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 LOK  SABHA

 Wednesday,  Aoril  1  ‘1972|Chaltra  23,
 894  (Saka)

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 (Mr,  Speaker  in  the  Chair]

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 गोवा  पोर  काहनौर  के  स्वतन्त्रता  सप्राम  के

 दौरान  झपने  जोवन  का  बलिदान  देने

 वाले  तथा  जैल  गये  व्यक्तियों  को  पेशन

 ४१6  t,  श्री  राम  रतन  द्वारा :  क्‍या  गृह
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्‍या  सर-

 कार  का  विचार  ग्रो ग्रा  श्र  काश्मीर  के

 स्व  स्त्री  सुप्रीम  के  दौरान  अपने  जीवन  का

 बलिदान  देने  वाले  तथा  जेल  गये  व्यक्तियों
 के  परिवारों  को  वही  सुविधायें  झर  पेशन  देने
 का  है  जो  947  8  पुत्र  के  स्वतन्त्रता  सुप्रीम

 में  भाग  लेने  बाले  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  दी

 जाती  है  {

 gg  मंत्रालय  में  राज्य  मस्ती  (थी  कृष्ण
 चन्द्र  पस्ती:  भारत  सरकार  द्वारा  बनाई  गई

 /योजना  जो  कि  WS  प्रशस्त,  !972  से  लागू
 होगी,  उन  स्वतन्त्रता  सेनानियों  क॑  लिये  है,

 ,जिन्होने  विदेशी  शामन  से  देश  कौ  स्वतंत्रता

 गात  करने  के  लिए  यातनायें  सही  थीं।  5

 परत,  9497  तक  कार्स  र  में  हुसना  स्वतन्त्रता'
 (संघर्ष  इस  योजना  के  अन्तत  जाता  है।  इस

 'भोजन  के  अंतर्गत  वे  व्यक्ति  भी  भागेंगे,  जिन्होंने
 सोदा  के  स्वतन्त्रता  1... ड  में  उसे  पु तंगा ली
 शासन  से  मुक्त  करा  लिये  जाने  के  धन्य  तक
 भाग  लिया  था
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 ओ  राम  रतन  वर्मा  क्या  मन्त्री  महोदय
 यह  बतलायेगे  कि  गोआ  मुक्ति  सघन  मे  कितने
 लोगो  की  जाने  गई  शौर  क्ति ने  लोग  जेल  से

 रहे  ?

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  यह  सवाल  इसमें  कैसे

 पूछेंगे।  श्राप  ने  तो  पेन्शन  देने  या  न  देने  के

 बारे  से  सवाल  पूछा  है  |

 श्री  राम  रतन  बर्मा:  मैं  दूसरा  सवाल

 पूछ  लेता  हू।  मुक्ति  संघ  में  जिन  लोगो  ने

 जीवन  दिया  ओर  जेल  मे  रहे,  उन  को  सरकार
 क्या  सुविधायें  दे  रही  है--कितना  पेन्शन  दे  रहे

 हैं  और  किस  तरह  की  सुविधायें  दे  रहे  हैं  ?

 श्री  कृष्ण  सस्वर  पन्‍त  :  आम  तौर  पर  बहू

 सुविधा  राज्य  सरकारे  दे  रही  हैं,  जिनकी  की

 यह  जिम्मेदारी  रही  है  ।  कुछ  सुविधायें  केन्द्र  से

 भी  मिलती  हैं,  उनका  सम्बन्ध  पहने  तो  उन

 लोगों  से  है  जो  अण्डेवान-निक्नोबार  प्राइलंण्ड्स
 में  कुछ  सें  तक  जेल  में  रहे  है,  दूसरे  उनसे  है
 जो  बाहर  विदेशों  की  जेलो  मे  डिपोर्ट  होकर

 रहे  हैं,  जैसे  गोवा  के  स्वतन्त्रता  सेनानी  प्रौढ़

 तीसरे  होम  मिनिस्ट्री  क ेपाप  डिस्क्रीशनरी  ग्रांट

 है  जिससे  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  कभी-कभी

 सहायता  दी  जाती  है

 SHRI  INDER  J  MALHOTRA  :  May
 Y  know  the  names  and  the  number  of
 freedom  fighters  from  Jammu  &  Kashmir
 who  have  been  given  the  faciuities  from  the
 Central  Government  ?

 MR.  SPEAKER  :  Not  the  names  The
 hon  Member  might  ask  whether  they  are
 allowing  these  facilities  or  pension  to  them,
 but  not  the  names,

 SHRI  INDER  J  MALHOTRA  :  I  want
 vo  know  how  many  persons  have  beeo  given
 these  facilities,
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 MR.  SPEAKER  :  He  is  coming  through
 the  other  route.  The  question  is  about
 Pension  to  families  of  those  who  laid  dowa
 their  lives  during  liberation  struggles.  He  is
 asking  about  the  number...

 SHRI  {INDER  J.  MALHOTRA:  The
 won,  Minister  has  said  that  certain  persons
 have  been  given  facilities  from  the  Centre.
 [  want  to  know  whether  any  freedom  fighters
 trom  Jammu  &  Kashmir  have  been  provided
 with  the  facilities  given  by  the  Centre.

 SHRUK.C,  PANT:  As  I  explained,
 there  are  freedom  fighters  who  apply  and
 we  sometimes  give  some  grants  out  of
 discretionary  funds,  I  cannot  offhand  recall
 whether  any  of  them  were  from  Jammu  &
 Kashmir  or  not.  In  1971-72  a  total  number
 of  582  persons  were  sanctioned  various
 awards  from  the  grant.  I  cannot  offhand
 say  whether  any  of  them  was  from  Jammu
 &  Kashmir.

 श्री  मूल  चाव  डागा  :  स्वतन्त्रता  सेनानियों

 को  आप  जो  सुविधायें  और  पेंशन  देना  चाहते  हैं
 या  दे  रहें  है,  नया  आप  उसको  कानून  का  रूप
 देना  चाहते  हैं,  इसके  लिए  श्राप  कोई  लेजिस्ले-
 शन  लाना  चाहते  है  या  नहीं  ?

 शनी  कृष्ण  चन्द्र  पन्त :  इस  हाउस  में  इसके
 बारे  के  बहम  भी  हो  चुकी  है...

 श्री  झील  बिहारी  वाजपेयी  :  लेकिन  उस

 वक्‍त  जवाब  ठीक  नहीं  दिया  गया  था  ।

 थी  कृष्णचन्द्र  पन्त :.  इस  प्रदान  को  उस  वक्‍त
 भी  उठाया  गया  था  जब  श्री  शिव्वन  लाल
 सक्सेना  के  बिल  पर  यहां  बचा  हुई  थी।  उस

 बत  भी  मैंने  यही  रय  दी  थी  कि  बिल  बनाने
 से  इसकी  फ्लैक्सिब्िस्टी  चली  जायेगी  शर  बिल
 ने  बनाने  से  इसमें  सहूलियत  रहेगी,  क्योंकि
 बिल  बनाने  के  बाद  आडिट  की  बात  भा  जाती

 है  ।  इसमे  कई  चीजे  हैं,  इस  पर  माननीय  सदस्य

 चाहें  तो  अलग  से  चर्चा  कर  सकते  हैं।  लेकिन
 अभी  तक  यही  विचार  है  कि  बिल  ने  बनायें,
 बल्कि  जैसी  स्कीम  बनाई  गई  है  उसको  कार्य-
 स्थित  करें।  मगर  कोई  कठिनाई  सामने  करायेगी

 पौर  बिल  की  जरूरत  होगी  तो  उस  पर  चर्चा
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 की  जा  सकती  है,  लेकिन  पल  ब्सिबिल्टी  रहे  तो

 ज्यादा  बरच्छा  है  |

 श्री  एस०  एम०  बीजों  :  बिल  न  बनाइये,
 बरना  सुप्रीम  कोर्ट  रह  कर  देगी,  क्योंकि  वे
 फ्रीडम-फाइटर  नही  है

 et  झील  बिहारी  वाजपेयी  :  यह  आग्रह
 नही  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  कानून  बनाया  जाय,
 लेकिन  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  स्वतन्त्रता
 संग्राम  के  सेनानियों  को  जो  सुविधायें  दी  गई

 हैं,  वे  अलग  अलग  है,  कहीं  पर  नितांत  अतृप्ति

 हैं।  कया  इस  सम्बन्ध  में  कोई  केन्द्रीय  नीति

 बनाने  का  विचार  हो  रहा  है  तथा  क्या  मंत्री

 महोदय  सदन  के  सदस्यों  को  इस  सम्बन्ध  में
 विश्वास  में  लेंगे  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  परत :  अवश्य  विश्वास  से
 लेंगे  ।  केन्द्रीय  योजना  के  सम्बन्ध  में  इस  सदन

 में  काफी  चर्चा  हो  चुकी  है,  उसके  अन्तर्गत
 केन्द्रीय  योजना  ऐसी  बनाई  गई  है  कि  अगर
 राज्य  अलग-अलग  पेन्शन  दे  रहे  है!  तो  उसको
 देखते  हुए  कम  सें  कम  200  रु०  महीना  केन्द्र
 से  पेन्शन  दी  जायेगी  ।  प्रखर  राज्य  अलग-प्रलय
 पेन्शन  भी  देते  होंगे  तो  केन्द्र ज़ब  एक  मुश्त
 पेन्शन  देगा  तो  उसमें  बराबरी  भा  जायेगी  ।

 Permission  to  Government  Employees
 to  Appear  in  the  Regular  J.A.S.

 Examination
 +

 9362,  SHRI  SHANKAR  DAYAL
 SINGH  :

 SHRI  D.N,  SINGH  :
 Will  the  PRIME  MINISTER  be  pleased

 to  state  :
 (a)  whether  the  recommendations  of  the

 Administrative  Reforms  Commission  to
 provide  opportunity  to  every  Government
 employee,  who  is  below  35  years  of  age,  to
 appear  at  the  regular  Indian  Admicistrative
 Service  (including  Central  Services  Class  I)
 Examination  and  also  enhancing  the  general
 upper  age  limit  to  the  above  eéxatuination,
 have  been  under  examination  of  Government
 since  8th  April,  I969  ;  and

 (b)  if  the  action  ap  fer  taken  b
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 Government  to  implement  the  above
 recommendations  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THB
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  AND
 IN  THE  DEPARTMENT  OF  PERSONNEL
 (SHRI  RAM  NIWAS  MIRDHA)  :  (a)  and
 (b).  The  recommendation  of  the  Adminis-
 trative  Reforms  Commission  to  provide
 opportunity  to  every  Government  employee
 who  has  completed  six  years  of  service  and  is
 Jess  than  35  years  of  age  and  who  fulfils  the
 conditions  relating  to  educational  qualifica-
 tions,  to  appear  at  the  regular  J.A.S.  ete.
 examinations,  is  under  consideration  of  the
 Government.

 Government  have  decided  to  enhance
 the  upper  age  limit  of  candidates  for  the
 I.A.S.  etc  examinations  from  24  to  26  years.

 श्री  होकर  दाल  सिह  माननीय  प्रत्यक्ष

 जौ,  मैं  आपके  माध्यम  से  म्रग्त्री  महोदय  से

 जानना  चाहुगा  कि  क्या  राज्य  सरकारों  की

 और  से  इस  सम्बन्ध  में  आपके  पास  कोई  सुझाव
 दाये  है  या  राजपत्रित  कर्मचारी  संघो  ने  मापकों

 झपने  सुभाव  इस  सम्बन्ध  में  भेजे  है  !

 SHRI  RAM  NIWAS  MIRDHA:  We
 have  received  a  number  of  suggestions  and
 comments  with  regard  to  this  particular
 recommendation  of  the  Administrative
 Reforms  Commission  from  many  Service
 Associations,  particularly,  State  Civil  Service
 Associations  and  sume  State  Governments
 giso.  They  will  be  looked  mto  when  a  final
 decision  in  this  respect  is  taken.

 श्री  शंकर  दयाल  सिह  :  मैं  आपके  माध्यम
 से  जानना  चाहूँगा  कि  प्रशासनिक  सुधार  आयोग
 ने  ब्रोपको  जो  सिफारिशें  दी  है  उन्हें  कब  से

 लागू  करने  जा  रहे  हैं  ?  गया  दो  की  जगह  तीन
 बार  आप  परीक्षार्थियों  को  चांस  देने  पर  विचार
 कर  रहे  हैं  ?

 की  राम  निवास  मिर्धा  :  श्री मनु,  दो  के
 बजाने  तीन  बांस  परीक्षार्थियों  को  देने  के  संबंध
 में  श्रायौध  ने  कोई  सिफारिश  नहीं  कौ  है!
 लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  कई  सुझाव  सरकार  के

 समक्ष आये  हैं  परन्तु  उस  पर  फिलहाल  कोई
 विचार नहीं  किया  जा  रहा  है  1
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 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :  Will  it  be
 favourably  considered  ?

 SHRI  S.M  BANERJEE  :  I  would  like
 to  know  from  the  hon.  Minister  whether  it
 is  a  fact  that  the  Deputy  Collectors  from
 time  to  time  have  been  requesting  the
 Government  of  India,  and,  if  so

 MR.  SPEAKER  :  How  s  that  question
 relevant  here  ?

 SHRI  S.M.  BANERJEE.  It  has
 relevance,  Sir,  because  the  question  is  about
 permission  to  Government  employees  to
 appears  in  JAS  examination  and  the  recom-
 mendation  of  the  Administrative  Reforms
 Commission  is  mentioned.  My  question  is.
 whether  the  Deputy  Collectors.  from  time  to
 lume  have  been  requesting  the  Government
 of  India  to  enhance  their  quota  from  25%
 to  $0%  for  IAS  posts.  I  would  like  to  know
 whether  the  recommendation  of  the  Adminis-
 trative  Reforms  Commission  has  been
 accepted.

 MR.  SPEAKER  :  To  give  a  chance  to
 every  Government  employee

 SHRI  S.M  BANERJEE:  They  are
 Government  servants.

 MR.  SPEAKER  :  I  think  the  question
 is  not  relevant.  But  the  dividing  Iine  is  very
 thin.

 SHRI  S.M.  BANERJEE:  Related
 question,  Sir.

 att  शाम  निवास  मिर्धा :  माननीय  सदस्य
 ने  जिस  बात  का  सकेत  किया  उसके  सम्बन्ध  मे

 एक  भग्य  सिफारिश  है  प्रयोग  की  जो  कि

 इससे  सम्बन्धित  नहीं  है...

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYYA  :
 He  put  the  question  in  English  and  the
 answer  is  in  Hind:  ;

 sit  रामनिवास  सीधा  :  लेकिन  आयोग  ने

 यह  सिफारिश  प्रभाव  की  है  कि  जो  स्टेट  सिविल
 बीस  के  व्यक्ति  हैं  उनको  आई०  ए०  एस०
 में  पदोन्नति  करते  समय  उनकी  प्रतिशत  25  से
 बढ़ाकर  40  की  जाये--  यह  भ्रायोग  की  सीमा-
 र्र्  भी  विचाराधीन  है।
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 sit  भागवत  का  आजाद:  यद्यपि  आयोग

 की  यह  सिफारिश  नहीं  है  जैसा  कि  आपने

 बताया  कि  परीक्षार्थियों  को  दो  के  बजाये  तीन

 बार  अवसर  दिया  जाये  लेकिन  ब्या  यह  सही

 नहीं  है  कि  कमीशन  के  सदस्य  मे  इस  बात  को

 कहा  था  कि  62  के  बाद  जो  आपने  नया  नियम
 लगाया  है  उसके  अनुसार  कोई  लाभ  नही  झा

 है-- क्या  आपने  इस  सुझाव  पर  विचार  क्या

 है?  यदि  विचार  किया  है  तो  आपकी  क्या
 प्रतिक्रिया  है  ?

 शी  राम  निवास  सीधा  :  परीक्षार्थियों  की

 उम्र  24  से  26  बढ़ाने  का  एक  प्रभिप्राय  यह
 भी  था  कि  जो  व्यतीत  देरी  से  विश्वविद्यालयो

 की  परीक्षा  पास  करते  हैं  उनको  कभी-कमी

 एक  से  ज्यादा  मौका  नही  मिलता  है।  परी-

 क्षाओ  में  बैठने  का इसलिए  26  तक  की  सीमा

 बढ़ाने  से  उनको  मह  लाभ  होगा  कि  कम  से  कम

 दो  मौके  मिल  सकेंगे  |  जहां  तक  दो  के  बजे

 तीन  मौके  मिलने  का  गरदन  है  कई  माननीय

 सदस्यो  ने  इस  सम्बन्ध  में  मुझे  लिखा  है  भौर

 मैं  अपने  विचार  को  दोहराते  हुए  कहना  चाहूँगा
 कि  इन  पर  विचार  किया  जायेगा!

 Issne  of  Letter  of  Intent  for  setting
 up  Paper  Mill  in  Jagdalpur  (MP)

 9363,  SHRI  RANABAHADUR  SINGH:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  be  pleased  to  stgte

 (a)  whether  Government  have  issued  a
 letter  of  Intent  to  an  industrialist  for  setting
 up  a  paper  mill  in  Jagdalpur  District  in
 Madhya  Pradesh  ;  and

 (b)  if  so  its  cost  and  the  number  of
 persons  expected  to  get  employment  therein?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  (SHRI  MOINUL  HAQUE
 CHOUDHURY)  :  (a)  No,  Sir

 (b)  Does  not  arise.  ”

 SHRI  RANABAHADUR  SINGH:  Is
 ft  &  fact  that  the  eaisting  factories  in  Madhya
 Pradesh  have  sought  permission  to  expand
 their  capacity  in  this  respect  ?

 SHRE  ‘MOINUL  HAQUE  CHOU.
 PHURY:  Yes,  Sir.  They  have.
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 SHRI  RANABAHADUR  SINGH
 How  much  extra  employrrent  will  these
 factories  which  have  sought  this  permission
 be  able  to  give  because  of  this  exrpansion  ?

 SHRI  MOINUL  HAQUE  CHOU+
 DHLRY  :  The  existing  factories  in  Madhya
 Pracesh  are  :  (i)  M/s  Alok  Paper  Industries,
 (2)  Straw  Products  Ltd,  (3)  Mandidip
 Paper  Mills  Pvt.  Ltd,  and  (4)  Orient  Paper
 Mills  Ltd.

 Most  of  them  have  sought  expansion
 under  the  crash  programme  and  this  is
 being  corsidered.  So  far  as  Jagdalpur  is
 concerned,  the  Bangur  brothers  have  applied
 for  letter  of  intent  which  is  under  consi-
 deration.

 MR.  SPEAKER  :  I  am  really  surprised
 how  something  can  be  asked  when  he  has
 said,  no,  does  not  arise.

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYYA  :
 Since  existing  paper  factories  are  facing
 serious  shortage  for  supply  of  raw  materials
 in  Madhya  Pradcsh  and  other  States,  will
 he  consider  the  setting  up  of  such  factories
 in  West  Benga!  ?

 MR.  SPEAKER:  Why  do  you  go
 from  Jagdalpur  to  West  Bengal  ?

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYYA
 He  is  considering  expan  ion  While  cansi
 dering  expansian  he  may  consider  this
 aspect.  They  face  scrious  difficultieg
 regarding  supply  of  raw  maienials..

 MR.  SPEAKER:  ;  4  am.  ‘sorry.  /  That
 is  different.

 SHRI  R,  S  PANDEY  What  are  the
 ctiteria  to  be  considered  before  letter  of
 intent  is  given  ?  What  are  the.  salient
 Points  ?°  Is  it  like,  “raw  material,  location,
 employment  etc  ?

 MR.  SPEAKER  :  You  have  answered
 yourself  !  ‘

 SHRI  MOINUL  HAQUE  CHOU-
 DHURY:  There  js  the  question  of  the
 availability  of  raw  material,  Thé  text  point
 is  whether  ‘the  State  Government  is  agreeab  ६
 to  make  available  saw  materials  Forestry is  a  State  subject.  Alio,  employment
 potential  and  location  factors:  are  conel
 dered,  We  have  to  consider  whether  iiss
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 large  house  or  not.  All  these  factors  are
 taken  into  account.

 Capacity  of  Telephone  Exchanges  of
 Delhi,  Bombay  and  Calcutta

 + *
 #366,  SHRI  R.  S.  PANDEY  :

 SHRI  P  M.  MEHTA  :
 Will  the  Minister  of  COMMUNICA-

 TIONS  be  pleased  to  state  :
 (a)  whether  the  present  capacity  of

 Telephone  Exchanges  in  Delhi,  Bombay  and
 Calcutta  cannot  cope  with  the  increasing
 demand  of  people  in  these  metropolitan
 cityes  for  new  telephone  connections  ;  and

 (७)  ॥  so,  whether  Government  hase
 made  an  assessment  about  the  demand  for
 new  telephone  connections  with  a  vicw  to
 expand  the  capacity  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  PARLIAMENTARY
 AFFAIRS  (SHRI  KEDAR  NATH  SINGH):
 (a)  Yes,  Sir.  It  is  true  that  the  present
 capacity  of  telephone  exchanges  in  Delhi,
 Bombav  and  Calcutta  cannot  cope  up  wjth
 the  demand  for  telephone  connections  in
 these  cities.

 .,(b),  Telephone  demand  s  assessed
 annually  at  these  as  well  as  all  other  places
 ig’the  country  to  plan  for  expansions.  But
 due  to  limitations  of  resources  the  develop-
 mefit  cannot  keep  pace  with  the  rising
 demayd.

 For  the.  country  as  a  whole  the  waiting
 period  generally  continues  to  be  of  the  order
 of  4toS  years.  The  exnansions  planned
 for  Delhi,  Bombay  and  Calcutta  upto
 973-74-  which  will  become  available  pro-
 gressively  by  1976-77,  are  expected  to  meet
 the  Wemand  received  upto  3972  in  these
 places.

 *SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  This  is
 addressed  to  the  Minister  of  Communica-
 tions.  Why  is  he  answering  in

 MR.  SPEAKER  :  He  has  mentioned...

 SHRI  KEDAR  NATH  SINGH:  I  am
 answering  on  his  behalf

 SHRI  R.  S.  PANDEY  :  Since  the
 Minister  of  Communications  is  not  available,
 I  defer  my  supplementary,

 MR  SPEAKER  :  The  Minister  replies
 thp  question  very  well.
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 DR.  RANEN  SEN:  Does  the  Minister
 know  that  under  the  Calcutta  District
 telephone  exchange,  there  are  more  than
 one  lakh  applications  for  telephones  pending
 for  the  last  few  years?  How  many  have
 been  supplied  with  telephones  during  the
 last  two  years  ?

 SHRI  KEDAR  NATH  SINGH:  The
 waiting  list  was  20,953  as  on  3]st  December

 MR.  SPEAKER:  The  hon.  Member
 may  kindly  give  separate  notice  of  the
 question.

 DR.  RANEN  SEN:  The  hon  Minister
 was  replying  to  the  question,  but  you  have
 intervened.

 MR.  SPEAKER  :
 give  separate  notice.

 It  is  much  better  to

 DR.  RANEN  SEN:  He  was  giving
 some  answer,  but  we  could  not  hear  it

 MR.  SPEAKER  :  It  was  only  a  general
 reply.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  May  I  diay
 your  attention  to  the  other  parts  of  the
 question  which  include  Bombay  and
 Calcutta  2?  3  am  one  uf  the  members  of  the
 Telephone  Advisory  Committee,  and  I  know
 the  condition  in  Calcutta.  Therefore,  1s
 a  very  importait  question  In  Cajcutta,
 thousands  of  applications  for  telephone  are
 pending,  and  the  people  are  getting  a  lot  of
 trouble.  It  would  have  been  much  better
 if  you  would  have  instructed  the  hon
 Minister  to  transfer  the  question  to  the  next
 weck  when  the  Minister  in  charge  could  be
 Present  here  and  give  a  proper  reply  to  the
 question.  What  a.swer  can  he  give  if  I
 put  some  questions  tu  the  Deputy  Minister
 of  Parliamentary  Affairs  ?  Thcretore,  I
 appreciate  the  stand  taken  by  my  hon
 friend  Shri  R.S  Pandey  not  to  ask  any
 questions  on  this  today  It  is  very  improper
 to  have  admitted  this  question  for  today,

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU~  Will  the
 hon  Minister  kindiv  tell  the  House  how
 many  applications  in  general  category  as
 well  as  under  the  OYT  scheme  are  pending
 in  Calcut*a  as  well  as  m  Bombay  since  the
 last  three  years  ?

 SHRI  KEDAR  NATH  SINGH  :  t
 want  notice  of  the  question,
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 सहकारी  कार्यालयों  तथा  स्वायत्तशासी
 निकायों  में  हिन्दी  का  प्रयोग

 0367.  श्री  मरेगा  सिंह  विकट  :  क्‍या  गृह
 मम्मी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  मे

 कितने  प्रतिशत  कार्य  मूल  रूप  से  हिन्दी  में  हो
 रहा  है  और  अंग्रेजी  का  कितने  प्रतिशत  कार्य
 कम  किया  गया  है  ,

 (ल)  क्या  स्वायत्तशासी  निकायों  में  भी

 हिन्दी  के  कार्य  को  बढ़ावा  देने  के लिए  सरकार
 ने  कोई  व्यवस्था  की  है  ;  और

 (ग)  यदि  हां,  तो  उसकी  मुख्य  बाते
 क्‍या  हैं  ?

 गृह  सन् जा लय  कौर  कामिक  विभाग  में
 राज्य  भमस्त्री  (भी  राम  निवास  मिर्ज़ा)  :  (=)
 प्रगति  की  मात्रा  का  सुगमता  मे  प्रतिशत  में

 अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  किन्तु  सरकारी
 कामकाज  में  हिन्दी  के  प्रयोग  में  क्रमिक  वृद्धि
 हुई  है  यद्यिप  राजभाषा  अधिनियम  के  अधीन
 केन्द्रीय  सरकार  के  प्रत्येक  कर्मचारी  को  सरकारी
 कार्य  में  हिन्दी  झथधवा  अ  ग्रेजी  का  ,प्रयोग  करने
 की  स्वतन्त्रता  है।  यह  बृद्धि  इस  बात  से  भी
 प्रतिबिम्बित  होती  है  कि  ऐसे  अनुभागों  की
 संख्या,  जिनमें  टिप्पणी  तथा  मसौदा-लेखन  में

 हिन्दी  का  प्रयोग  होता  है,  3  23270  को  250
 से  बढ़कर  31-3-1971  को  356  हो  गयी  है
 तथा  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  हिन्दी
 में  उद भूत  पत्रों  की  संख्या  959-70  में

 37,532  से  बढकर  970-71  में  49,552
 हो  गई  है  ।

 (ख)  और  (ग)  :  हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  में
 स्थिति  %  सरकार  के  अथवा  उसके  नियम ए  r-
 शरीन  स्वायत्तशासी  निकायों  से,  भ्रनुरोध  किया
 गया  है  कि  वे  राजभाषा  अधिनियम  के  उन  पर

 लागु  उपबन्धों  का  पालन  करें  तथा  इस  प्रयोजन
 के  लिये  समुचित  प्रशासनिक  प्रब॒न्धों  को

 सुनिश्चित  करें  1

 भी  नरेश  सिह  चिष्ड  :  राजभाषा  सधी-
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 नियम  के  उपबन्धों  जिसके  अन्तत  सभी  सरकारी
 प्रकाशनों  का  हिन्दी  में  रूपान्तर  देना  श्रावदयक
 था  जब  तक  इतने  साल  गुजर  गये  जबकि  यह
 ऐक्ट  दी  म्राफिशियल  लैंग्वेजेज  ऐक्ट  पास  हुआ
 है  तो  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  जब  से  यह  ऐक्ट
 पास  हुमा है  तब से  लेकर  भव  तक  इसको
 कार्यरूप  में  क्यों  नहीं  लाया  जाता  ?  हर  एक
 प्रकाशन  जे  झ्र म्रेजी  में  निकलता  हैं  उसका

 हिन्दी  में  भी  रूपान्तर  उसके  साथ  किया  जाय।

 श्री  रास  निवास  मिर्धा  :  अमन,  इस

 कानून  के  पूर्णरूप  से  पालन  करने  की  कोशिश

 की  जाती  है।  जहां  तक  अनुवाद  का  सम्बन्ध  है
 सरकार  ने  अनुवाद  के  लिए  बहुत  सुविधायें
 बढ़ाई  है  t  विभागों  और  मंत्रालयों  मे  अनुवाद
 करने  के  लिये  व्यक्तियो  की  नियुक्ति  की  गई

 है  ।  एक  विशेष  मुहकमा  कायम  किया  गया  है
 जिसमे  सारे  नियमों  का  प्रभुपाद  किया  जायगा
 और  इस  क्षेत्र  में  काफी  प्रगति  हुई  है  t

 श्री  नरेन्द्र  साहू  विष्ट  :  प्रेत  इनफारमेशन

 ब्यूरो  में  कहा  जाता  है  कि  काफी  हिन्दी  का
 जो  स्टाफ  है  उसमे  रिएक्शन  किया  जा  रहा  है,
 साथ  ही  साथ  जो  वहां  स्केल  आफ  पे  है  वह

 रेगुलर  बीस  व  लो  की  तरह  से  उन्हें  नहीं  दी

 जाती  है  तो  यह  चीज  कहां  तक  सही  है  ?

 श्री  राम  निवास  म्रिर्धा:  माननीय  सदस्य

 ने  जिस  भ्रम  का  उल्लेख  किया  वह  सही  नहीं

 है  ।  जो  व्यूरो  स्थापित  किया  गया  है  उसमें

 व्यक्तियों  को  और  लिया  जा  रहा  है।  जो
 व्यक्ति  नियुक्त  किये  जाते  हैं  उनकी  कार्यक्षमता
 के  बारे  में  पूरा  ध्यान  'रखा  जाता  है  ।  उनकी

 जो  वेतन  इत्यादि  मिलता  है  वह  उनकी  ही  तरह
 के  ग्र धि कारियों  के  मनुष्य  है

 श्री  दल  बिहारी  आपको  :  अभी  स्त्री

 महोदय  ने  कहा  कि  कर्मचारियों  को  इस  बात

 की  छूट  है  कि  वे  यदि  चाहें  तो  हिन्दी  में  कार्य
 कर  सकते  हैं  किन्तु  कया  उन्हें  पता  है  कि  जो
 कर्मचारी  हिन्दी  में  काम  करना  चाहते  हैं  उन्हें

 या  तो  निरुत्साहित  किया  जाता  है  था  उनसे
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 कहां  जाता  है  कि  जो  काम  उन्होंने  हिन्दी  में
 किया  है  उसका  वह श्र  ग्रेजी  में  अनुवाद  करके
 श्बयं  लायें  ?  इस  तरह  के  कई  मामले  मेरे  ध्यान
 में  लाये  गये  हैं  तो  क्या  मंत्री  जी  उस  सम्बन्ध
 में  कोई  कार्यवाही  करने  के  लिए  तैयार  है  ?

 थी  शाम  निवास  मिर्ज़ा:  मै  समझता  हूं
 कि  माननीय  सदस्य  ने  जो  बात  कही  है  वह

 तानपूरों  नहीं  है  ।  इम  प्रकार  की  कोई  भी  बातें

 हमारे  सामने  नहीं  शाई  है  कि  किसी  व्यक्ति
 को  इस  तरह  से  निरुत्साहित  क्रिया  जाता  हो।
 इसके  विपरीत  हमारे  श्रधिकारियीं  को  ष्
 रूपेश  स्वतन्त्रता  है  कि  वे  हिन्दी  या  1. छ  ग्रेजी

 किसी  भी  भाषा  में  सरकारी  काम  करें  ।  जो

 अधिकारी  हिन्दी  से  परिचित  नहीं  है  उनके

 उपयोग  के  लिए  जो  मस्जिदे  शौर  नोट्स
 शादी  हिन्दी  में  तैयार  किए  जाय  उनका  अनु-
 बाद  करना  भी  अनिवार्य  है।  इसमें  किसी
 व्यक्ति  को  विदृत्साहित  करने  का  प्रश्न  नहीं
 उठता  लेकिन  जैसा  मैंने  कहा  जों  अधिकारी

 हिन्दी  से  परिचित  नहीं  हैं  उनको  भी  सुविधा  हो

 इसका  श्बदय  ध्यान  रक्खा  जाता  है  और

 इसलिए  हिन्दी  में  तेयार  किये  गए  मस्जिदे

 शौर  नोट्स  का  ब्ररप्रेजी  में  अनुवाद  कराया
 जाता  है।

 थी  टल  बिहारी  वाजपेयी  :  मेरे  प्रश्न

 का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।  कया  सरकार  का

 यह  झा देश है  कि  जो  कर्मचारी  हिन्दी  मे  काम

 करेगा  उससे  ही  कहा  जायेगा  कि  वह  अपनी

 टिप्पणी  प्र ग्रेजी  में  भी  बना  कर  लाये  ?

 धी  राग  निवास  सीधा  :  हिन्दी  में  तैयार
 की  गई  टिप्पणियों  या  पात्रों  का  अनुवाद  करने
 के  लिए  हर  एक  मंत्रालय  में  झमुवाद  प्रधिकारी

 नियुक्त  किये  जा  रहे  हैं  इसलिए  जो  माननीय
 सदस्य  ने  बात  कही  बह  सही  प्रतीत  नहीं  होती  ।

 थी  झंवर  बयान  सिह  :  अब  हिन्दी  की
 प्रगति  का  तो  स्पष्ट  उल्लेख  यहीं  पर  दिखलाई  दे

 रहा  है  कि  जिस  तरह  से  राज्य  मंत्री  महोदय
 में  हिन्दी  में  उत्तर  दिया  है।  यहां  अभी  कुछ
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 ही  देर  पहले  भ्रप्रेजी  में  पूछे  गये  एक  सम्ली-
 मेरी  सवाल  का  उन्होंने  उत्तर  हिन्दी  में  दिया
 लेकिन  मैं  एक  ही  प्रदान  का  उतर  चाहूंगा  कि
 निदेशों  के  विवाद  भी  उन  निदेशों  के  उल्लंघन
 के  अपराध  में  किसी  पदाधिकारी  को  शब  तक
 उन्होंने  दंडित  क्रिया  है  या  नहीं  ?

 थो  राम  निवास  मिर्धा  :  कोई  उल्लंघन  की

 सूचना  हमारे  पास  नहीं  &  धौर  इसलिए  दलित
 करने  का  प्रश्न  ही  बेदा  नहीं  होता  माननीय
 सदस्य  का  यह  अम  लि  किसी  व्यक्ति  को  हिन्दी
 में  लिखने  द्रोह  काम  करने  के  लिए  दंडित
 क्रिया  जाता  है  सटी  नहीं  है  ।  माननीय
 सदस्य  के  पास  यदि  कोई  जैसी  जानकारी  हो  तो

 बह  अवश्य  दे  दें  शौर  उसके  ऊपर  जांच  करके

 मुनासिब  कार्यवाही  की  जायगी  ।

 श्री  शिव  कुमार  शास्त्री  :  एक  प्रगति  तो

 यह  प्रतीत  होती  है  कि  जो  पत्र  हिन्दी  में  लिखे
 जाते  है  उनके  उत्तर  हिन्दी  में  मिलते  है  ।  एक
 यह  भी  बड़ी  प्रसन्‍नता  की  बात  है  कि  जो  दूं
 जानने  वीजे  ब्यक्ति  है  जैसे  श्री  शफी  कुरैशी  के
 नाम  का  मैं  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  तो  उनके
 मी  हस्ताक्षर  हिन्दी  म॑  भाते  है।  यह  तो  बात

 हीक  है  लेकित  जो  लोग  कमेटियों  में  काम  करते

 रहते  है  जेसे  प्राकलन  समिति  है  या  केन्द्रीय
 बिक्री  कर  की  कमेटी  है  उसमे  हिन्दी  में  काम
 करने  वालों  को  अनुवाद  साथ-साथ  नहं  मिलता
 जबकि  श्रग्नेजी  बालों  कोल्हू  मिलता  है  तो
 क्या  इस  कठिनाई  की  भी  स्त्री  महोदय  को  कोई
 जानकारी  है?  यदि  है,  तो  उस  कठिनाई  को

 श्राप  कब  तक  दूर  करेंगे  ?

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  बाप  इसको  जानकारी

 समझें,  प्रदान  समझें  |

 SHRIR.  P.  ULAGANAMBI  :  is  it  a
 fact  that  the  Government  of  India  issued  a
 Notification  to  all  the  Central  Government
 departments  to  insist  on  the  non-Hindi-
 speaking  people  to  study  Hindi  and  also
 withhold  promotion  for  net  studying  Hindi
 व्  whether  the  Government  will  com, forward  to  give  equal  ¢tetus  to  all  thy
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 national  languages  accepted  in  the  Consti-
 tution  ard  also  remove  the  special  status
 given  in  the  Constitution  for  Hindi.

 SHRI  RAM  NIWAS  MIRDHA:  The
 present  policy  of  the  Government  is  that
 Hindi  as  wel!  as  English  should  be  used  for
 carrying  on  the  administration  in  the
 Centra!  Government,  and  |  am  not  aware
 of  any  deviation  from  this  rule.  There  is
 70  question  of  insisting  upon  the  people  to
 learn  Hindi  We  have  a  Hindi  teaching
 scheme  of  which  a  large  number  of  em-
 Plovees  are  taking  advantage  But  there
 is  no  question  of  punishing  any  one  for
 not  knowing  Hindi.

 SHRI  7,  P.  ULGANAMBI:  _  Sir,
 what  is  the  answer  to  the  second  part  of
 my  question  ?  The  question  was,  whether
 the  Government  of  India  will  come  forward
 to  give  equal  status  to  all  the  national
 languages  accepted  in  the  Constitution  and
 remove  the  special  status  given  in  the
 Constitution  for  Hindi.

 MR.  SPEAKER:  Of  all  these  langu-
 ages,  there  is  only  one  national  lang  .age.

 श्री  भागवत  का  भ्रमजाल  :  माननीय  मन्त्री

 महोदय  ने  अपने  मूल  प्रश्न  के  उत्तर  में  बहा  है
 कि  प्रगति  और  श्रमिक  विकास  हो  t  मैं  उनसे

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  व्या  सरकार  स्वयम्‌
 सन्तुष्ट  है  कि  यह  क्रमिक  विकास  हो  रहा  है
 और  उसके  समर्थन  में  प्रस्तुत  अंकड़े  प्रगति  की

 दृष्टि  से  पर्याप्त  है  ग्रा  उस  को  और  आगे  बढाने
 की  आवश्यकता  है  ?

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  मैं  माननीय  सदस्य
 की  भावना  से  सहमत  हूं  कि  इसमें  और  भी

 आगे  प्रगति  करनी  है,  करनी  चाहिये  कौर  सर-

 कार  यह  कर  रही  है।

 Impact  of  Farm  and  Home  Cells
 Broadcasts  over  A.LR.

 *368.  SHRI  R.  P.  ULGANAMBI:
 Will  ६98  Minister  of  INFORMATION
 AND  BROADCASTING  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  salient  features  of  the  study  of
 listening  habits  and  conditions  in  the  ryrai

 .  areas  Farm  and  Home,  Cells.  broadcasts  of
 All  India  Radio  in  linguistic  regions  desiga-
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 ed  by  the  Indian  Institute  of  Mass  Com-
 munication  ;  and  Ae  wo

 (b)  the  impact  and  motivational  value
 of  the  programmes  and  changes  “in  Yhe
 listening  pattern  on  account  of  the  preva-
 lence  of  transistor  sets  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INFORMATION  AND
 BROADCASTING  (SHRIMATI  NANDINI
 SATPATHY):  (a)  and  (b).  The  study
 designed  by  the  Indian  Institute  of  Mass
 Communication  was  intended  to  cover
 inventory  of  the  total  listening  timé,  the
 scale  of  preferences  in  the  items  of  Farm
 and  Home  programmes,  break-up  of  the
 Socio-economic  background  of  the  audiérice
 in  relation  to  preferences,  the  aggregate
 expectation  from  Farm  ard  Home  pro-
 grammes  and  the  effect  of  individual  owner-
 ship  on  the  scale  of  preferences.  The  study
 could  not,  however,  be  undertaken  by  the
 Institute  due  to  paucity  of  resources.

 SHRI  २.  P,  ULGANAMBI:  This  is
 a  very  important  study.  Before  the  study
 was  proposed  to  be  undertaken,  was  not
 the  budget  of  the  Institute  carefully  analysed
 and  apportioned  for  the  various  study
 progtammes  ?

 SHRIMATI.  NANDINI  SATPATRY  :
 4  agree  with  the  hon.  Member  that  it  is  an
 important  study  no  doubt,  but  we  have  to
 take  into  consideration  the  resources  posi-
 tion.  It  is  not  that  no  study  is  going  on
 about  it.  Actually,  as  far  as  this  farm  and
 home  programme  is  concerned,  we  are
 getting  a  number  of  letters  from  listeners,
 which  is  one  way  of  assessing  the  opinion
 of  the  listeners  about  the  impact  of  the
 programme.

 SHRI  P  ULAGANAMBI:  What
 was  the  budget  of  the  Institute  in  the  year
 in  which  the  study  was  Proposed  to  be
 undertaken,  and  how  many  studies  were
 undertaken  in  that  year?  When  will  the
 Studies  be  undertaken  ?

 SHRIMATI  NANDINI  SATPATHY  :
 That  is  not  related  to  the  main  question,
 but  actually,  the  budget  estimate  was
 Rs.  4,41,200.  It  was  not  possible  for  the
 Institute  with  its  limited  budget  to  carry  on
 this  study,  and  they  do  not  propose’  to
 carry  on  this  research  even  this  year.  :

 SHRI  R.  P.  ULAGANAMBI:’  '  Sir,
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 this  is  a  relevant  question.  How  many
 siudies  were  undertaken,  how  many  were
 completed,  and  when  wili  the  study  be
 undertaken  ?  This  is  a  relevant  question.

 MR.  SPEAKER:  She  says  that  the
 budget  did  not  allow  further  studies.

 SHRI  R.  P.  ULAGANAMBI:  How
 many  studies  were  undertaken  within  the
 budget  and  how  many  were  completed  ?

 SHRIMATI  NANDINI  SATPATHY  :
 This  question  is  related  to  the  farm  and
 home  progra  nme  study  to  be  carried  out,
 which  was  intended  for  the  farm  and  home
 crogramme.  Besides  this,  the  Indian  Insti-
 tute  of  Mass  Communication  has  so  far
 conducted  one  study  entitled  home  and
 farm  study  at  the  village  level  in  1966.
 They  ha  e  also  their  own  programme  which
 ॥  do  not  have  with  me  at  the  moment,

 Development  of  Indigenous  Satellite
 Launch  Capabitity

 *369.  SHRI  V.N.P.  SINGH:  Will
 the  Minister  of  ATOMIC  ENERGY  be
 pleased  to  state  the  progress  made  so  far
 towards  developing  indigenous  satellite
 launch  capability  with  particular  reference
 to  control  and  guidance  systems,  rocket
 fabrication  and  rocket  fuel  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 K.C.  PANT):  A  large  number  of  High
 precision  and  sophisticated  components  and
 assemblies  needed  for  the  control  and
 gu  dence  system of  the  satellite  launch  vehicle
 has  been  successfully  developed  and  some
 of  the  components  flight  tested.  Work  is  in
 progress  on  the  augmentation  of  engineering
 and  laboratory  facilities  to  support  the
 development  programme,

 Large  size  rockets  will  be  needed  for
 satellite  launchings.  Rockets  upto  25  mm
 diameter  have  already  been  flight  tested
 from  the  Thumba  Equatorial  Rocket
 Launching  Station  and  rockets  upto  560  mm
 diameter  will  he  ‘ested  from  Sriharikota
 Rocket  Launching  Station.  Ro-kets  larger
 than  $60  mm  diameter  are  under  develop-
 ment,  The  Sriharikota  Station,  from  where
 the  firat  Indian  satellite  is  proposed  to  be
 launched,  became  operational  on  9th
 October,  I97].

 Rocket  fuel  for  small  size  rockets  is
 already  being  prosaced  at  the  Rocket  Pro»
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 pellants  Plant  and  Thumba.  Further
 research  and  develonment  of  proneftants
 with  a  wide  range  of  burning  rates  and
 energv  levels  have  heen  taken  up  at  the
 Space  ‘Science  and  Technology  Centre  at
 Thumha.  A  Propellant  Fuel  Complex  for
 manufacturing  a  large  varietv  of  pronellant
 fuels  for  the  satellite  launch  vehicles  is
 being  set  up  at  Thumba.

 SHRI  VN.  P  SINOH:  Is  it  true
 that  the  failure  of  the  Menaka  rocket  on
 5  February  was  due  to  excessive  pressure
 in  the  chamher  ?  If  so,  does  it  mean  that
 the  rropellant  produced  by  us  is  defective
 and  does  not  have  even  burn-out  rate  and
 we  have  no  control  equipment  for  the
 same  ?

 SHRI  K.  C  PANT:  These  are  highly
 involved  complicated,  sophisticated  scienti-
 fic  instruments.  These  rockets  are  being
 developed  at  Thumba  with  the  help  of
 know-how  from  abroad  also  but  developed
 from  scratch.  I  have  myself  visited  the
 place  and  seen  what  a  magnificent  job  is
 being  done  by  our  young  scientists  there.
 They  are  not  afr  id  of  learning  by  doing
 things  themselves.  Occasionally  there  are
 bound  to  be  some  failures  and  misfirings,
 but  on  the  whole,  the  achievement  of
 Thumba  is  very  satisfactory.  The  develop-
 ment  of  this  particular  programme  is  wholly
 satisfactory.

 SHRI  V.  N.  P.  SINGH:  Have  we
 been  able  to  develop  indigenously  inertial
 guidance  equipment  and  on  board  miniatu-
 rised  computers  ?  है  not.  on  which  country
 do  we  deneid  for  the  supplies  of  these
 equipments  ?

 SHRI  K.  C.  PANT:  I  said  in  my
 main  reply  that  a  larce  number  of  high
 precision  and  sophisticated  components  and
 its  assemblies  needed  for  the  control  of  the
 guidance  system  and  the  satellite  launch
 vehicle  has  been  successfully  developed  and
 some  components  flight-tested.  I  am  very
 happy  to  tell  my  ho»  60  that  many  of
 these  components  have  been  developed  from
 scratch  at  Thumba.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  The  Pro.
 peller  Engineering  Division  has  spent  nearly 20  million  rupees  on  research  work.  Has
 that  research  yielded  anv  result?  Is  ita
 fact  that  the  head  of  the  Propeller  Engi.
 neering  Division  is  not  pronerly  Qualified
 for  that  post  १
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 SHRI  K  C.  PANT:  I  cannot  say  off
 hind  about  the  qualifications  of  that
 scientist.  I  can  look  into  this.

 SHRI  ron  K.CHANDRAPPAN  :  Is  it
 «a  fact  that  the  Government  have  decided
 to  shift  the  rocket  launching  station  from
 Thumba  to  elsewhere  ?  If  so,  what  is  the
 reason  for  that  ?

 SHRI  K.C.  PANT:  There  is  some
 misunderstanding  hehind  this  question.
 There  is  no  question  of  shifting  what  is
 already  there  at  Thumba.  Only,  a  rocket
 launching  station  is  being  developed  at
 Sriharikota  island  from  where  rockets  are
 proposed  to  be  launched.  It  does  not  mean
 that  the  existing  facilities  at  Thumba  are
 being  shifted.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  Has  _  the
 rocket  launching  site  been  used,  or  will  it  be
 used,  for  developing  long  range  missiles  and
 also  making  experiments  for  that  ?

 SHRI  K.  ८.  PANT:  It  is  a  Jaunching
 site  for  the  satellites,  I  think  it  has  got  a
 long  enough  range  for  that,

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  Is  the  rocket
 launching  site  being  used  for  development
 of  the  missiles  for  defence  purposes  ?  Why
 do  you  avoid  that  question  ?

 MR.  SPEAKER  :
 of  your  questions,

 No  more  rocketing

 Non-Utilization  of  Funds  by  Backward
 States

 *370.  SHRI  N.  E.  HORO:  Will  the
 Minister  of  PLANNING  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  a  number  of  backward
 States  have  not  fully  utilised  the  develop-
 ment  funds  attotted  to  them  ;

 (b)  if  so,  the  names  of  those  States  and
 the  amounts  which  have  not  been  utilised
 by  them  and  the  time  extended  by  the
 Central  Government  for  utilising  the  funds
 by  these  States  ;  and

 (c)  the  reasons  for  the  non-utilization
 of  funds  by  those  States  and  the  steps
 Government  propose  to  take  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PLANNING  (SHRI
 MOHAN  DHAARIA):  (a)  to  (c).  During

 the  first  three  years  of  the  Fourth  Plan
 cote
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 period  i  a  1969-70,  to  1973-72,  shortfall  in
 total  plan  expenditure  is  anticipated  in  only
 3  backward  States—Bihar  (Rs.  5.3  crares),
 Assam  (Rs.  2.3  crores)  and  Nagaland
 (Rs.  03  crores).  As  the  Plan  outlays  are
 fixed  for  the  entire  five  year  period,  there  is
 no  question  of  extending  the  time  limit  for
 utilisation  of  plan  funds  which  have  not
 been  spent  during  one  or  other  of  these  five
 years.

 The  anticipated  shortfall  in  plan  expen-
 diture  in  the  case  of  Nagaland  is  negligible.
 As  regards  Bihar  and  Assam,  the  main
 causes  for  the  shortfall  in  plan  expenditure
 are  :  reduction  in  the  States’  own  resources,
 shortage  of  key  materials,  dislocation  of
 work  on  account  of  floods,  political
 instability  etc.

 Implementation  of  State  Plans  is  the
 responsibility  primarily  of  the  States
 concerned  and  the  State  Governments  are
 requested  to  remove  impediments  in  the  way
 of  proper  implementation  of  their  Annual
 Plains.  The  Planning  Commission  also  helps
 the  State  Government  from  time  to  time  in
 this  regard.

 SHRI  N.  E.  HORO:  My  specific  ques
 tion  has  not  been  answered.  The  Minister
 his  made  a  general  remark.  My  specifi®
 question  was  whether  the  funds  allotted  fot
 development  work  have  been  utilised  or  not.
 The  Minister  says  in  his  reply  that  for
 Assam  and  Bihar  one  of  the  reasons  for
 shortfall  in  plan  expenditure  is  non-availa-
 bility  of  resources  in  the  State.  In  view  of
 this,  would  the  government  give  more  help
 to  such  States  in  order  that  they  get
 sufficient  funds  to  carry  on  their  develop-
 ment  work  ?

 SHRI  MOHAN  DHARIA  :  In  my  reply
 I  have  said  that  the  funds  allotted  to  these
 States  have  been  utilised  Naturally,  so  far
 as  monetary  expenditure  is  concerned,  there
 are  no  short-fatls.  About  the  other  supple-
 mentary,  it  is  the  policy  of  the  Central
 Government  to  give  assistance  to  the  extent
 possible  according  to  the  formula  evolved  by
 the  National  Development  Council.
 Naturally  it  is  for  the  State  Governments
 to  have  the  plan  properly  implemented.
 There  is  also  the  question  of  raising  resources
 within  the  State  itself.  Unfortunately,  in
 some  cases  they  were  not  properly  raised
 and  there  were  short-falls,

 SHRI  PARIPOORNANAND  PAINULI:
 Ta  view  of  the  fact  the  intra-State  regional
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 imbalance  continues  to  increase,  would  the
 Planning  Ministry  take  up  the  implementa-
 tion  of  the  plan,  especially  in  backward
 regions  like  U.P.  Hill  areas  ?

 SHRI  MOHAN  DHARIA:  Itis  not
 possibie  for  us  to  take  up  the  fash  of  imple-
 mentation  of  the  Plan,  but  we  are  trying  to
 evolve  a  mechanism  whereby  proper  imple-
 mentation  of  the  plan  is  made  So  far  as
 the  hill  areas  are  concerned,  the  Planning
 Commission  is  now  very  much  engaged  in
 the  exercise  as  to  how  we  can  form  a  cell
 for  these  hill  areas  and  how  we  can  raise
 the  Infra-structure  there  for  the  proper
 development  of  backward  regions,  tcluding
 the  hill  areas,

 SHRI  NAWAL  KISHORE  SINHA:
 May  I  know  whether  one  of  the  reasons
 for  the  short-fall  35  the  pattern  itself  to
 supposed  have  been  evolved  in  the  National

 Development  Council,  referred  to  by  the  hon.
 Minister,  for  giving  assistance  to  these  States
 specially  in  the  eastern  region  and  whether
 the  terms  for  realisation  of  loans  etc.  from
 those  States,  the  conditions  of  subsidies  and
 other  things  without  taking  into  consideta-
 tion  their  situation  also  stand  in  the  way  of
 proper  implementation  of  the  plan  in  those
 areas  ?

 SHRI  MOHAN  DHARIA_:  This
 formula  has  been  evolved  by  the  National
 Development  Council,  which  consists  of  all
 the  Chief  Ministers.  Even  then,  it  will  be
 one  of  the  tasks  of  the  Fifth  Fmance  Com-
 mission  to  go  into  it  and  take  consideration
 the  special  problems,  particularly  of  the
 Fastern  region.  I  have  no  doubt  that  a
 proper  and  sympathetic  approach  would  be
 taken  by  the  Government  in  this  matter,

 ett  रामावतार  शास्त्री  :  मन्त्री  जी  ने

 बताया  कि  इन  इन  कारणों  से  कुछ  राज्यों  ने

 रुपयों  का  इस्तेमाल  नहीं  किया।  मैं  जानना

 चाहता  हु  कि  इनकी  इस  कठिनाई  को  देखते  हुए
 श्राप  क्या  उनके  प्रति  कोई  ऐसी  नीति  अपनाएंगे
 ताकि  उनको  इन  रुपयों  को  इस्तेमाल  करने  में

 मदद  मिल  सके  और  उससे  उन  राज्यो  की

 जनता  को  लाभ  पहुच  सके  ?

 SHRI  MOHAN  DHARIA  =  Thisisa
 very  valid  question.  We  are  now  trying  ०
 see  that  the  assistance  given  to  the  State
 Governments  is  necessarily  used  for  the
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 projects  concerned,
 in  that  direction.

 We  ohall  take  steps

 at  भागीरथ  भवर  :  मन्त्री  जी  ने  बताया

 है  कि  इन  इन  राज्यों  में  घन  इसलिए  खर्च  नहीं

 हो  पाया  कौड़ी  इन  राज्यों  के  पास  साधनों  की

 कुछ  कमी  थी  v  इसके  अलावा  राजनीतिक
 प्रस् थिरता  भी  थी।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
 क्या  इनके  अलावा  यह  भी  परिस्थिति  सामने

 आई  कि  घन  की  स्वीकृति  होने  के  बाद  इन
 राज्यों  को  अलाटमेंट  समय  पर  नहीं  मिलने  के

 कारण  दौर  उसके  बाद  वित्तीय  वर्ष  समाप्त  हो
 जान  के  कारण  घन  खर्च  नही  हो  पाया  ?  क्‍या

 यह  भी  एक  कारण  था  खर्च  न  होने  का  ?

 SHRI  MOHAN  DHARIA.  Lam  not
 aware  so  far  that  it  is  because  of  not  mak-
 ing  the  allotments  in  time  that  :mplementa-
 tion  has  suffered.  If  there  are  any  pointed
 cases,  we  shall  look  into  it.

 SHRIMATI  JYOTSNA  CHANDA:  I
 want  to  know  from  the  Government
 whether  they  are  aware  of  the  fact  that  in
 the  last  three  Plans  the  Government  of
 Assam  could  not  or  did  not  utilise  the
 money  and  st  lapsed;  and  whether  they
 have  sent  any  instruction  to  the  Govern
 ment  of  Assam  so  that  backward  and  hill
 areas  are  developed  in  this  Plan

 SHRI  MOHAN  DHARIA:  I  have
 stated  in  my  reply  that  the  shortfall  in
 Assam  is  only  to  the  tune  of  Rs.  2.3  crores.
 It  is  not  that  way  a  very  much  significant
 shortfall.

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA  :
 May  I  know  whether  it  is  nota  fact  that
 the  non-utilisation  of  available  funds  is
 largely  due  to  the  fact  that  the  allocation
 of  funds  is  made  without  any  concrete
 schemes  having  been  forwarded  by  the  State
 Governments  ?  i"

 SHRI  MOHAN  DHARIA  :  It  +  the
 plans  which  are  formulated  in  the  iniual
 stages  and  it  is  on  the  basis  of  the
 formulated  plans  that  the  sums  are  allotted
 There  is  no  question  of  allotting  sums
 without  formulating  proper  schemes.  Tlicre-
 fore  ]  do  not  agree  with  that.

 SHRI  KARTIK  ORAON  :  Hers  tt
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 said,  “Backward  States”.  A  State  may  or
 may  not  be  backward  but  a  region  may
 be  backward  In  Bihar,  fo.  instasce,  Chota
 Nagpur  and  Santhal  Pargana,  predominantly
 inhabited  by  the  Tribes,  is  a  very  backward
 area,  Now  that  the  Chota  Nagpur  Santhal
 Pargana  Autonomous  Development  Authority
 has  come  into  being,  I  would  like  to  know
 from  the  Government  whether  they  would
 like  to  allot  funds  under  the  State  Plan
 earmarked  for  the  specific  purpose  of
 development  of  these  backward  areas.

 SHRI  MOHAN  DHARIA  :  I  have
 already  said  that  it  shall  be  the  endeavour  ;
 otherwise,  it  will  not  be  possible  to  reach
 these  funds  to  those  backward  States  and  to
 develop  the  backward  States.

 भारतीय  स्वाधीनता  के  इतिहास
 सम्बन्धों  ध्वनि  एवं  प्रकाशा  कामगार

 +
 “371,  ची  मूलचन्द  डागा:

 श्री  धर्मेश  :

 क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बतान

 की  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  क्या  उनके  मंत्रालय  ने  मार्च,  ।972

 में  पुराना  किला,  नई  दिल्‍ली,  में  भारतीय

 स्वाधीनता  के  इतिहास  के  बारे  में  ध्यान  एव
 प्रकाश  कार्यक्रम  आयोजित  किया  था  ;

 (क्ष)  क्‍या  उक्त  कार्यक्रम  में  स्वर्गीय  प्रधान

 मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  अथवा  उनके  जय

 जवान  जय  किसान,  नारे  का  कोई  उल्लेख

 था;  शौर  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्या  कारण

 है  ;  कौर

 ६१)  उस  पर  कितना  व्यय  ह्  ?

 JHE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  UNFORMATION  AND
 BROADCASTING  {SHRIMATi  NANDINI
 SATPATHY).  (a)  Yes,  Sir  =A  Panormaic
 Spectacle  on  Indian  Peoples’  Struggle  for
 Independer.ce  was  organised  by  the  Song
 and  Drama  Division  of  the  Ministry  on  the
 ramparts  of  Purana  Qila  during  the  period
 January  2/  to  March  J5,  1972,

 (b)  The  basic  idea  behind  the  programme
 was  to  depict  the  struggle  of  the  people
 ageinst  evil,  untruth  and  oppression  and
 1... अ  continuous  fight  for  the  right  of
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 freedom,  liberty,  equality  and  peace,  The
 programme  was  for  a  limited  duration  of
 one  hour  in  which  the  primary  emphasis
 was  given  on  the  common  people.  There
 was  no  reference  to  Shri  Lal  Bahadur  Shastri
 or  his  slogan  ‘Jai  Jawan  Jai  Kisan’  in  it.

 (c)  The  total  expenditure  booked  up  to
 3Ist  March  3972  on  the  programme  is
 Rs.  °,97,088/-  excluding  pay  and  allowances
 of  regular  staff.

 श्री  मूलचन्द  डागा  :  अध्यक्ष  महोदय,
 भारतीय  स्वाधीनता  संग्राम  के  जो  सेनानी  थे
 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री,  डा०  राम  मनोहर
 लोया,  झाचायं  नरेन्‍्द्रदेव  और  श्री  एम०  एन०
 राय,  उनमे  से  किसी  का  भी  प्रदर्शन  नहीं  किया
 गया  और  स्त्री  महोदय  कहते  है  कि  समय  के
 अभाव  के  कारण  ऐसा  नही  किया  गया।  क्‍या

 यह  उत्तर  संतोषजनक  है?  क्या  बाप  इसको
 ठीक  समझते  है  ?

 SHRIMATI  NANDINI  SATPATHY  :
 As  I  have  already  pointed  out,  the  emphasis
 was  primarily  on  the  common  people  rather
 than  on  individual  personalities  and  the
 Programme  was  developed  around  major
 events  and  movements  and  no  chronological
 narration  of  history  was  attempted.  That  is
 why  not  only  Shri  Lal  Bahadur  Shastri  0
 Dr.  Ram  Manohar  Lohia  but  a  number  of
 names,  which  should  have  got  a,  place  in  it,
 could  not  get  a  place  there.

 ओ  मूलचन्द  डागा  :  मंत्री  महोदय  ने
 बताया  है  कि  2,97  हजार  रुपये  की  धनराशि
 खर्च  की  गई  |  क्‍या  यह  सत्य  है  कि  इसमें  धन
 का  डट  कर  दुरुपयोग  हुआ  है,  छः  हजार  रुपये
 कववेयेन्स,  आने-जाने,  पर  लगे  है  और  छ:  सौ
 रुपये  की  एक  साड़ी  आई  है  ?  क्या  यह  भी  समय

 है  कि  अभिनेत्रियों  कौर  अभिनेताओं  को  पूरा
 पैसा  नहीं  मिला  है  ?  क्‍या  मल्टी  महोदय  रुपये
 का  ठीक  उपयोग  न  होने  के  बारे  में  जाच  करने
 के  लिए  तैयार  हैं  ?

 MR,  SPEAKER:  That  is  entirely  a
 different  matter.  Ii  is  not  a  question  ;  st  is
 just  passing  uf  some  information.

 SHRI  S,  M.  BANERJEE  :  I  would  like
 to  know  whether  it  is  &  fact  that  this  ‘was



 25  Oral  Answers

 the  first  time  when  the  entire  struggle  of  the
 oppressed  people  against  the  oppressors  was
 shown  in  this  Sound  and  Light  Programme
 from  oar  Freedom  movement  period  to
 Bangladesh  Liberation  movement.  I  would
 also  like  to  know  whether  it  is  a  fact  that
 Pandit  Nehru's  voice  was  mentioned  only
 once  at  the  time  of  the  Freedom  movement
 Indira  Gandhi’s  voice  was  mentioned  only
 at  the  time  of  the  liberation  of  Bangladesh
 when  she  declared  that  Dacca  had  been
 liberated  and  the  Pakistani  Army  had
 surrendered,  and  that  no  other  big  leader’s
 name  was  mentioned.  Secondly,  I  want  to
 know  whether  this  Programme  is  going  to
 be  repeated  again  and  again  to  inculcate  a
 sense  of  patriotism  amongst  young  boys  and
 girls  in  this  country.

 SHRIMATI  NANDINI  SATPATHY  :
 As  already  mentioned,  we  tried  to  make
 the  Programme  around  major  events  and  the
 movements  of  the  common  people  were
 given  the  emphasis  in  the  whole  Programme.
 Within  a  short  duration  of  one  hour,  it  was
 not  possible  to  do  more,  As  the  hon.
 Member  mentioned,  it  is  a  fact  that  only
 once  Pandit  Nehru’s  voice  was  mentioned
 during  the  Freedom  movement  and  the
 Prime  Minister's  voice  was  mentioned  only
 at  the  time  of  Bangladesh  liberation.  Besides
 that,  actually,  when  there  were  some  events
 and  people’s  movement  was  there,  only  the
 slogans  raised  by  common  people,  like,
 Mahatma  Gandhi  Ki  Jai,  Pandit  Nehru  Ki
 Jai,  were  mentioned.  No  other  name  was
 mentioned.

 MR.  SPEAKER  :  Shri  Vajpayee.

 SHRI  S.  M,  BANERJEE  :  I  wanted  to
 know  whether  this  will  be  shown  again  and
 again.  That  was  my  second  question.

 थ्री  प्रबल  बिहारी  वाजपेयी  :  क्या  सरकार
 का  यह  ख्याल  है  कि  965  में  भारत  ने

 पाकिस्तान  पर  जो  विजय  प्राप्त  की  थी,  वह

 विजय  एक  स्मरणीय  घटना  नहीं  है  !  क्या  वह
 विमान  जिन  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  के  नेतृत्व

 में  प्राप्य  की  गई  थी,  क्या  उन  शास्त्री  जी  का

 उसमे  उल्लेख  नहीं  किया  जा  सकता  था  ?

 क्या  यह  सथ  है  कि  सरदार  पटेल  की  भी  उस

 कार्यक्रम  में  उपेक्षा  की  गई  है?  क्या  यह  सच  है
 कि  जान-बुक्स  कर  कुछ  नेताओं  को  देश  की  स्मृति
 में  से  निकालने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ?
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 SHRIMATI  NANDINI  SATPATHY  :
 That  is  not  a  fact.  There  was  no  question
 of  omitting  the  names  of  any  other  leader
 or  personality.  As  I  already  mentioned  and
 Shri  Banerjee  also  pointed  out,  the  names
 of  Indira  Gandhi  and  Pandit  Nehru  were
 mentioned  only  once.  It  was  not  possible
 to  mention  their  names  also  again  and  again.
 Only  they  figured  when  there  were  slogans
 at  the  time  of  the  Freedom  movement.
 What  the  hon,  Member  said  is  not  a  fact.
 Tam  sorry  the  hon,  Member  speaks  that
 way.  There  was  no  intention  to  remove
 the  names  of  some  leaders  from  the  mind  of
 the  people.

 Delhi  Citizens  Council

 *372.  SHRI  SHASHI  BHUSHAN  :
 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Unstarred  Question  No.  472  on  the  !7th
 November,  49  regarding  Delhi  Citizens
 Council  and  state  :

 (a)  whether  in  view  of  the  recent  Elcc-
 tions  to  the  Delhi  Metropolitan  Council  of
 Delhi,  some  changes  are  likely  to  be  made
 in  the  composition  of  Delhi  Citizens
 Council  ;  and

 (b)  if  so,  the  nature  of  changes  likely
 to  be  made  and  the  time  likely  to  be  taken  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 K.  C.  PANT)  :  (a)  The  Delhi  Administration
 has  intimated  that  at  present  there  is  no
 proposal  to  change  the  composition  of  the
 Council.

 (b)  Does  not  arise.

 ett  शशि  सूबा :  जब  यह  सिटिज़न्ज़  कौसिल
 बनी  थी,  उसके  चेयरमैन,  दुर्भाग्य  से  स्वर्गवासी

 हो  गये  ।  उसके  बहुत  से  सदस्य  भी  स्व गंवा सी

 हो  गये  ।  (व्यवधान)  उनका  जन  सेवा  से

 देहान्त  हो  गया--वें  चल  बसे  ।  मेट्रोपोलिटन
 कौंसिल  का  नया  चुनाव  भी  हुमा  है  और  उसमें
 नये  सदस्य  भरा  गये  हैं।  इस  नागरिक  परिषद

 का  उद्देश्य  खास  तोर  से  साम्प्रदायिक  एकता

 था।  लेकिन  उसमें  उन  लोगों  के  नाम  है,  जो

 साम्प्रदायिक  एकता  का  विरोध  करने  वाले  हैं,
 जौ  गांधी  मर्डर  केस  में  गिरफ्तार  हुए  थे।  जो

 श्री  सरदार  पटेल  को,  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री

 को  उनकी  ज़िंदगी  में  गाली  देते  रहे  वह
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 सब  अधिक  से  भ्र धिक  सख्या  मे  इस  कौसिल  में

 मौजूद  है,  भ्रम  जो  बदलता  हुआ  जमाना  है  उस
 स्थिति  में  मे जानना  चाहता  हु  कि  कौंसिल  वो
 शाप  कछर  से  बदल  रहे  है  था  नहीं  ?

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  इन  सबका  स्वर्गवास  बर

 दीजिये  i

 भरी  कृष्ण  युद्ध  पन्‍त  :  अध्यक्ष  महोदय,
 माननीय  सदस्य  का  मतलब  स्वर्गवास  से  नहीं

 है,  वह  तो  घरवास  से  मतलब  है।  प्रवास  हो
 गया  है।

 लेकिन  यह  जो  समिति  बनी  थी  अगर

 इसमें  परिवर्तन  की  आवश्यकता  होगी  तो  उस

 पर  लेफ्टीनेंट  गवनेर  विचार  करेगे  शौर  देखे

 कि  बया  कोई  परिवर्तन  करने  की  भ्रावश्यकता

 है  '  अभी  उनके  सामने  कोई  प्रोपोजल  नही  है,

 यह  उन्होंने  कहा  है  ।

 श्री  हाहा  भूषण  :  मै  सिर्फ  इतना  जानना

 चाहता  हू  और  मैने  आपसे  दरख्वास्त  किया

 कि  जो  लोग  गाधी  मर्डर  केस  मे  गिरफ्तार  हुए,
 जो  लोग  साम्प्रदायिक  एकता  के  विरोधी  है,
 उनको  इस  नागरिक  परिषद  में  रखा  गया  है,
 श्राप  जो  नई  कौसिल  बनाए  उसमे  कम  से  कम

 वह  न  हो,  इस  बात  का  आश्वासन  मारी

 महोदय  दे  ।

 MR.  SPEAKER:  This  5  a  suggestion
 for  action.

 श्री  शशि  भूषण  :  इसका  प्रा श्वा सन  तो
 सिलना  चाहिये  ।

 MR.  SPEAKER.  This  is  a  suggestion
 for  action.

 WRITTEN  ANSWERS  TD  QUESTIONS

 aa  राज्य  क्षेत्रो  क ेलिए  बचे  1972.73
 की  योजनाके

 364.  श्री  हुक्म  चन्दे  कछवाय  :  क्या
 योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 संघ  राज्य  क्षेत्रों  क ेलिए  योजना  आयोग  द्वारा
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 वर्ष  1972-73  के  लिए  कब  तक  स्वीकृति
 योजनाकारों  पर  कितनी  राशि  व्यय  होगी  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  (भी
 मोहन  मारिया)  :

 वार्षिक  भोजन।  (972-73-—-  en
 शासित  क्षेत्र

 (लाख  रुपये)

 1972-73

 अनुमोदित  परिव्यय

 I,  अण्डमान  निकोबार  300.00
 द्वीप  समूह

 2.  चण्डीगढ़  353.29
 3.  दादर  और  नागर  49,00

 हवेली
 4,  दिल्‍ली  400.00e
 5.  गोवा,  दमन  तथा  868.00

 द्वीव
 6.  लकादीव,  प्रमिनद्वीव  45,00

 कौर  मिनिकाय  द्वीप-

 समूह
 7,  मिजोरम  275.00

 8.  नेफा  300.00
 9,  पांडिचेरी  300.00

 जोड़  6450.29#

 #सड़क  परिवहन  के  परिव्य  को  छोड़कर
 जिसे  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  गठन  के

 बाद  कब  केन्द्रीय  क्षेत्र  योजना  के  प्रत-

 गत  दिखाया  गया  है

 Precision  Instruments  Factory  in  Kerala

 *365.  SHRI  fom  JANARDHANAN  :
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVE!  OPMENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  decision  of  the  Central
 Government  to  set  up  a  Precision  Instru-
 meot>  Factory  in  Kerala  has  undergone  a
 change  ;

 (b)  whether  the  Central  Government  are
 aware  that  the  Kerala  Goverpment  have
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 already  acquired  Jand  for  the  purpose  and
 spent  lakhs  of  rupees  on  the  preliminary
 work  on  this  scheme  ;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  for  changing  their
 decision  at  this  stage  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  (SHRI  MOINUL  HAQUE
 CHOUDHURY):  (a)  No,  Sir.  As  indicated
 in  the  reply  given  to  Lok  Sabha  Unstarred
 Question  No.  5312,  on  20th  July,  1971,  if
 and  when  the  need  for  the  establishment  of
 a  second  precision  instruments  unit  in  public
 sector  arises,  an  endeavour  would  be  made
 to  set  up  the  project  at  Palghat  in  Kerala
 State,  as  originally  intended.

 (b)  It  is  understood  that  the  State
 Government  of  Kerala  has  spent  an  amount
 of  Rs  24.8l  lakhs  on  land  charges  and
 water  supply.

 (c)  Does  not  arise.

 Expansion  of  A.LLR.  Cuttack

 “373  SHRI  ARJUN  SETHI  :  Will  the
 Minister  of  INFORMATION  AND  BROAD-
 CASTING  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  is  any  proposal  for
 expansion  of  the  All  India  Radio  Station  o.
 Cuttack  ;  and

 (b)  whether  the  disputed  land  in  question
 has  since  been  occupied  by  Government  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INFORMATION  AND
 BROADCASTING  (SHRIMATI  NANDINI
 SATPATHY):  (a)  Yes  Sir.  The  present
 transmitter  at  this  station  will  be  replaced
 by  a  more  powerful  transmitter  and  a  perma-
 nent  build‘ng  to  house  the  studios  and  offices
 constructed.  The  studio  facilities  will  be
 improved.

 (b)  Possession  of  the  land  on  which  the
 new  station  is  to  be  constructed  was  taken
 over  by  All  India  Radio  on  24th  December,
 1971,

 Setting  up  of  Joint  Ventures  with
 Hungarian  Collaboration

 9374,  SHRIC.  T  DHANDAPANI  :
 SHRI  P.  K.  DEO:

 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Hungary  proposes  to  set  up
 Joint  ventures  in  India  on  3  massive  scale  ;
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 (b)  if  so,
 proposal  ;  and

 qc),  the  items  to  be  manufactured  in
 India  with  Hungary’s  collaboration  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DFVELOPMENT  (SHRI  MOINUL
 HAQUE  CHOUDHURY):  (a)  fo  (c).
 During  the  course  of  the  Annual  Trade  Talks
 with  Hungary  held  in  New  Delhi  in
 January,  1972,  the  subject  of  industrial
 collaboration  between  India  and  Hungary
 was  also  covered.  The  progress  of  the
 existing  Indo-Hungarian  ventures  in  India
 was  reviewed  and  the  prospects  of  further
 collaboration  in  the  manufacture  in  India
 of  micra-wave  tele-ccommunicatton  equip-
 ment,  lamp  and  lamp  making  machinery,
 seamless  steel  tubes  and  gas  cylinders  were
 broadly  explored.

 a  broad  outline  of  the

 Grant  for  Starting  Functional  Industrial
 Estates  in  Kerala

 #37),  SHRIM  M.  JOSEPH  Will  the
 Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MEN  be  pleased  to  state

 (a)  whether  any  financial  assistance  has
 been  sanctioned  bv  the  Government  of  India
 to  the  Kerala  Government  for  starting
 Functional  Industrial  Estates  ;

 (b)  if  so,  the  amonut  asked  for  and  the
 amount  sanctioned  ;  and

 (c}  whether  Government
 grant  the  balince  amount  to
 Governme it  ?

 Propose  to
 the  State

 THE  MINISTER  OF  [INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  (SHRI  MOINUL
 HTAQUE  CHOUDHURY):  (a)  to  (c).  In
 order  to  assist  the  educited  unemploved,  the
 State  Governments,  including  Kerala,  were
 asked  to  smolement  certain  specified  schemes
 within  stipulated  allocations  which  inter  ali t
 incluted  Industrial  Estates  The  scheme
 envisaged  the  rei  nbursement  to  the  States  of
 the  actual  exreiditure  incurred  by  them
 during  the  fi  :ancial  vear.

 The  Kerala  Government  intimated  an
 expenditure  of  Rs.  15.70,  lakhs  under  the
 scheme  to  assist  educated  unemployed  and  it
 has  already  been  sanctioned

 Commem  srative  Stamp  for  Army  men
 Lilled  in  recent  Indo-Pak  war

 *376.  SHRI  5.  M.  BANERJEE:  Will
 the  inister  of  COMMUNICATIONS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  is  @  proposal  to  take
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 out  Commemorative  Stamp  for  those  army
 men  who  laid  down  their  lives  during  the
 4  day  war  with  Pakistan  ;  and

 (b)  if  so,  when  such  a  Stamp  is  likely  to
 be  released  ?

 THE  MINISTER  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  H.N  BAHUGUNA):  (a)
 Yes,  Sir.  It  has  been  decided  to  bring  out
 a  special  postage  stamp  to  commemorate  the
 role  played  by  the  three  Defence  Services
 during  the  recent  Indo-Pakistan  conflict.

 (b)  The  date  for  issue  of  the  stamp  has
 not  yet  been  fixed.

 पश्चिम  जमाने  हारा  भारत  में  पूंजी
 का  निवेश

 ४377,  श्री  रा साध तार  शास्त्री  :  क्‍या
 प्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 (क)  कण  पश्चिम  जमाने  के  उद्योगपतियों

 ने  भारत  में  लगी  अपनी  पूजी  में  वृद्धि  करने

 की  इच्छा  प्रकट  की  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उस  प्रस्ताव  की  मुख्य
 बातें  क्‍या  हैं:  और

 (ग)  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 है?

 औद्योगिक  विकास  मन्त्री  (श्री  मोहन

 हक  चौधरी)  :  (क)  से  (ग).  अरन्य  विकसित

 देश  की  भांति  भारतीय  पार्टियों  से  तकनीकी

 तथा  वित्तीय  निवेश  में  सहयोग  करने  मे  पश्चिम

 जर्मनी  की  पार्टियों  ने  रुचि  दिखाई  है।  इस

 विषय  में  सरकारी  नीति  के  अनुसार  प्राप्त  सभी

 आवेदन  पत्रों  पर  प्रत्येक  मामले  के  अनुसार
 अलग-भाग  विचार  किया  जाता  है।

 Charges  Against  Chief  Minister  of  Haryana

 9378,  SHRI  H.  M.  PATEL  :
 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :

 Will  the  PRIME  MINISTER  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  a  number  of  Parliament-
 arians  and  Legislators  from  Haryana
 recently  submitted  a  memorandum  against
 tho  Haryana  Chief  Minister,  Shri  Bansilal,
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 to  the  President  containing  a  number  of
 Charges  of  corruption  and  mal-administra-
 tion  ;

 (b)  whether  a  copy  of  this  memorandum
 would  be  laid  on  the  Table  of  the  House  ;
 and

 (c)  whether:  Government  have  examined
 vatious  charges  made  in  the  memorandum
 and  if  so,  reaction  of  Government  thereto  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  AND
 IN  THLE  DEPARTMENT  OF  PERSON-
 NE&L  (SHRI  RAM  NIWAS  MIRDHA):  (a)
 to  (०),  Two  Memoranda  of  May  1969  and
 July  969  containing  certain  allegatious
 against  Shri  Bansi  Lal,  Chief  Munister  of
 Haryana,  and  others,  were  submitted  to  the
 President  by  Shri  Bhagwat  Dayal  Sharma
 and  certain  Members  of  the  Haryana  Legisla-
 tive  Assembly.  After  careful  examination,
 the  allegations  containcd  in  these  Memor-
 anda  were  found  not  to  have  been
 substantiated.

 Another  Memorandum  signed  by  Shri
 B.  D.  Sharma,  M  P.,  and  some  others  was
 presented  to  the  President  by  Shri  Bhagwat
 Dayal  Sharma  on  the  27th  October,  1971,  A
 further  Memorandum  was  also  submitted  to
 the  President  by  Shri  Bhagwat  Dayal
 Sharma  on  the  24th  February,  1972,
 containing  certain  allegations  against  Shri
 Bansj  Lal  and  others.  Some  Members  of
 Parliament  also  invited  the  attention  of  the
 Prime  Minister  to  the  Memorandum  dated
 the  27th  Qctober,  1971,  and  the  earlier
 Memoranda.  They  also  enclosed  with  their
 letters  copies  of  the  Memorandum  presented
 to  the  President  on  27th  October,  1971  The
 Memoranda  of  27th  October,  1971,  aad  24th
 February,  1972,  in  which  request  has  been
 made  for  the  appointment  of  a  Commission
 of  Inquiry  are  under  examination.  Since
 these  Memoranda  ate  under  examination,
 it  will  not  be  desirable  to  lay  their  copies
 on  the  table  of  the  House,

 Setting  up  of  Cement  Industry  at  Neem-Ka-
 Thana  Kotputli  (Rajasthan)

 #379,  SHRI  NAWAL  KISHORE
 SHARMA  :  Will  the  Minister  of  INDUS-
 TRIAL  DEVELOPMENT  te  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  there  in  any  proposal  under
 the  consideration  of  Government  for  setting
 up  a  Cement  factory  at  Neem-ka-thang  or
 Kotputli  in  Rajasthan  ;  and
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 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?
 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL

 DEVELOPMENTr  (SHRI  MOINUL
 HAQUE  CHOUHURY)  :  (a)  and  (b).  Yes,
 Sir.  The  proposal  is  for  the  setting  up  of  a
 cement  factory  in  the  private  sector  at
 Patan  in  Neem-ka  Thana  Taluk  of  Sirhoi
 district,  Rajisthan  with  an  annual  capacity
 of  7.35  lakh  tonnes  at  a  cost  of  Rs,  I35
 crores,

 Expansion  of  Paper  Mills

 *380.  SHRI  B.  K.  DASCHOWDHURY  :
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  licences  for  substantial
 expansion  have  been  issued  to  some  of  the
 paper  mills  to  meet  the  shortage  of  paper
 in  the  country  ;  and

 (b)  if  so,  the  main  outlines  thereof  ?
 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL

 DEVELOPMENT  (SHRI  MOINUL
 HAQUE  CHOUDHURY)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Letter  of  Intent/Industrial  Licences
 have  been  issued,  partly  under  the  Crash
 Programme  for  increase  in  production  in
 existing  mills  by  installation  of  balancing
 equipments  and  rationalisation  of  produc-
 tion,  and  partly  for  setting  up  new  units/
 effecting  substantial  expansion  in  existing
 units.  The  capacity  expected  to  be  established
 under  the  Crash  Programme  and  under
 normal  expansion  schemes  is  approximately,
 1,09,750  tonnes  per  annum  and  §,73,925
 toanes  per  annum  respectively,

 Recruitment  of  Engineers  in  rom  P.  W.  D.

 (2547,  SHRIS  D,  SOMASUNDARAM  :
 Will  the  PRIME  MINISTER  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  the  Union  Public  Service
 Commission  Tecommends  candidates  for
 recruitment  as  engineerg  and  others  in
 various  Government  departments  according
 to  the  nunber  of  vacancies  intimated  by
 them  ;

 (b)  whether  the  various  departments
 like  C  P  W  D.  directly  recruit  a  large
 numher  of  persons  in  relaxation  of  the  set
 procedures  to  do  so  ;  and

 (c)  whether  a  lirea:  number  of  depart.
 mentally  pr  moted  Executive  Engineers  have
 some'ime  back  been  reverted  in  C  P.W  D.
 in  order  to  accommodate  the  direct  Class  I
 recruits  who  passed  the  Union  Public
 Service  Commission  examination  7

 CHAITRA  23,  894  (SAKA)  Written  Answers  4

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINIS?RY  OF  HOME  AFFAIRS  AND
 IN  THE  DEPARTMENr  OF  PLR-
 SONNEL  (SHRI  RAM  NIWAS  MIRDH  A):
 (a)  Recruitment  of  engincers  and  others  to
 various  Services/posts  under  the  Central
 Government  is  made  by  the  Commission  :

 (i)  through  competitive  examiaations
 heid  by  them  ;  and

 (ii)  by  selection  on
 interview  alone,

 the  basis  of

 In  so  far  as  recruitment  by  selection  on
 the  basis  of  interview  is  concerned,  the
 Commission  invariably  recommend  number
 of  candidates  equal  to  the  number  of
 vacancies  reported  for  being  filled  through
 a  particular  ‘Sefection’  provided  sufficient
 number  of  suitable  candidates  are  available.

 As  regards  recruitment  by  competitive
 examination,  the  Commission  conduct
 various  examinations  in  accordance  with  the
 provisions  of  the  Rules  for  the  examina-
 tions  notified  from  time  to  time  by  Govern-
 ment  in  the  Ministry/Department  concerned,
 These  Rules  inter  alia  provide  that  after  the
 examination,  candidates  would  be  arranged
 by  the  Commission  in  the  order  of  merit  as
 disclosed  by  the  aggregate  marks  finally
 awarded  to  each  candidate,  and  in  that
 order  so  many  candidates  as  are  found  by
 the  Commission  to  be  qualitied  by  the
 exaninauon  shall  be  recommended  for
 appointment  up  to  the  number  of  umeserved
 vacancies  decided  to  be  filled  on  the  results
 of  the  examination.  The  Rules  also  provide
 that  candidates  belonging  to  the  Scheduled
 Castes  or  the  Scheduled  Tribes  may,  to  the
 extent  the  number  of  vacancies  reserved  for
 the  Scheduled  Castes  and  the  Scheduled
 Tribes  cannot  be  filled  on  the  basis  of  the
 general  standard,  be  recommended  by  the
 Commission  by  ६  relaxed  standard  to  make
 up  the  deficiency  in  the  teserved  quota,
 subject  to  the  fitness  of  these  candidates  for
 appointment  to  the  Services/posts  irrespec-
 tive  of  their  ranks  in  the  order  of  merit  at
 the  examination.

 The  number  of  candidates  appointed
 on  the  results  of  an  examination  conducted
 by  the  Commission  does  not  exceed  the
 number  of  vacancies  reported  to  the  Com-
 mission  for  being  filled  through  that
 examination.

 (b)  No,  Sir  Ad-hoc  anpointments  to
 Class  T  and  Tt  posts  can.  however,  be  made
 in  public  interes’  for  a  nerind  not  exceeding
 one  vear  under  Regulation  40)  of  the  Union
 Public  Seryice  Commission  (Exemption
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 from  Gonsultation)  Regulations,  1958,
 Recruitment  in  relaxation  of  the  prescribed
 procedure  can  be  made  only  if  the  relevant
 tules  provide  for  such  relaxation.  In  so  far
 as  C.  Pe  W.  D.  are  concerned,  direct  recruit-
 ment  at  the  level  of  Assistant  Executive
 Engineer  (Junior  Class  )  and  Assistant
 Engineer  (Class  II)  is  made  on  the  recom-
 mendation  of  the  Union  Public  Service
 Commission  only.

 ©  Twelve  Assistant  Engineers  who
 were  promoted  in  the  C.  P.  W.  D.  for
 filling  up  ad-hoc  appointments  in  vacancies
 of  Executive  Engineers  meant  for  Class  I
 direct  recruits  were  reverted  in  ‘1966-67  to
 make  room  for  the  latter.

 Administrative  Reforms  Commission’s
 Recommendations  on  Avenues  of

 Promotion  for  Engineers

 2548.  SHRI  S.  D.  SOMASUNDARAM  :
 Will  the  PRIME  MINISTER  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  the  Administrative  Reforms
 Commission  had  made  certain  recommenda-
 tions  regarding  the  provision  of  more
 promotion  avenues  to  the  Engineers  who
 perform  well  ia  their  service  career  than  m
 academic  career  ;  and

 (b)  if  so,  the  relevant  portions  of  the
 recommendations  and  the  action  so  far
 taken  by  Government  to  implement  them  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  AND
 IN  THE  DEPARTMENT  OF  PERSON-
 NEL  (SHRI  RAM  NIWAS  MIRDHA)  :
 (a)  There  is  no  specific  recommendation  to
 this  effect,  in  the  Report  of  the  Adminis-
 trative  Reforms  Commission  on  Peisonnel
 Administration.

 (b)  Does  not  arise,

 Wrong  Delivery  of  Money  Orders  in
 Bihar  in  970

 2549.  KUMARI  KAMLA  KUMARI  :
 Will  the  Minister  of  COMMUNICATIONS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  number  and  names  of
 cases  of  wrong  delivery  of  Telegraphic
 money  orders/money  orders  separately
 throughout  Bihar,  District-wise,  which  have
 been  brought  to  the  notice  of  Government
 during  970  and  the  amount  involved
 therein  ;

 0b)  the  total  amount  paid  back  ta  the
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 Senders  together  with  the  names  as  also  the
 total  number  of  pending  cases  ;  and

 (c)  the  number  of  persons  against  whom
 action  has  been  taken  as  also  the  nature  of
 action  taken  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA)  :  (a)  to
 (c).  The  information  is  being  collected  and
 will  be  placed  on  the  table  of  the  Lok  Sabha
 in  due  course,

 Setting  up  of  Industries  in  backward
 areas  of  Chotanagpur  and  Palamau

 by  Big  Business  Houses

 2550.  KUMARI  KAMLA  KUMARI  :
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  be  pleased  to  refer  to  the
 reply  given  to  Unstarred  Question  No.
 2332  on  ist  December,  1971  regarding  the
 setting  up  of  industries  in  backward  areas  of
 Chotanagpur  and  Palamau  by  big  Business
 Houses,  and  state  :

 (a)  whether  the  information  has  since
 been  collected  ;  and

 (9)  if  not,  the  probable  time  by  which
 it  would  be  collected  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  SIDDHESHWAR  PRASAD):
 (a)  and  (b).  The  Government  of  Bihar  have
 stated  that  no  instructions  have  been  issued
 to  the  Tatas,  Birlas,  Sahu  Jain  and  Dalmia
 for  establishing  large  scale  industries  in
 Chotanagpur  and  Palamau.  It  is  not  the
 practice  for  the  Government  of  India  to
 instruct  business  houses  to  set  up  industries
 in  any  particular  area.  However,  applica-
 tions  received  from  all  entrepreneurs  are
 considered  on  merits  and  in  accordance  with
 existing  policy.  A  list  of  jiicences  and
 letters  of  intent  issued  from  967  onwards
 to  larger  houses  for  locating  industries  in
 Bihar  is  laid  on  the  Table  of  the  House.
 [Placed  in  Library,  See  No.  LT~{722/72]
 The  Bihar  Government  have  not  reported
 that  the  people  of  Chotanagpur  are  not
 getting  employment.

 Appointment  of  Commissions  by  Goverument

 2551,  KUMARI  KAMLA  KUMARI:
 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  tots}  number  of  commissions
 appointed  by  Central  Government  under  the
 Commissions  of  Inquiry  Act  during  the-last
 two  years  ;
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 (b)  the  expenditure  incurred  thereon
 during  the  aforesaid  period,  Consmnission-
 wise  ¢  and

 (c)  which  of  the  Commissions  appoint-
 od  by  Central  Government  are  functioning
 at  present  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  AND
 IN  THE  DEPARTMENT  OF  PERSONNEL
 (SHRI  RAM  NIWAS  MIRDHA):  (a)  to
 (०).  The  information  will  be  collected  and
 laid  on  the  Table  of  the  House.

 Loss  Incurred  by  Central  Government
 Employees  Consumer  Cooperative

 Soclety  Ltd.,  New  Delhi

 2552.  KUMARI  KAMLA  KUMARI:
 Will  the  PRIME  MINISTER  be  pleased  to

 State  :
 (a)  the  total  amount  of  loss  incurred  so

 far  by  the  Centra)  Government  Employees
 Consumer  Cooperative  Society  Limited,  New
 Delhi  ;  and

 (b)  the  steps  taken  by  Government  to
 improve  the  state  of  afairs  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  AND
 IN  THE  DEPARTMENT  OF  PERSONNEL
 (SHRI  RAM  NIWAS  MIRDHA)  :  (a)
 Total  loss  incurred  by  the  Society  till  30th
 June,  970  was  Rs.  27.72  lakhs.

 (b)  Following  steps  were  taken  by  the
 Management  to  reduce  the  losses  :

 (i)  Closing  of  un-economic  stores  ;
 (ii)  Checking  of  pilferage  of  goods  by

 the  employees  ;
 (iii)  Reduction  in  over-head  charges  by

 exercising  economy  in  expenditure  ;
 (iv)  Rationalisation  of  purchases  by  the

 society.
 The  position  has  now  considerably

 improved.  The  accounts  of  the  year  1970-
 7i,  when  finalised,  are  likely  to  show
 profits.

 Development  of  industrially  backward
 Districts  in  Bihar

 2553,  KUMARI  KAMLA  KUMARI:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  backward  Districts
 selected  for  speedy  industrial  development
 in  Bitar  ;  and

 (b)  the  outline  of  financial  snd  other

 er
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 incentives  proposed  to  be  extended  for  (heir
 development  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  SIDDHFSH‘VAR  PRASAD):
 (a)  and  (b).  Certain  districts/areas  have  been
 selected  for  the  grant  of  a  Central  subsidy
 amounting  to  110th,  of  the  fixed  capital
 investment  in  respect  of  new  units,  or  sub-
 stantial  expansion  of  existing  units,  upto  a
 fixed  capital  imvestment  not  exceeding
 Rs.  50  lakhs.  The  details  of  the  scheme
 have  been  published  in  the  Gazette  Extra-
 ordinary  dated  the  26th  August,  1978.  Two
 districts,  namely,  Darbhanga  and  Bhagalpur,
 from  Bihar  qualify  for  this  subsidy.

 Finance  at  concessional  rates  is  available
 for  industries  to  be  set  up  in  about  219
 selected  districts  designated  as  backward
 throughout  the  country.  The  following
 districts  from  Bihar  are  eligible  for  this
 concession.

 Darbhanga  ;  Bhagalpur  ;  Santhal
 Parganas  ;  Champaran;  Saran  ;  Saharsa  :
 Purnea  ;  Palamau  ;  and  Muzaffarpur.

 Besides,  Government  are  alsu  operating
 rural  industries  projects  for  small  industries
 in  49  backward  areas  including  5  areas  from
 the  districts  of  Santhal  Parganas,  Darbhanga,
 Ranchi,  Shahabad  and  Gaya  from  Bihar.

 The  Industrial  Development  Bank  of
 India  has  carried  out  a  survey  of  the  State
 and  a  report  has  been  submitted  to  the
 State  Government.

 It  is  expected  that  the  State  agencies
 and  entrepreneurs  would  take  advantage  of
 these  facilities/concessions  and  set  up
 industries  in  various  parts  of  Bihar.

 Pending  Applications  for  Telephone
 Connections  in  Kerala  In  ‘1971-72,

 2554.  SHRI  VAYALAR  RAVI:  Will
 the  Minister  of  COMMUNICATIONS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  tota!  number  of  telephone
 connections  given  in  Kerala  during  the  year
 97l-72  and  the  number  of  pending  applica-
 tions  ;

 oe)  whether  there  is  an  abnormal  delay
 in  giving  telephone  connections  after  receiv-
 ing  applications  if  so,  the  reasons  therefor  ,
 aod

 (०)  the  steps  taken  to  speed  up  the
 process  7
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 THE  MINISTER  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  ते,  N.  BAHUGUNA)  :  (a)
 No.  of  telephone  connections  given  9
 Kerala  during  1971-72=4,357

 No.  of  pending  applications  as  on
 31-3-7200  12,478

 (b)  Yes.  There  is  a  general  shortage  of
 exchange  equipment  and  other  essential
 stores  in  the  country  as  the  demand  for
 telephones  far  exceeds  the  prodvction.  The
 delay  in  provision  of  telephones  is  in  Kerala
 is  also  due  to  shortage  of  exchange  capacity,
 underground  cables  and  linestores,

 (c)  Efforts  are  constantly  made  to  meet
 the  demands  to  the  maximum  possible
 extent  within  the  available  resources  Steps
 have  already  been  taken  to  arrange  for
 additional  exchange  capacity  and  under-
 gtound  cables  for  providing  more  cannections.

 Utilization  of  Mineral  Deposits  in
 Coastal  Area  of  Kerala

 2555.  SHRI  VAYALAR  RAVI:  Will
 the  Minister  of  ATOMIC  ENERGY  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  that
 ~@'sizeable  portion  of  the  valuable  mineral
 deposits  in  the  coastal  area  of  Kerala  will
 remain  unutilised  for  several  years  at  the
 present  rate  of  utilization  by  the  existing
 plants  ;

 (b)  if  so,  whether  Government  propo  e
 to  start  new  plants  or  expand  the  existing
 plants  ;  and

 (6)  if  so,  the  outlines  of  the  proposals  ?

 THE  PRIME  MINISTER,  MINISTER
 OF  ATOMIC  ENERGY,  MINISTER  OF
 ELECTRONICS,  MINISTER  OF  HOME
 AFFAIRS  AND  MINISTER  OF  INFOR-
 MATION  AND  BROADCASTING
 SHRIMATI  INDIRA  GANDHI)  :  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  and  (c)  Indian  Rare  Earths  Ltd.,
 है  pu  one  sector  company  under  the  admini-
 Btrative  control  of  the  Department  of  Atomic
 Energ,,  have  set  up  a  Muacrals  Sand
 Separation  Plant  at  Chavara  to  produce  one
 lakh  tonnes  of  Ikmenite  per  annum,  besides
 small  quantities  of  other  minerals.  Indian
 Rare  Earths  Ltd  have  plans  to  expand  the
 capacity  of  the  Plant  to  produce  about  two
 lakh  tonnes  per  anuum  of  I]menite  in  the
 fear  fu'ure,  depending  on  the  demand  for
 Jimenite.  In  addition,  the  Kerate  State
 Industrial  Development  Corporation  are
 planning  to  set  up  a  plant  with  a  capacity  of
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 one  lakh  tonnes  per  year  to  cater  to  needs
 of  the  Travancore  Titanium  Products  Ltd.
 and  other  mineral  based  industries  in  Kerala.

 Increase  in  Revenue  of  Newspapers

 2556.  SHRI  BISHWANATH  JHUN-
 JHUNWALA  Will  the  Minister  of
 INFORMATION  AND  BROADCASTING
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  extent  to  which  circulation  and
 advertisement  revenue  of  newspapers  has
 gone  up  since  the  constitution  of  the  Second
 Wage  Board  ;  and

 (b)  the  extent  to  which  this  increase  in
 revenue  is  offset  during  the  same  period  due
 to  increase  in  cost  of  production,  increase  in
 wage  bill  and  payment  of  bonus  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INFORMATION  AND
 BROADCASTING  (SHRE  DHARAMA
 BIR  SINHA)  :  (a)  and  (b)  Government
 have  no  information  on  the  subjcct.

 Import  of  Uranium  .

 2557.  SHRI  BISHWANATH  JHUN-
 JHUNWALA  :  Will  the  Minister  of  ATOMIC

 ENERGY  be  pleased  to  state  :
 (a)  whether  uranium  is  being  imported

 for  being  harnessed  in  the  atomic  energy
 plants  m  the  country  ;

 (b)  whether  the  reserves  of  uranium  in
 the  country  are  suffliient  enough  to  avoid
 import  from  any  foreign  country  ;

 (c)  if  so,  whether  any  assessment  has
 been  made  to  find  out  the  total  reserves”
 ava'lable  within  the  country  ;  and

 (d)  if  so,  what  steps  are  being  taken  to
 harness  the  resources  and  to  what  extent
 the  harnessing  of  the  country’s  resources
 will  avid  import  of  uranium  ?

 THE  PRIME  MINISTER,  MINISTER
 OF  ATOMIC  ENERGY.  MINISTER  OF
 ELECTRONICS.  MINISTFR  OF  HOME
 AFFAIRS  AND  MINISTER  OF  INFOR-
 MATION  AND  BROADCASTING  (SHRI-
 MATI  INDIRA  GANDHI):  (a)  Enriched
 uranium  is  being  imported  from  U  S.A.
 for  the  Tarapur  Atomic  Power  Project.
 Half  the  initial  natural  uranium  fuel  for
 the  Rajasthan  Atomic  Power  Project  unit
 No.  I  has  been  imported  from  Canada.

 (b)  Yes,  Sir.  Excest  for  enriched
 uranium  required  for  the  operation  of  the
 Tarapur  Atomic  Power  Station,
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 (e)  Yes,  Sir.
 (d)  While  a  number  of  uranium  depo-

 sits  of  different  sizes  have  been  found  in
 the  Singhbhum  Trust  Belt  of  Bihar.  The
 Jaduguda  uranium  deposit  has  been  develop-
 ed  into  a  full-fledged  mine  and  is  being
 commercially  exploited  by  the  Uranium
 Corporation  of  India  Limited—a  Public

 Sector  Undertaking  under  the  Department
 of  Atomic  Energy.  A  mill  for  processing
 the  ore  from  the  mine  has  also  bcen  set  up
 and  is  in  operation,  The  mine  and  mill
 at  Jaduguda  are  geared  to  meet  the  present
 demand  for  uranium  in  the  country  and
 the  mill  is  able  to  handle  upto  4000  tonnes
 of  ore  per  day,  The  question  of  increasing
 mining  as  well  as  processing  facilities  for
 uranium  at  Jaduguda  and  other  locations
 is  constantly  under  review,  taking  into
 account  the  likely  demand  for  uranium  for
 the  present  and  future  power  reactors.  The
 second  half  of  the  initial  fuel  and  the  full
 amount  of  the  replacement  fuel  required  for
 Rajasthan  Atomic  Power  Project  Unit  No.
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 requirements  of  Rajasthan  Atomic  Power
 Project  Unit  No.  18  and  the  Madras
 Atomic  Power  Project  will  be  met  from
 indigenous  sources.

 Utilisation  of  Capacity  in  Car  Manufacturing
 Indnstry

 2558.  SHRI  ISHWAR  CHAUDHRY
 Will  =the  Minister  of  INDUSTRIAI
 DEVELOPMENT  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  existing  car  manufac-
 turing  plants  are  fully  utilising  their  capa-
 city  ;  and

 (b)  if  not,  the  steps  taken  by  Govern-
 ment  to  ensure  full  utilisation  of  theu
 unused  capacity  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DFVELOP-
 MENT  (SHRI  SIDDHESHWAR  PRASAD):
 (a)  The  achievable  capacities  of  the  three
 car  manufacturers  and  the  production
 achieved  by  them  during  the  last  threc

 !  and  the  initlal  and  replacement  fuel  years  is  indicated  below  :

 SL  Name  of  the  Achievable  Production
 No.  manufacturer  capacity

 969  970  97]

 \,  M/s.  Hindustan  30,000  21,641  23,325  25,657
 Motors  Ltd.,  cars  per  annum
 Calcutta

 2  M/s  Premier  14,000,  12,218  12,054  12,821
 Automobiles  cars  per  annum
 Ltd.,  Bombay

 3.  M/s  Standard  3,400  1,405  450  847
 Motor  Produets
 of  India  Ltd.,
 Madras

 cars  per  annum

 {b)  All  the  three  car  manufacturers  have
 been  assisted  with  adequate  foreign  ex-
 change  for  import  of  components  and  raw
 materials  to  enable.  them  to  produce  cars
 upto  their  full  achievable  capacity.  In

 addition.  M/s  Standard  Motor  Products  of
 India  Ltd.,  tho  have  been  facing  financial
 difficulties  for  the  last  few  years,  have  also
 been  assisted  in  securing  additional  finance
 lequired  from  the  public  financial  insti-
 tutions

 Finalisation  of  Seniority  List  of  Super-
 intendents  in  the  Directorate  of

 National  Sample  Survey
 2559.  SHRI  K.  SURYANARAYANA  :

 wal
 the  PRIME  MINISTER  be  pleased  to

 state  :
 @  whether  the  seniority  list  of  the

 Superintendents  in  the  Directorate  of
 National  Sample  Survey,  who  have  been
 Officiating  against  this  post  for  the  last
 more  than  I0  years  has  been  finalised  ;
 and

 (b)  if  so,  the  date  by  which  the  persons
 concerned  are’  expected  to  be  confirmed  in
 this  Grade  ?

 THE  PRIME  MINISTER,  MINISTER
 OF  ATOMIC  ENERGY,  MINISTER  OF
 ELECTRONICS,  MINISTER  OF  HOME
 AFFAIRS  AND  MINISTER  OF  INFOR-
 MATION  AND  BROADCASTING  (SHRI-
 MATI  INDIRA  GANDHI):  (a)  Yes,  Sir.
 The  seniority  list  of  the  Superintendents  in
 the  Field  Operations  Division,  National
 Sample  Survey  Organisation  (formerly
 Directorate  of  National  Sample  Survey)
 for  the  relevant  period,  has  been  finalised.
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 (b)  Action  for  confirming  the  eligible
 officers  against  available  permanent  posts
 has  been  initiated.  The  matter  is  to  be
 Processed  in  concultation  with  other
 agencies  concerned,  and  orders  of  confir-
 mation  will  be  issued  as  early  as  possible.

 Extension  to  Ad  Hoc  Promotees  to
 Grade  IV  of  Indian  Statistical

 Service

 2560.  SHRI  K,  SURAYANARAYANA  :
 Will  the  PRIME  MINISTER  be  pleased  to
 state  ;

 (a)  whether  the  tenure  of  ad  hoc  pro-
 motees  to  Grade  IV  of  the  Indian  Statisti-
 cal  Service  has  not  been  extended  beyond
 3Ist  December,  97]  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;  and
 (c)  how  long  will  it  take  to  make  their

 promotions  regular  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  HOME  AEFAIRS  AND
 IN  THE  DEPARTMENT  OF  PERSONNEL
 (SHRI  RAM  NIWAS  MIRDHA):  (a)
 and  (b).  The  continued  ad  hoc  appoint-
 ment  of  officers  to  Grade  IV  posts  of  the
 ISS  beyond  the  3st  December,  1971  requires
 the  approval  of  the  Union  Public  Service
 Commission  which  is  awaited.

 (c)  A  majority  of  the  posts  are  being
 held  by  ad  hoc  promotees  and  are  required
 to  be  filled  by  direct  recruitment  which  is
 being  resorted  to  in  a  phased  manner.
 Action  to  fill  the  remaining  posts  by  regular
 promotion  is  being  taken.  As  a_  large
 number  of  Ministries/Department  of  the
 Government  are  involved,  it  is  not  possible
 to  give  a  time  limit  for  such  regular  pro-
 motion.

 T.  द  Booster

 2562,  SHRI  DEVINDER  SINGH
 GARCHA:  Will  the  Minister  of
 INFORMATION  AND  BROADCASTING
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Electronics  Research
 Centre  at  Pilani  has  developed  a  booster
 which  will  cnable  the  T.  V.  sete  installed
 within  a  radius  of  250  kms,  from  Delhi  to
 receive  and  broadcast  the  programmes  of
 Delhi  T.V.  Stations  ;  and

 (b)  if  so,  the  name  of  the  cities  which
 are  jikely  to  be  benefited  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INFORMATION  AND
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 BROADCASTING  (SHRIMATI  NANDINI
 SATPATHY):  (a)  and  (b).  The  infor-
 mation  is  being  collected  and  will  be  laid
 on  the  Table  of  the  House.

 Committee  on  Research  and  Develop-
 ment  Organisations  under

 Communications

 2563.  SHRI  DEVINDER  SINGH
 GARCHA:  Will  the  Minister  of  COM-
 MUNICATIONS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  set  up  &
 Committee  to  undertake  a  comprehensive
 review  of  the  present  position  prevailing
 in  the  various  rescarch  and  development
 organisations  under  it  ;

 (b)  if  so,  the  composition  and  terms  of
 refugees  of  the  Committee  ;  and

 (c)  when  the  Committee  is  expected  to
 submits  report  ?

 THE  MINISTER  OF  COMMUNI-
 CATIONS  (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA)  :
 (a)  Yes.

 (b)  The  details  regarding  the  composi-
 tion  and  terms  of  reference  of  the  Com-
 mittee  are  given  in  the  statement  laid  on
 the  Table  of  the  House.  [Placed  in  Library.
 See  No.  LT—7.3/72],

 (०)  By  the  end  of  September,  ‘1972.

 Preference  of  B.Scs.  to  Diploma  Holders
 in  Engineering  for  Posts  of  Engi-

 neering  Supervisors  in
 Telephone  Branches

 2564.  SHRI  S.  D.  SOMASUNDA-
 RAM:  Will  the  Minister  of  COMMUNI-
 CATIONS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Engineering  Supervi-
 sors  who  possess  B.Sc.  Degree  are  recruited
 in  Telephone  Branches  in  preference  to
 Engineering  Diploma  holders  (Electrical  or
 Telecommunication)  ;

 oe  whether  the  recruitment  rules  of
 Engineering  Supervisors  are  uniform  in  all
 Circles  ;  and

 (c)  the  number  of  Diploma  Holders  in
 Engineering  and  B.Sc.  recruited  in  the
 last  three  years  in  various  Circles  with
 circle-wise  break  up  ?

 THE  MINISTER  OF  COMMUNI-
 CATIONS  (SHRI  ह: लि  N.  BAHUGUNA)  :
 (a)  Yes

 (b)  Yes.
 (०  Information  in  respect  of  9  few
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 circles  has  not  so  far  been  received.  In
 reapect  of  the  remaining  circles/units  requir-
 ed  information  is  furnished  in  the  statement
 laid  on  the  Table  of  the  House.  [Placed
 in  Library.  Lee  No.  LT-(724/72}.

 Recovert  of  Lead  from  Scrap

 2565.  SHRI  DEVINDER  SINGH
 GARCHA  :  Will  the  Minister  of  SCIENCE
 AND  TECHNOLOGY  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  the  National  Committee
 on  Science  and  Technology  is  examining
 a  proposal  for  the  recovery  of  lead  from
 scrap  which  will  save  Government  over  one
 crore  of  rupees  in  foreign  exchange  ;  and

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof  ?
 THE  MINISTER  OF  PLANNING

 AND  MINISTER  OF  DEPARTMENT
 OF  SCIENCE  AND  TECHNOLOGY
 (SHRI  ८,  SUBRAMANIAM)  :  (a)  Yes.

 (b)  The  main  source  of  secondary
 supplies  of  lead  scrap  is  used  batteries  and
 their  residues.  The  total  battery  produc-
 tion  in  India  is  above  a  million  per  annum.
 All  the  world  over,  the  trend  in  battery
 production  is  to  use  the  metal  obtained
 from  old  batteries.  The  battery  industry
 in  advanced  countries  meet  about  80%  of
 its  requirements  from  old  batteries.  The
 pmblem  in  this  country  is  to  device  an
 efficient  system  of  collection  by  which  all
 the  used  batteries  finally  reach  either  the
 battery  manufacturers  or  the  secondary
 metal  refiners,  who  can  assure  a  very  high
 yield  of  the  metal  which  ultimately  returns
 to  the  battery  industry.  The  Technology
 for  efficient  recycling  of  lead  scrap  is  avail-
 able  in  India  but  a  series  of  administrative
 arrangements  have  to  be  made  so  that  old
 batteries  are  made  available  to  batte-y
 manufacturers  in  the  organised  sector  or
 battery  refiners.  The  economics  and  ad-
 ministrative  snags  in  this  problem  are  being
 studied.

 Setting  up  of  Joint  Ventures  in  Collaboration
 with  Thailand

 2566.  SHRI  DEVINDER  SINGH
 GARCHA  :  Will  the  Minister  of  INDUS-
 TRIAL  DEVELOPMENT  be  pleased  to
 state  :

 {a)  whether  during  the  recent  visit  of
 President  to  Thailand,  any  ministerial  level

 on
 wore  held  for  setting  up  joint  ventures  ;
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 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?
 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE

 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  SIDDHESHWAR  PRASAD):
 (a)  While  the  Ministerial  level  talks  in
 Thailand  covered  generally  the  question  of
 cooperation  between  India  and  Thailand  for
 establishing  industries  in  Thailand,  no
 specific  industrial  joint  ventures  were
 discussed.  However,  a  suggestion  had  been
 made  about  a  joint  venture  in  films.

 (b)  No  firm  proposals  have  been
 formulated.

 Training  In  Operators’  Course  in  Institute
 of  Paper  Technology,  Saharanpur

 2567.  SHRI  A  K.  GOPALAN  :
 SHRI  M.  M.  JOSEPH  :

 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  that
 the  candidates  sponsored  by  Kerala  Govern-
 ment  for  training  in  Operators’  Course  in
 the  Institute  of  Paper  Technology,  Saharan-
 pur  are  facing  some  difficulties  ;  anJ

 (b)  if  so,  the  nature  of  difficulties  faced
 and  the  reasons  therefor  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  SIDDHESHWAR  PRASAD):
 (a)  and  (b).  Consequent  on  the  Govern-
 ment’s  decision  to  set  up  paper,  pulp  and
 newsprint  projects  in  the  Puplic  Sector  in
 Nagaland,  Assam  and  Kerala,  the  respective
 State  Governments  had  been  requested  to
 sponsor  students  for  training  at  the  Institute
 of  Paper  Technology,  Saharanpur,  and  also
 share  the  cost  of  providing  additional
 teaching  and  other  tacilities  to  students
 sponsored  by  them.  The  Governments  of
 Assam  and  Nagaland  contributed  Rs.  3500/-
 per  student/Course,  over  and  above  the
 existing  tuition  fees.  While  the  Kerala  State
 Government  have  not  agreed  to  pay  any
 contribution  to  the  Institute  beyond  the
 tuition  fees  paid  to  the  studerts  sponsored
 by  them.  Consequently,  the  {Institute  has
 not  been  able  to  provide  additional  labora-
 tory  workshop  facilities  etc.  to  meet  the
 needs  of  Kerala  students.

 Commission  to  took  into  Centre-State
 Relations

 2568.  SHRI  MUHAMMED  SHERIFF  :
 SHRI  द  MAYAVAN  :

 Will  the  Minister  of  HOME  ARFAIRS
 he  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  propose  te
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 constitute  a  Commission  to  look  into  Centre-
 State  Relations  and  demarcate  their  powers  ;
 and

 (b)  if  so,  the  steps  taken  by  Govern-
 ment  in  this  regard  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THF
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 F.H  MOHSIN):  (a)  and  (b)  No,  Sir
 Questiors  relating  to  Centre-State  relations
 have  already  been  studied  in  depth  by  the
 Administrative  Reforms  Commission  and  the
 Study  Team  appointed  by  the  Commisston,
 The  Administrative  Reforms  Commission  have
 come  to  the  conclusion  that  the  provisions
 of  the  Constitution  governing  Centre-State
 rela‘tons  are  adequate  to  meet  any  situation
 or  icsolve  any  problem  that  may  arise  in
 this  field  The  State  Governments  have
 been  requested  to  furnish  their  views  on  the
 tecommendations  of  the  Administrative
 Reforms  Commission,

 भारत-पाकिस्तान  युद्ध  में  मारे  गये  तहरीक

 2569,  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  क्‍या

 गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दिसम्बर,
 97]  में  भारत-पाकिस्तान  युद्ध  मे  प्रतिरक्षा
 कर्मचारियों  के  अतिरिक्त  कितने  भारतीय
 नागरिक  मारे  गये  हट  और  कितने  लापता  है  ?

 गृह  अन्ना लय  सें  उप-मन्त्री  श्री  एफ०
 एच०  मोहसिन)  शब  तक  आप्त  सूचना  के

 अनुसार  दिसम्बर,  97)  में  भारत-पाकिस्तान

 युद्ध  मे  प्रतिरक्षा  कर्मचारियों  के  भ्र ति रिक्त  मारे
 गये  अथवा  लापता  भारतीय  नागरिकों  की
 संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 मारे  गये  व्यक्तियों  की  संस्था  7!

 लापता  व्यक्तियों  की  संख्या  56

 उपरोक्त  भ्रांकड़ो  में  पंजाब  तथा  मेघालय

 राज्यों  और  जम्मू  व  काश्मीर  नागरिक  सेना

 (मिलिशिया)  से  सम्बन्धित  सूचना  शामिल  नहीं

 है,  जो  कब्र  की  जा  रही  है  ग्लौच  प्राप्त  होने
 पर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  I

 Malfunctioning  of  Crossbar  Exchanges

 2570  SHRI  N  K  SANGHI:  Will  the
 Minster  of  COMMUNICATIONS  _  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government's  attention  has
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 been  draan  to  the  news  item  appearing  in
 the  ‘Indian  Express”  dated  the  9th  February,
 972  that  one  of  the  min  causes  for
 malfunctioning  of  the  crosshar  exchanges  in
 India  ts  that  an  American  firm  with  which
 Governnent  had  collaboration  arrangements
 did  not  supply  latest  technology  necessary  to
 manufaciure  the  equipment  in  InJta  ;

 (b)  if  so,  since  when  the  collaboration
 arrangemen  s  have  been  in  force  and  the
 number  of  crossbars  exchanges  manufactured
 under  this  collaborgtion,  which  are  not
 giving  trouble-free  and  adequate  service  and
 the  cost  involved  in  their  minufacture  ;  and

 (c)  the  quantun  of  extra  expenditure  to
 be  borne  to  rectify  the  defects  and  how
 much  of  it  i.  to  be  borne  by  the  collaborat-
 ing  firm  ?

 THE  MINISTER  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  H  N  BAHUGUNA):  (a)
 to  (c)  A  statement  giving  the  requisite
 information  is  laid  on  the  Table  of  the
 Houre  [Placed  in  Library  See  No.  LT
 1728/172)

 Autonomous  Boards  for  Electricity,  Water
 Supply  and  Sewage  Disposal  in  Delhi

 2571  SHRI  HARI  KISHORE  SINGH  :
 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  there  is  any  proposal  under
 consideration  of  the  Government  to  set  up
 autonomous  boards  to  manage  the  electricity
 system  and  the  water  supply  and  sewage
 disposal  system  in  Delhi  ,

 (b)  if  so,  the  broad  outlines  of  the
 proposal  ;  and

 (c)  the  time  by  which  they  will  start
 functioning  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 के  H  MOHSIN).  (a)  Yes,  Sir

 (b)  and  (c)  The  details  are  being
 considered.

 Symposium  on  Engineering  and
 Management  of  Projects

 2872,  SHRI  RAJDEO  SINGH:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  that
 Indian  Engineering  Association  is  sponsoring
 a  two-day  symposium  in  Delhi  on  **Engineer-
 ing  and  Management  of  Projects”  ;  and
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 (b)  if  80,  the  reaction  of  Government
 thereto  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  SIDDHESHWAR  PRASAD):
 (a)  and  (b),  It  is  understood  that  such  a
 symposium  is  scheduled  to  be  held  in  May,
 ‘1972.  As  this  symposium  is  not  sponsored
 by  Government  and  is  yet  to  be  held,  the
 question  of  reaction  of  Government  to  the
 symposium  does  not  arise.

 SS.  Bhatnagar  Awards

 (2573,  SHRIMATI  SAVITRI  SHYAM  :
 SHRI  NAWAL  KISHORE

 SHARMA  :
 Will  the  Minister  of  SCIENCE  AND

 TECHNOLOGY  be  pleased  to  state  :
 (a)  whether  some  teachers  of  Delhi

 University  have  been  awarded  S.  S.  Bhatnagar
 Awards  tor  the  vears  I968  and  2969  if  so,
 the  total  nunoer  of  awards  given  since  its
 inception  ;

 (b)  the  reasons  of  Auctuations  in  award-
 ing  these  avards  it  intervals  ;  and

 (c)  whether  some  procedure  for  uni-
 formity  is  being  considered  by  Government  ?

 THE  MINISTER  OF  PLANNING
 AND  MINISTER  OF  DEPARTMENT  OF
 SCIENCE  AND  TrCHNOLOGY  (SHRI
 C.  SUBRAMANIAM):  (a)  57  Indian
 Scientists  and  Technologists  have  been  given
 the  Shanti  Swarup  Bhatnagar  Memorial
 Awards  since  its  inception  ;  of  which  two
 Professors  of  Delhi  University  have  been
 given  the  Awards  for  the  years  968  and
 1969,

 (b)  and  (c).  There  has  been  some  delay
 in  making  the  Awards  in  the  fast  few  years
 on  account  of  the  procednre  for  selection
 being  revised  and  streamlined.  The  procedure
 as  approved  by  the  Governing  Body  of  the
 CSIR  is  laid  on  the  Table  of  the  House.
 [Placed  in  Library.  See  No.  LT—726/72].
 It  is  expected  that  the  Awards  will  soon  be
 brought  up-to-date  and  made  regularly.

 National  Committee  on  Environmental
 Planuing  and  Coordination

 2574,  SHRI  FATESINGHRAO
 GAEKWAD:

 DR.  KARNI  SINGH  :
 Will  the  Minister  of  SCIENCE  AND

 TECHNOLOGY  be  pleased  to  state  :
 (a)  whether  Government  have  eet  up  a
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 National  Committee  on  Environmental
 Planning  and  Coordination  ;

 (b)  if  so,  the  composition  and  terms  of
 reference  thereof  and  when  the  Committee
 is  expected  to  submit  its  report  ;

 (c)  if  no  such  Committee  has  been
 app  >inted,  whether  Government  are  aware
 of  the  need  to  identify  and  investigate  the
 problems  of  preserving  and  improving  the
 human  environment  in  the  country  in  the
 context  of  population  growth  and  _  its
 distribution  and  economic  development  ;
 and

 (d)  if  so,  the  steps  taken  by  Government
 in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  PLANNING
 AND  MINISTER  OF  DEPARTMENT  OF
 SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  (SHRI
 ron  SUBRAMANIAM):  (a)  and  (b).  Yes,
 The  Government  have  established  a  National
 Committee  on  Environmental  Planong  and
 Coordination  vide  Government  of  India
 Resolution  No.  H_  20i3/2/72-Admn  [  dated
 February  I8,  1972,  which  aiso  gives  the
 composition  and  the  terms  of  reterence  of
 the  Committee.  A  copy  of  the  same  is  laid
 on  the  Table  of  the  Sabha.  {/’/aced  in  Library
 See  No.  LT~—2727/72}.  The  term  of  the
 Committee  is  for  two  years.

 (०)  and  (d).  Do  not  arise.

 चुनावों  के  समय  प्रवान  मंत्री  का  दोरा

 2575,  श्री  हुकम  बन्द  कछवाय :.
 श्री  समर  9g  :

 क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  क्रि  कृपा  करेंगे

 कि  :

 (क)  मार्च,  1972  में  सम्पन्न  राज्य

 विधान  साधनों  के  चुनावों  के  समय  प्रदान

 मन्त्री  ने  किन  राज्यों  का  दौरा  किया  था

 और  वे  कितनी  बार  दौरों  पर  गयी  थीं  ;

 (ख)  इस  उद्देश्य  के  लिए  भारतीय  वायु
 सेना  के  विमानों  का  क्रि तनी  बार  उपयोग

 किया  गया  था  दौर  ऐसी  उड़ानों  में  औसतन

 प्रति  घण्टा  कितना  व्यय  लुभा  है;  कौर

 (ग)  फरवरी  शौर  मार्च,  972  के

 दौरान  प्रधान  मंत्री  द्वारा  किये  गये  दौरों  पर

 केन्द्रीय  सरकार  ने  अनुमानतः  कितना  व्यय

 किया  है?
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 गृह  मंत्रालय  में  उप  मान्त्रो  (ली  एफ०  एच०
 मोहसिन)  :  (क)  3  फरवरी  से,  9  मार्चे,
 972  तक  की  अवधि  के  दौरान  प्रधान  मंत्री  ने

 आठ  दौरे  किनारे,  जो  सरकारी  नहीं  मे  तथा
 निम्नलिखित  राज्यों  व  संघ  राज्य  क्षेत्रो  में

 गई  :—
 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र
 उत्तर  प्रदेश

 आंध्र  प्रदेश

 मैसूर
 हिमाचल  प्रदेश

 पंजाब
 राजस्थान

 गुजरात
 बिहार

 cn  परिचय  बंगाल
 12,  ग्राम
 13,  गोवा,  दमन  व  दीव

 14,  हरियाणा
 15.  जम्मू  व  काश्मीर

 (ख)  और  (ग).  इन  सभी  दौरों  के  दौरान

 प्रधान  मन्त्री  ने  भारतीय  वायु  बेना  के  वायुयानों
 का  प्रयोग  किया  |  ऐसी  उडानों  के  लिए  व्यय

 का  कोई  अलग  से  हिसाब  नहीं  लगाया  जाता

 बल्कि  वसूली,  नियमों  के  प्रन्त्गंत  निर्धारित

 दरों  के  अनुसार  की  जाती  है  t

 .
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 Hoardings  put  up  by  Delhi  Administration

 2576.  SHRI  SARJOO  PANDEY:  Will  the
 Minister  of  HOME  AFFAIRS  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  the  Delhi  Administration
 put  up  big  hoardings  on  the  eve  of  Elections
 entitled  “Delhi  the  City  of  Smiles”  ;

 (b)  if  so,  whether  there  was  a  protest
 against  such  misuse  of  public  funds  ;  and

 (c)  if  so,  action  taken  thereon  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 F.  H.  MOHSIN)  :  (a)  The  Delhi  Admizis-
 tration  has  intimated  that  during  the  last
 financial  year  one  of  the  physical  targets
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 under  the  Plan  Schemes  of  Directorate  of
 Information  and  Publicity  related  to  putt-
 ing  up  hoardings.  This  had  no  bearing  on
 the  elections  held  in  March,  1972.  The
 subject  matter  of  the  hoardings  was  absolu-
 tely  non-political.  It  shows  a  fountain  and
 the  profile  of  an  onlooker  and  carries  only
 the  following  written  message  :—

 “Delhi-City  of  Smiles  ;  Delhi  is  your
 city  keep  it  beautiful.’*

 (b)  Yes.
 (c)  It  was  examined  and  decided  that

 since  the  hoardings  were  not  politically
 motivated,  no  action  was  considered
 necessary,

 आकाशवाणी  दिल्ली  पर  संसद  सदस्यों,
 पतन्नकारों  कौर  बिका  ज़िदों  द्वारा  वार्ता

 2577.  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :

 क्या  सुचना  झोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  वर्ष,  1970-71  तथा  97I-72
 मे  आकाशवाणी  द्वारा  विभिन्‍न  विषयों  पर

 जित-जिन  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  की  वार्तापें

 प्रसारित  की  गई  है  उनमें  से  संसद्‌  सदस्यों,
 पत्रकारों  तथा  शिक्षाविदों  के  नाम  कया  है;

 (ख  इन  तीनों  श्रेणियों  मे  पारली-अलग
 भ्रमणा  प्रथम  0  व्यक्तियों  के  नाम  क्‍या  है

 जिन्हें  सर्वाधिक  अवसरों  पर  वार्ता  के  लिए
 ग्रा मं त्रित  किया  गया  था  ;  और

 (ग)  ऐसे  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  है  जिन्हें
 केवल  एक  बार  वार्ता  के  लिए  प्रामजीत  किया

 गया  था  ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य
 मन्त्री  (श्रीमती  नाविकों  सत्य थी):  (क)  से
 (ग.  अपेक्षित  जानकारी  विवरणों  में  दी  गई  है,
 जो  सभा  पटल  पर  परख  दिये  गये  हैं  1  [प्राधान्य

 में  रख  विया  गया।  देखिये  संख्या  LT—

 1728/72},
 Setting  up  of  Working  Groups  to  Form-

 ulate  Proposals  for  Fifth  Five  Year
 Plan

 2578,  SHRI  MUKHTIAR  SINGH
 MALIK  :

 SHRI  BIRENDER  SINGH  RAO:
 Will  the  Minister  of  PLANNING  8०

 pleased 40  state  :
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 (a)  whether  there  is  any  proposal  under
 consideration  of  Government  to  set  up  a
 number  of  working  groups  to  formulate
 Proposals  for  the  Fifth  Five  Year  Plan
 including  the  one  on  the  Centre-State
 financial  relations  ;

 (b)  if  so,  the  composition  of  the  work-
 tg  gtoups  ;  and

 (c)  the  criteria  adopted  by  Government
 for  the  composition  of  the  vorking  groups  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PLANNING  (SHRI
 MOHAN  DHARIA):  (a)  A  number  of
 Steering  Groups/Task  §  Forces/Working
 Groups  including  a  Study  Group  on  Centre-
 State  Financial  Relations  have  already  been
 set  up.  The  setting  up  of  some  more  groups
 is  under  active  consideration.

 (0)  A  statement  is  laid  on  the  Table  of
 the  House.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT—3729/72}.

 (c)  The  members  of  the  various  Groups
 are  drawn  from  the  Planning  Commission,
 various  departments  of  Central  Munistsies,
 Officials  of  the  State  Governments,  officials
 of  autonomous  bodies  and  non-official
 Specialists  ;  who  are  well  acquainted  with
 the  concerned  problems.

 Sheikh  Abdullah’s  Reported  Statement
 about  Accession  and  Autonomy  of

 Kashmir

 2579.  SHRI  BHOGENDRA  JHA  :
 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  come
 acrots  the  statement  of  Sheikh  Abdullah  as
 reported  by  the  Times  (London)  corres-
 pondent,  Mr.  Hazlehurst,  that  his  “quarrel
 with  the  Government  is  not  about  accession
 but  about  the  quantum  of  autonomy”  and
 that  he  and  his  companions  were  “accepting
 the  Indian  Constitution”  ;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government
 thereto  ?

 THE  PRIME  MINISTER,  MINISTER
 OF  ATOMIC  ENERGY,  MINISTER  OF
 ELECTRONICS,  MINISTER  OF  HOME
 AFFAIRS  AND  MINISTER  OF  INFOR-
 MATION  AND  BROADCASTING
 (SHRIMAT!  INDIRA  GANDHI)  :  (a)
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 Government  have  seen  the  report  referred
 to,

 (b)  If  the  statement,  as  reported,  is  an
 indication  that  Sheikh  Abdullah  now  believes
 that  the  accession  of  the  State  of  Jammu
 and  Kashmir  to  India  is  final,  Government
 would  welcome  this  change  in  attitude.

 Enquiry  Against  State  Government
 Bhavan  Officials

 2580.  SHRI  ARJUN  SETHI:  Will  the
 Minister  of  HOME  AFFAIRS  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  there  was  any  C.B.I.
 enquiry  in  the  past  against  any  incumbent
 (s)  of  any  State  Government  Bhavan
 located  m  Delhi  for  alleged  spying  and
 anti-national  activities  ;

 (b)  whether  the  Government  had  ever
 suspected  the  activities  of  any  incumbent
 (s)  of  any  Bhavan  ;  and

 (©)  if  so,  whether  the  concerned  State
 Government  have  been  cautioned  for  the
 cause  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  AND
 IN  THE  DEPARTMENT  OF  PERSONNEL
 (SHRI  RAM  NIWAS  MIRDHA)  :  (a)  and
 (b).  No  Sir.

 (c)  Does  not  arise,

 Amount  Earmarked  for  Kerala  During
 Fourth  Plan

 2581.  SHRIMATI  BHARGAVI  THAN-
 KAPPAN  :  Will  the  Minister  of  PLANN-
 ING  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  amount  earmarked  for  the  State
 of  Kerala  under  the  Fourth  Five  Yeer
 Plan  ;

 (b)  whether  Government  propose  to
 enlarge  the  Fourth  Plan  for  the  State  of
 Kerala  ;  and

 (c)  if  so,  the  particular  fields  im  which
 allocations  are  proposed  to  be  increased  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PLANNING  (SHRI
 MOHAN  DHARIA):  (a)  The  approved
 Fourth  Five  Year  Plan  outlay  of  Kerala  is
 Rs.  258.40  crores.

 (b)  and  (c).  The  Fourth  Plan  outlay  is
 likely  to  be  increased  to  some  extent  on
 account  of  expected  increase  in  the  State's
 own  resources.  The  sectoral  distribution  of
 the  additional  outlay  has  yet  to  be  worked
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 pa  in  consultation
 with  the  State  तथा  सुधार,  ग्राम  इंजीनियरी  सर्वेक्षण,  कृषि

 जा
 सेवा  केन्द्र,  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  के

 राष्ट्रीय  रोजगार  योजना  त्वरित  विरासत,  छोटे  उद्यमियों  की  सहायता,

 2582.  श्री  हुकम  शब्द  कह छु वाय  :  कया
 योजना  मन्त्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  के  विचाराधीन  कोई
 ऐसी  योजना  है  जिसके  द्वारा  बेरोजगार

 व्यक्तियों  को  अधिक  से  अ्रधिक  संख्या  में

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  रोजगार  उपलब्ध  कराया  जा

 सके  ;

 (@)  सरकार  की  विभा-न  योजनाओं  के

 परिणामस्वरूप  आगामी  दो  वर्षो  में  भ्रनुमानतः
 कितने  व्यक्तियो  को  रोजगार  उपलब्ध  कराया

 जा  सकेगा  ;  शौर

 (ग)  इन  योजनाओं  की  रूपरेखा  क्‍या  है?

 योजना  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (अं  मोहन
 मारिया)  :  (क)  से  (ग).  सरकार  रोजगार  के
 अधिकाधिक  अवसर  सुलभ  कराने  की  दृष्टि  से
 कार्यक्रम  तैयार  करने  के  लिए  सभो  संभव  कदम
 उठा  रही  है।  रोजगार  रो न्य मुख  पदाधिक  विकास

 कार्यक्रमों  के  अतिरिकत,  जिनके  माध्यम  से
 योजना  अवधि  के  दौरान  पर्याप्त  रोजगार
 भ्र वसर  सुलभ  होने  की  संभावना  है,  कई  'विशेष

 कार्यक्रम  भी  तैयार  किये  गये  है  ताकि  समाज

 के  अधिक  कमजोर  वर्गों  तथा  बेरोजगारी  और
 अधंरोजगार  वाले  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में

 भ्र धिक  प्रत्यक्ष  तथा  प्रभावी  ढंग  से  काम
 प्रारंभ  किया  जा  सके।  ये  कार्यक्रम  इनसे

 सम्बन्धित  हैं-छोटे  किसान,  उप-सीमान्त

 कप्तान  तथा  खेतीहर  मजदूर,  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों
 में  ग्रामीण  निर्माण  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण
 रोजगार  सम्बंधी  तूफानी  कैद)  स्कीम,  इंजी-
 नियमों  तथा  तकनीशियनों  सहित  शिक्षित
 बेरोजगारों  के  लाभ  के  लिए  97I-72%
 fate  कार्यक्रम  प्रारम्भ  किये  गए  हैं।  ये  किये-
 क्रम  1972-73,  तथा  4973074  में  भी  जारी

 रहेंगे  ।  पहले  ही  प्रारम्भ  किये  गये  मुख्य  कार्य-
 क़्यों  का  सबंध  प्राथमिक  शिक्षा  के  विस्तार

 सडक  परियोजनाओं  तथा  ग्राम  जल  समरण
 स्कीम  तैयार  करने  से  है।  972-73  के
 बजट  में  प्राथमिक  शिक्षा  के  विस्तार  तथा

 सुधार  के  लिए  30  करोड़  रुपये  शरीर  विशेष
 रोजगार  स्कीमों  के  लिए  60  करोड़  रुपये  का
 आ्रावंटन  होने  का  अनुमान  है।  1971-72,  में

 प्रारम्भ  किये  गये  कार्यक्रमों  को जारी  रखने  के

 अतिरिक्त  1972-73,  में  इंजीनियरों,  शिल्प

 विज्ञानियों  तथा  वैज्ञानिकों  जैसे  उच्च  योग्यता

 बाले  तकनीकी  कर्मचारियों  को  रोजगार  तथा

 प्रशिक्षण  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  के  लिए

 20  करोड़  रुपये  का  उपयोग  करने  का  भी

 प्रस्ताव  है।  इस  स्कीम  में  अनुसार  तथा
 विकास  सम्बन्धी  प्रयासों  की  वृद्धि  राष्ट्रीय  स्तर

 पर  प्राकृतिक  संसाधनों  का  सर्वेक्षण,  'शिल्प-

 विज्ञानीय  आघार  का  सु  'ढीमर  और  सरकारी

 क्षेत्र  के  उद्यमों  के  कर्मचारियों  ी  वृद्धि  तथा  देश

 और  आयातित  दोनों  ही  प्रकार  बरी  प्रौद्योगिकी

 का  मूल्याकन  भी  सम्मिलित  होगे  ।  इंजीनियर
 तथा  वैज्ञानिकों  जैसे  उच्च  तकनीकी  कर्मचारियों

 सहित  समाज  के  रूसी  वर्ग  को  रोजगार  के

 अधिकाधिक  अवसर  सुलभ  कराने  के  प्रयोजन

 से  कार्यक्रम  तैयार  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों
 को  26.5  करोड़  रुपये  तथा  सच  शासित  क्षेत्रों
 को  50  लाख  रुपये  दिये  जाने  का  प्रस्ताव  भी

 है

 सभी  स्कीमों  द्वारा  कितना  रोजगार  बढ़ाये
 जाने  की  संभावना  है  इस  सम्बन्ध  मे  सुनिश्चित

 अनुमान  उपलब्ध  नहीं  है  :  मोटे  तौर  पर  मनु-
 मान  लगाया  गया  है  कि  छोटे  किस।नों  सीमांत
 किसानों  तथा  खेतीहर  मजदूरों  से  सम्बन्धित
 कार्यक्रमों,  ग्रामीण  निर्माण  कार्यक्रम  और

 ग्रामीण  रोजगार  सम्बन्धी  तूफानी  (क्रैश)
 स्कीम  से  1972-73  तथा  1973-74  में
 प्रत्येक  वे  लगभग  25  लाख  लोगों  को  रोजगार
 के  अवसर  प्राप्त  होंगे।  शिक्षित  बेरोजगारों
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 से  सम्बन्धित  विशेष  रोजगार  कार्यक्रम  के

 माध्यम  से  1972-73  में  लगभग  3.5  लाख

 लोगों  को  रोजगार  मिलने  की  संभावना  है।

 श्रम  तथा  रोजगार  मंत्रालय  द्वारा  रोजगार
 के  सम्बन्ध  में  श्री  बी०  भगवती  की  अध्यक्षता
 में  गठित  विशेषज्ञ  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  कर  दी  है।  इस  पर  योजना  आयोग  द्वारा

 गठित  एक  भ्राता-मंत्रालय  दल  इस  समय

 विचार  कर  रहा  है  ताकि  कारंबाई  के  लिए

 एक  कार्यक्रम  तै गर  किया  जा  सके।  इस
 जांच  के  भ्राता  पर  विचार  के  लिए  समुचित
 अतिरिक्त  कार्यक्रम  उठाये  जायेगे  जो  भौतिक

 तथा  वित्तीय.  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर

 निर्भर  हमे  ।

 Accusation  made  by  Sheikh  Abdullah  for
 Adopting  Doubk  Standards  by  Prime

 Minister  in  Kashmir  and  Bangla
 Desh

 2583.  SHRI  M  M.  JOSEPH  :
 SHRI  ए.  GANGADEB  :

 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  con-
 sidered  the  reports  of  the  Times  (London)
 correspondent  Hazlehurst  in  which  Sheikh
 Abdullah  has  accused  the  Prime  Minister  of
 India  of  adopting  double  standards  in
 K  ashmir  and  Bangla  Desh  ;  and

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof  and
 the  reaction  of  Government  thereto  ?

 THE  PRIME  MINISTER,  MINISTER
 OF  ATOMIC  ENERGY,  MINISTER  OF
 ELECTRONICS,  MINISTER  OF  HOME
 AFFAIAS  AND  MINISIFER  OF  INFOR-
 MATION  AND  BROADCASTING
 (SHRIMATI  INDIRA  GANDHI)
 (b).  According  to  the  Times  of  London
 dated  the  l0th  March,  1972,  Sheikh  Abdullah
 in  the  course  of  an  interview  with  its
 correspondent  Mr.  Hazlehurst  is  reported  to
 have  accused  the  Prime  Minister  of  India  of
 adopting  “double  standards”  in  Kashmir.
 and  Bangla  Desh.  ५

 Government  consider  the  reported
 statement  to  be  unwarranted  and  contrary
 to  facts.  Any  comparison  between  the  two
 situations  ig  wholly  irrelevant.
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 मध्य  प्रदेश  में  केन्द्रीय  विजय  पुलिस  के

 हेडक्वार्टर्स

 2584,  डा०  लक्ष्मीनारायण  पड़ी  :

 क्या  गुह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  मध्य  प्रदेश  में  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस
 के  हेडबवार्ट्स  कहां-कहां  है;

 (ख)  क्या  उक्त  हैडक्वार्टरो  में  स्थित  सभी

 जवानों  के  इस  समय  रहने  के  लिए  पर्याप्त

 आवास  व्यवस्था  नही  है  ;  भर

 (ग)  इस  असुविधा  को  दूर  करने  की
 दिशा  मे  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  उप-भन्ना  थी  एफ०
 एच०  मोहसिन)  (क)  केच्द्र्य  रिजर्व  पुलिस
 बल  के  हैड-क्वार्ट्ज  मध्य  प्रदश  मे  नीमच  तथा
 तथा  चरवाहा  में  है।

 ख)  और  (ग.  नीमच  म  लगभग  900

 पारिवारिक  क्वार्टरों  तथा  i4  अविवाहित-
 व्यक्ति-बैरकों  की  कुल  आवश्यकता  की  तुलना
 में  विभिन्‍न  श्र  पियो  के  485  क्वार्टर  तथा  6

 झविवाहित-व्यक्ति-वेरक  उपलब्ध  है  t  शेष
 प्रावश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिये  सरकार  ने

 64  लाख  रुपये  की  लागत  से  442  पारिवारिक

 क्वाटर  तथा  8  अविवादित-व्यक्ति-बैरक  बनाने
 की  पहले  ही  स्वीकृति  दे  दी  है  ।

 बरवाहा  में  केन्द्रीय  रिज  पुलिस  बल  के
 पास  प्रशासनिक  झावश्यकताओ  के  लिए  पर्याप्त
 आवास  है  1  क्योकि  कार्यकारी  कर्मचारियों  के
 लिये  प्रावासीय  स्थान  तथा  उपलब्ध  भूमि  को
 पर्याप्त  नही  पाया  गया  है,  शरत:  मध्य  प्रदेश
 सरकार  की  46  एकड़  भूमि  खरीद  ली  गई  है।
 मध्य  प्रदेश  सरकार  से  परामर्श  कर  इस  भूमि
 का  कब्जा  लेने  के  लिए  आवश्यक  कार्यवाही
 की  जा  रही  हैं।  \

 B.S.  F.  Men  Taken  Prisoners  During  the
 Indo-Pak  War

 2585.  SHRI  VIKRAM  MAHAJAN  :
 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  the  number  of  B.S,  F.  men



 59  Written  Answers

 taken  prisoners  by  Pakistan  during  the
 December,  97]  War  against  Pakistan  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 F.  H.  MOHSIN)  :  During  the  Indo-Pak
 war  in  December,  1971,  92  BSF  men  were
 taken  prisoners  by  Pakistan.

 Gift  Money  to  Former  Rulers

 2586  SHRI  NAWAL  KISHORE
 SHARMA  :  Will  the  Minister  of  HOME
 AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  is  any  proposal  under
 consideration  of  Government  for  giving  gift
 money  to  the  former  Rulers  to  compensate
 them  for  the  abolition  of  their  rulerships  ;

 oo  if  so  the  salient  features  thereof  ;
 and

 (c)  the  actual  burden  which  the
 exchequer  of  India  will  have  to  bear  for  the
 same  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 K.  C.  PANT)  :  (a)  to  (c).  Matters  arising
 out  of  the  abolition  of  privy  purses  and
 privileges  are  under  consideration  of  the
 Government.

 Supply  of  Rectifiers  by  Heavy  Electricals
 (india)  Ltd.,  Bhopal

 2587,  SHRI  M.  M.  JOSEPH  :  Will  the
 Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Heavy  Electricals  (india)
 Ltd.,  Bhopal  have  negotiated  contracts  with
 various  Indian  companies  for  the  supply  of
 Rectifiers  ;  and

 (b)  if  80,  the  broad  outlines  of  the
 contract  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP.
 MENT  (SHR!  SIDDHESHWAR  PRASAD):
 (a)  and  (b).  Yes,  Sir.  The  broad  terms  of
 the  contracts  negotiated  by  HEIL,  Bhopal,
 with  various  Indian  Companies  for  supply  of
 rectifiers  are  mentioned  below  :—~

 (i)  10%  of  the  value  of  the  order  as
 advance  alongwith  the  order.

 (ii)  Further  20%  of  the  total  value  of
 the  order  as  advance  after  expiry
 of  6  months  from  the  date  of
 placement  of  order,

 (ii)  Further  20%  of  the  total  value  of
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 the  equipment  as  advance  after
 expiry  of  the  delivery  period  from
 the  date  of  placement  of  order.

 (iv)  Balance  50%  against  Railway
 Receipt.

 However,  before  the  terms  as  mentioned
 above  were  standardised,  progress  payments
 varied  between  25%  to  60%  of  the  value  of
 the  order  with  the  balance  payable  on  proof
 of  despatch.

 The  equipment  is  guaranteed  by  the
 HEIL  against  defective  material/design  and
 bad  workmanship  for  a  period  of  8  months
 from  the  date  of  despatch  or  12,  months  of
 the  date  of  commissioning,  whichever  is
 earlier

 विधान  संभागों  के  हाल  ही  के  चुनावों
 के  दौरान  मन्त्रियों  दारा किए  गए  वह

 2588.  थ्री  द  बर्मा  :  क्‍या  गृह
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  हाल  ही  में

 संपन्न  विधानसभाओों  के  चुनावों  के  दौरान  अर्थात्‌
 जनवरी,  972  से  29  फरवरी,  972  तक

 प्रधान  मन्त्री  सहित  प्रत्येक  मन्त्री  फे  दौरो  पर

 सरकार  द्वारा  कितनी  धनराशि  खर्च  की

 गई  ?

 ye  मन्त्रालय  में  उप-सवत्री  (भी  एफ०

 एच०  मोहसिन)  :  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही

 है  और  समा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी।

 प्रधान  सूत्री  के  निवास  स्थान  से  स्थानीय

 काल  धौर  ट्रक  काल

 2589.  ध  फूल  पद  वर्मा:  क्‍या  सचार
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  प्रधान  मन्त्री  के  निवास  स्थान  से

 जनवरी,  फरवरी  और  मां,  972  के  दौरान
 कितने  स्थानीय  काल  और  ट्रक  काल  किये  गये

 हैं;  श्र

 (ख)  उस  पर  कुल  कितना  व्यय  किया
 गया  है  ?

 संचार  मन्त्री  (भी  हेमवती  लन्दन  बहुगुणा)  :
 (क)  अघात  मन्त्री  के  सचिवालय  के  लिए  जो
 पाच  टेलीफोन  लगे  हुए  हैं  उनमे  से  तीन
 टेलीफोन  (617477,  67070  कौर
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 376929)  प्रधान  मन्त्री  के  लिए  उनके  धर

 पर  काम  कर  रहे  हैं  1

 (ख)  मीटर  रीडिंग  हर  कैलेंडर  महीने  के

 लिए  प्रलय-अलग  रेनाड  नहीं  की  जानीं  ।

 इसलिए  3  टेलीफोनों  के  बारे  में  हर  महीने

 पहली  शौर  भाखरी  तारीख  के  आस-पास  ली

 गई  भीटर  रीडिंग  के  अधार  ५२  उपलब्ध
 स्थानीय  कालों  की  संख्या  सम्बन्धी  सूचना  नीचे
 दी  जाती  है।  जहां  तक  ट्रक  कालों  का  सम्बन्ध

 है,  केवल  10  मां  1972  तक  की  गई  सरकारी
 कालों  के  बारे  में  ही  सूचना  उपलब्ध  है।  यह

 सूचना  नीचे  दी  गई  है  :

 (क)  स्थानीय  कालो  की  कुल  सख्या

 16,443
 ट्रक  कालो  की  कुल  सख्या  63

 (ख)  कुल  व्यय  7470.35  रुपये  ।

 Complaint  Against  the  Manager,  Indian
 Rare  Earths,  Limited,  Udyogamandal

 (Kerala)

 2590.  SHRI  A.K.GORALAN:  Will
 the  Minister  of  ATOMIC  ENERGY  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  received
 any  complaint  against  the  Manager,  Indian
 Rare  Earths  Limited,  Udyogamandal,  Kerala
 about  using  of  cement  of  the  Company  for

 =
 of  his  personal  building  ;

 an
 (b)  if  so,  what  action  has  been  taken  on

 the  charge  ?

 THE  PRIME  MINISTER,  MINISTER
 OF  ATOMIC  ENERGY.  MINISTFR  OF
 ELECTRONICS,  MINISTER  OF  HOME
 AFFAIRS  AND  MINISTER  OF  INFOR-
 MATION  AND  BROADCASTING  (SHRI-

 tiga
 INDIRA  GANDHI)  (a)  Yes,

 ir.
 (b)  The  matter  is  being  investigated  and

 the  report  is  awaited,

 भारत-पाकी  स्तन  युद्ध  में  बॉग्रीय  रिख

 पुलिस,  सीमा  के  जवानों  का  हताहत  होगा

 2591,  डा०  लक्ष्मी  तारा यर शा  पांडेय  :
 क्या  गृह  मन्त्री  पह  खाने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (क)  हाल  के  भारत-पाकिस्तान  युद्ध  में
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 केन्द्रीय  रुपये  पुलिस,  नीमच,  मध्य  प्रदेश  के

 कितने  जवान  शहीद  हुए  ;

 (ख)  इस  युद्ध  में  अलग-प्रलय  कितने  जवान

 घायल  और  अपंग  हुए  ;  और

 (4)  इन  अपंग  जवानों  की  सहायता  हेतु
 सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप-स़्त्री  (भी  एफ०  एच०

 मोमिन)  :  (क)  और  (ख).  भारत-पाकिस्तान

 युद्ध  के  दौरान  केन्द्रीय  'रुपये  पुलिस  नीमच  का

 कोई  भी  जवान  न  तो  मारा  गया,  न  जख्मी

 अथवा  अपंग  हुमा  |

 भारत-पाकिस्तान  युद्ध  के  दौरान  मारे

 गये,  जख्मी  तथा  भ्रमण  हुए  समस्त  केन्द्रीय

 'रिजवी  पुलिस  बल  के  जवानों  की  संख्या  इस
 प्रकार  है:

 मारे  गये  व्यक्तियों  की  संख्या... 1

 कर्मियों  की  संख्या
 अपंग  हुए  व्यक्तियों  की  संख्या  ]

 (ग)  दुश्मन  की  कार्यवाही  में  मारे  गये

 सरकारी  कर्मचारियों  की  विधवा  पत्नियों  के

 लिए  ब्रोकर  युद्ध  में  अपंग  हुए  सरकारी  कर्म-

 चारियों  के  लिए  उदार  पेशन  देने  की  स्वीकृति
 देदी  गई  है  ।  ये  आदेश  हाल  के  भारत-

 पाकिस्तान  युद्ध  के  दौरान  मारे  गये  अपंग  हुए
 केन्द्रीय  'चीजें  पुलिस  के  कर्मचारियों  के  मामलों

 पर  भी  लागू  होंगे  ।

 ७ 4  Sets  Gifted  to  Delhi  Administration
 by  UNICEF

 2592.  SHRI  Y.  BSWARA  REDDY  :
 Will  the  Minister  of  INFORMATION
 AND  BROADCASTING  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  00  TV  sets  were  gifted  to
 the  Delhi  Administration  by  the  UNICEF
 for  the  use  in  rural  areas  ;  and  if  so,  when  ;
 and

 (b  the  broad  outlines  of  time  and
 method  of  distribution  of  the  sets  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INFORMATION  AND
 BROADCASTING  (SHRIMATI  NANDINI
 SATPATHY)  :  (a)  No,  Sir,

 ५)  Doss  not  arise.
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 Scheme  for  Educated  Unemployed

 2593  SHRI  8,  K.  DASCHOWDHURY:
 Will  the  Minister  of  PLANNING  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  schemes  for  the  educated
 unemployed  have  been  planned  by  the
 Centre  as  well  as  by  the  States  in  the
 country  ;  and

 (b)  if  so,  the  broad  features  thereof  and
 the  steps  taken  by  the  Centre  in  assisting  the
 States  in  this  respect  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PLANNING  (SHRI
 MOHAN  DHARIA):  (a)  and  (b).  A  pro-
 vision  of  Rvs.  25  crores  was  made  im  the
 Central  Budget  for  1971-72  with  a  view  to
 take  up  sume  schemes  for  the  educated
 unemployed.  In  pursuince  of  the  sugges-
 tions  made  by  the  Planning  Commission,  the
 Central  Mimstries  formulated  programmes
 for  the  benefit  ol  the  educated  unemployed
 during  1971-72,  The  Pianning  Commission
 recommended  schemes  involving  an  outlay
 of  Rs  43  crores  for  1071-72  and  Rs  25
 crores  cach  during  197673  and  1973-74  for
 the  continuation  of  these  schemes.  Some
 of  the  ichemes  are  of  a  nature  which  would
 be  implemented  by  State  Government  on  the
 basis  of  the  expenditure  being  met  by  the
 Centie  while  some  others  would  be  directly
 administercd  by  the  Centre,

 The  main  programmes  already  initiated
 to  expansion  and  smprovement  of  the  quality
 of  primary  education,  rural  engineering
 surveys,  agro-service  centres,  accelerated
 development  of  consumer  cooperatives,
 support  to  small  entrepreneurs,  preparation
 of  road  projects  and  rural  water  supply
 schemes.  An  allocation  of  Rs.  30  crores
 for  expansion  and  improvement  of  primary
 education  and  Rs  60  crores  for  special
 employment  schemes  is  cnvisaged  im  the
 Budget  for  1972-73.  Besides  continuing  the
 programmes  initiated  in  1971-72,  it  is
 proposed  to  utilise  a  sum  of  Rs,  20  crores
 in  1972-73  for  generating  employment  and
 training  opportunities  for  highly  qualified
 technical  personnel  like  engineers,  technolo-
 gists  and  scientists.  This  scheme  would
 also  include  the  stepping  up  of  research  and
 development  efforts,  natural  resources  surveys
 on  a  national  scale,  strengthening  of  the
 technological  base  and  personnel  of  public
 sector  enterprises  and  evaluation  of  techno-
 logy,  both  indigenous  and  imported.  It  is
 also  proposed  to  allocate  a  sum  of  Rs.  26,5
 crores  to  the  different  State  Government  and
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 Rs.  50  lakhs  to  the  Union  Territories  for
 formulating  programmes  for  generating
 increasing  employment  opportunites  for  all
 sections  of  the  population  including  highly
 technical  personnel  like  engineers  and
 scientists.  The  Planning  Commission  has
 already  addressed  the  State  Governments
 and  Union  Territories  to  forward  suitable
 programmes  by  Ist  May  972  for  considera-
 tion  in  the  Planning  Commission.

 मध्य  प्रदेश  के  विकास  के  लिए  दिए

 गए  धन  का  उपयोग

 2594,  श्री  गया  चरण  दीक्षित  :  क्‍या

 योजना  मन्त्री  गह  बतान  की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  क्‍या  गत  तीन  वर्षों  मे  मध्य  प्रदेश

 को  विरासत  के  लिए  आवंटित  घन  का  उपयोग

 भली  प्रकार  और  पूर्ण  रूपेण  नहीं  हुमा  75  और

 (@)  यदि  हाँ,  तो  इसका  यौरा  क्या

 आर  इसके  क्या  कारण  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (श्री

 मोहन  मारिया)  :  (क)  और  (ख).  यद्यपि

 पिछले  तीन  वर्षों  969-72  के  दौरान  मध्य

 प्रदेश  का  कुल  योजना  व्यय  अ  ,मुदित  परिव्यय ों

 से  ग्रसित  होगा,  फिर  भी  97I-72  में  दो

 निर्धारित  कार्यक्रमों  यादी  सहकार  झोर  प्रारंभिक

 शिक्षा  के  खर्चे  म ेकमो  आने  के  कारण  केन्द्रीय

 सहायता  के  उपयोग  मे  भी  कुछ  कमी  हागी  |

 इन  कार्यक्रमों  कौर  कम  खच  किए  जाने  के

 कारणों  की  राज्य  सरकार  से  पूछताछ  की  जा

 रही  है।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  उत्तर
 भारतीयों  का  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व

 2595,  श्री  जगन्नाथ  मिथ :  कया  प्रधान

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  भारतीय  प्रशासनिक  सेवाओं

 में  उत्तर  भारतीयों  का  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व

 नहीं  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;
 और

 (ग)  इस  असमानता  को  दूर  करने  के  लिए
 सरकार  की  योजना  क्या  है  7
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 गह  मन्त्रालय  तथा  मासिक  विभाग  में  राज्य
 स्त्री  भी  राम  निवास  सीधा)  :  (क)  जी

 नहीं,  श्रीमान्‌  7  तथापि,  संविधान  के  अनुच्छेद
 6  ()  के  श्रन्तगंत  जन्म-स्थान  या  निवास,

 स्थान  के  आधार  पर  सार्वजनिक  सेवा  के  मामले
 में  भेदभाव  रखना  निषिद्ध  है।

 (ख)  तथा  (ग).  प्रीत  नहीं  उठता  i

 Employment  in  Heavy  Electricals  (India)
 Ltd.,  Bhopal

 2596,  SHRI  RANA  BAHADUR
 SINGH  :  Will  the  Minister  of  INDUS-
 TRIAL  DEVELOPMENT  be  pleased  to
 state  ;

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  many  persons  belonging  to  States  other
 than  Madhya  Pradesh  are  getting  employ-
 ment  in  the  Heavy  Electricals  (India)  Ltd,
 Bhopal,  on  the  plea  that  their  relations  are
 residing  in  Madhya  Pradesh  ;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government
 thereto  ?

 THE  DEPUTY  MINISTFR  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  SIDDHESHWAR_  PRA-
 SAD)  (a)  and  (b).  Employment  of  per-
 sonnel  in  the  Heavy  Electricals  (India)  Ltd.,
 Bhopal,  is  in  accordance  with  the  policy
 laid  down  by  the  Government  for  recruit-
 ment  for  recruitment  in  the  public  sector
 undertakings  As  per  this  policy,  preference
 १8  given  to  the  local  residents  for  appoint-
 ment  to  posts  of  technical  and  scientific
 nature  carrying  a  basic  pay  of  less  than
 Rs,  210/-  as  also  non-technical  and  non-
 scientific  posts  carrying  basic  salary  upto
 Rs.  500/-  p.m.  which  are  notified  to  the
 local  employment  exchange.  While  no
 preference  is  given  to  employment  in  HEIL,
 Bhopal,  of  persons  belonging  to  States
 other  than  Madhya  Pradesh  on  the  plea  that
 their  relations  are  in  Madhya  Pradesh,  it  is
 not  unlikely  that  persons  belonging  to  States
 other  than  Madhya  Pradesh  may  get  them-
 selves  registered  with  the  local  employment
 exchange  by  giving  the  local  address  of  their
 relations,  etc.  and  such  persons,  though
 belonging  to  States  other  than  Madhya
 Pradesh.  when  sponsored  by  the  Employment
 exchange  could  not  have  been  barred  from
 getting  employed  in  the  HEIL,  Bhopal.
 Besides,  where  the  local  employment
 exchange  is  unable  to  sponsor  suitable
 candidates  and  a  non-availability  certificate
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 is  issued  by  them  the  posts  are  advertised
 in  important  newspapers,  both  in  Fnglish
 and  Hindi  within  the  State  of  Madhya
 Pradesh.  I  may,  however,  state  that  in
 order  to  determine  criteria  for  permanent
 domicile  of  Madhya  Pradesh,  the  State
 Government  have  since  issued  certain
 instructions  to  District  authorities  regarding the  issue  of  certificates  of  domicile.  Candi-
 dates  seeking  employment  in  HEIL,  Bhopal,
 for  posts  carrying  a  salary  of  less  than
 Rs  500/-  and  Rs  2i0/-  p  m  as  stated
 above,  are  now  required  to  produce  a  per-
 manent/domicile  resident  certificate  from
 Madhya  Pradesh  before  they  are  offered
 employment  in  HEIL,  Bhopal.

 दिल्‍ली  में  बन्दी  बनाये  गये  नक तलवा बी

 2597.  श्री  है कप  चन्द  कछवाय  :  नया

 गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  गत  दो  वर्षो  में  दिल्‍ली  संघ  राज्य-

 क्षेत्र  में  कितने  नक्सलवादी  बन्दी  बनाये  गये  ;
 और

 (@)  उनके  पास  से  बरामद  आपत्तिजनक
 साहित्य  तथा  अन्य  वस्तु प्रो  का  व्यौरा  क्‍या  है  ?

 गृह  सवाल  सें  'उप-मन्त्री  श्री  एफ ०  एच०
 मोहसिन)  :  (क)  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  दी
 गई  सूचना  के  अ्रनुसार  !  अप्रैल,  970  से
 3)  मारे,  1972  तक  दो  वर्ष  की  अवधि  के
 दौरान  इस  सच  राज्य  क्षेत्र  में  नक्सलवादी  गति-
 विधियों  के  लिए  पन्द्रह  व्यक्गित  गिरफ्तार  किये
 गये  t

 (a)  चीनी  श्रकाशनों  समेत  उग्रवादी
 साहित्य  तथा  हस्तलिखित  अभि शंती  दस्तावेज
 बरामद  किये  गये  ।

 Removal  of  Unemployment  during  Fifth
 Five  Year  Plan

 2598.  SHRI  R.S.  PANDEY:  Will
 the  Minister  of  PLANNING  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  any  novel  features  regarding employment  will  be  made  in  the  Fifth  Plan
 to  remove  the  problem  of  unemployment  : and

 (b)  if  an  outline  thereof  ?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PLANNING  (SHRI
 MOHAN  DHARIA)  :  (a)  and  (b).  Prepata-
 tory  wofk  on  the  formulation  of  the  Fifth
 Five  Year  Plan  has  only  just  been  initiated.
 It  is  therefore  not  possible  to  indicate  at
 this  stage  the  features  of  the  schemes  to  be
 included  in  the  Fifth  Plan.

 Commercial  Broadcasting  over  TV

 2599.  SHRI  R.S.  PANDEY:  Will
 the  Minister  of  INFORMATION  AND
 BROADCASTING  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  considering
 8  proposal  to  introduce  commercial  broad-
 casting  over  the  Television  ;  and

 (b)  if  so,  the  salient  features  of  the
 proposal  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INFORMATION  AND
 BROADCASTING  (SHRIMATI  NANDINI
 SATPATHY)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise,

 सरकारी  कार्यालयों  में  हिन्दी  के  प्रयोग

 को  बढ़ावा  देना

 2600.  श्री  नरेन्द्र  सिह  बिष्ट :  क्‍या

 गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  सरकारी  कार्यालयों  में  हिन्दी  मे
 कामक्राज  करने  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार
 क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  कर  रही  है  ;

 (ख)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्रत्येक

 कार्यालय  में  अनुवाद  बेल”  खोला  है,  जो

 कार्यालयों  में  काम  आने  वाली  सामग्री  का  अनु-
 वाद  करता  है;  और

 (ग)  यदि  हां,  तो  इस  अनुवादित  सामग्री

 का  उपयोग  सरकारी  कामकाज  में  हिन्दी  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  किस  रूप  में  किया  जा  रहा
 है?

 गह  मन्त्रालय  कौर  कामिक  विभाग  में

 राज्य  मन्त्री  (भी  राम  निवास  मिर्धा)  :  (क).
 भारत  सरकार  के  सरकारी कामकाज  के  निष्पा-
 दन  के  लिए  हिन्दी  के  प्रयोग  को  प्रोत्साहन  देने
 के  खद्देदय  से  एक  विधिक  कार्यक्रम  तैयार  किया

 जाता  है।  V971-72  वर्ष  के  लिए  बाधित
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 कार्य  क्रम  की  एक  प्रति  सभा  पाल  पर  रख  दी

 गयी  है।  [तग्रस्यालय  में  रखा  गया।  देखिए
 संख्या  LT]  730  (72)

 (खो  मन्त्रालयों|विभागों  को  अपनी  राव-
 इकतारों  के  अनुसार  जनवाद  के  लिए  पर्याप्त

 प्रबन्ध  करने  के  अनुदेश  जारी  किये  गये  हैं

 (ग)  अनुवादित  सामग्री  का  प्रयोग  (0
 यथा  संबोधित  राजभाषा  प्रीमियम,  1963
 के  कार्यान्वयन,  (il)  जो  व्यक्ति  हिन्दी  में  दक्ष

 नहीं  ह ैउनके  लिये  सरकारी  कामकाज  के
 सम्पादन  को  सरल  बनाने  और  (iii)  जो  व्यक्ति
 विभागीय  प्रपत्रों,  नियम-पुस्तकों  आदि  का
 प्रयोग  करना  चाहते  हैं,  उसको  ये  उपलब्ध  कराने,
 के  लिए  किया  जाता  है  L

 सरकारी  फास/लिटर  हैड  को  हिन्दी
 और  झप्रे जी  दोनों  में  छापना

 2601.  श्रो  नरेन्द्र  सिह  बिष्ट  :  बया  big
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकारी  कार्यालयों  में  प्रयोग

 होने  वाले  फार्म  /लेटर  हैड,  डी०  ओ०  लेटर
 अग्रेजी  के  साथ-साथ  हिन्दी  में  भी  छापे  जाते

 है;
 (ख)  यदि  हां,  तो  क्‍या  इन  फार्मों  पर

 लिखाई  दोनों  भाषाओं  में  होती  है  ;  और

 (ग)  यदि  नहीं,  तो  इन  फार्मों  को  हिन्दी
 में  छपवाने  का  उद्देश्य  क्‍या  है  ?

 गृह  सन्शालय  कौर  कामिक  विभाग  सें
 राज्य  मंत्री  (क्रि  राम  निवास  सीधा):  (क).
 दौरान  अनुदेशों  के  अनुसार  सभी  फार्मों  के
 शीर्ष  अंग्रेजी  तथा  हिन्दी  दोनों  भाषाओं  में

 होने  चाहियें  1

 (ख)  लिखाई  अधिकतर  फाइलों  पर  होती
 है  1  लिखाई  के  प्रयोजन  के  लिए  सामान्यतः

 फार्मों  आदि  का  प्रयोग  नहीं  किया  जाता  यथा
 संशोधित  राजभाषा  अधिनियम,  963  के
 उपबंधों  के  अम्तरगंत,  केन्द्रीय  सरकार  के  कम-
 चोरियों  को  अपने  टिप्पण-नेसन  में  हिन्दी  अथवा
 पर  || ह  का  प्रयोग  करने  की  स्वतन्त्रता  है।
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 (a)  सरकारी  काय लियो  के  नियमित
 प्रशासनीय  कार्य  मे  हिन्दी  लाने  की  दिशा  मे

 एक  प्रथम  उपाय  के  रूप  मे  तथ  कर्मचारियों
 को  हिन्दी  शब्दावली  से  परिचित  कराने  की

 दृष्टि  से  काम  हिन्दी  तथा  धश्रग्नेजी  मे  छापे  जा

 रहे हैं।

 लघु  उद्योग  विकास  सगठम  द्वारा  पहाड़ो
 जिलों  में  लघु  उद्योग  स्थापित  किया  जाना

 2602  श्री  नरेन्द्र  सिह  बिष्ट  क्‍या

 औद्योगिक  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि

 (क)  क्‍या  लघु  उद्योग  विकास  सगठन  ने
 देश  के  पहाडी  क्षेत्रों  मे  लघु  उद्योग  स्थापित
 करने  और  उनके  विकास  करने  के  लिए  कोई

 कार्यवाही  की  है;  और  यदि  हा,  तो  उसकी

 रूपरेखा  क्या  है  ,  और

 (ख)  इस  कार्य  मे  पढने  वाली  बाधाओं
 का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  मन्त्रालय  में  उप-मरो

 (श्री  सिद्ध  बार  प्रसाद)  (क)  लघु  उद्योग

 विकास  सगठन  अपने  नियमित  कार्यक्रम  के

 द्ग के  रूप  में  स्थानीय  कच्चा  माल,  दक्षता  और

 न्य  आधिक  अवस्थापना  के  आधार  पर  विजय-

 मान  तथा  नये  उद्योगों  का  पता  लगाने  के  लिये

 पहाड़ी  जिलो  सहित  देश  मे  कुछ  क्षेत्रो  का  तक-

 निकी  आर्थिक  सर्वेक्षण  करने  हेतु  अपने  विशेषज्ञो

 के  दनो  को  भेजता  रहा  है।  इन  सर्वेक्षणों  में

 निम्नलिखित  पहाडी  क्षेत्र  आ  गये  हैं  -—

 Q)  बिलासपुर
 (2)  कांगड़ा

 (3)  किन्नौर

 (4)  लाहौल  और  स्पिति

 (5)  मण्डी

 (6)  चम्बा

 (7)  सम्पूर्ण  जम्मू  व  काश्मीर  राज्य,

 लद्दाख,  बारामूला  डोडा,  राजौरी

 और  पु  छ  सहित  ।

 (8)  नीलगिरि

 (9)  दुर्ग
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 (10)  अलमोड़ा

 (\I)  चमोली,  पिथौरागढ़  कौर  उत्तर
 काशी  (उ०  प्र०)  के  सीमावर्ती
 क्षेत्र

 (12)  तिब्बत  के  साथ  मिले  हुए  उ०  प्र०
 के  सीमावर्ती  क्षेत्र

 (13)  दार्जिलिंग

 (14)  अरुणाचल  प्रदेश  (नेफा)
 (15)  नागालेड

 इन  रिपोर्टों  में  की  गई  सिफारिशों  पर
 अनुवर्ती  कार्यवाही  आमतौर  पर  सूचित  राज्य
 सरकारो  द्वारा  प्रारम्भ  की  जाती  है  क्योकि

 सर्वेक्षण  आमतौर  पर  उनके  कहने  पर  किये
 जाते  हैं,  इन  रिपोर्टों  मे  की  गई  सिफारिशों  को
 ध्यान  मे  रखते  हुए  सीमित  राज्य  सरकारों  ने
 प्रौद्योगिक  एकक  स्थापित  करने  के  लिए  कार्य-

 वाही  शुरू  कर  दी  है।  कार्य  की  गति  तेज  करने
 की  आवश्यकता  है

 सरकार  ने  भी  पू  जी  मे  सहायता,  परिवहन
 सहायता  शौर  रियायती  दर  पर  वित्त  देने  के
 बारे  मे  कुछ  भ्रभ्युपायो  की  घोषणा  की  है  जो

 लघु  उद्योगो  पर  भी  लागू  होते  हैं  और  इनमे
 पहाडी  क्षेत्रों  मे  स्थित  उद्योग  भी  सम्मिलित  है।

 (ख)  वस्तुत  ग्र वस् थापना  सम्बन्धी  सुवि
 राशि  का  अभाव  उद्यमिता  की  कमी  धीमे
 विकास  के  लिए  उत्तरदायी  रही  है  1

 लघु  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  पहाड़ो
 क्षेत्रों  को  भेजे  गये  तक नो को  विशेषज्ञों

 का  प्रतिवेदन

 2603  श्री  नरेन्दर  सिह  बिष्ट :  क्या
 प्रौद्योगिक  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 (क)  कया  सरकार  ने  तकनीकी  विशेषज्ञों
 का  कोई  दल  देश  के  पहाड़ी  क्षेत्रो  में  इस  बात

 की  जाच  करने  के  लिए  भेजा  है  कि  वहा  प्र

 लघु  उद्योग  भ्रथवः  कुटीर  उद्योग  स्थापित  करने

 के  लिए  वहा  उपलब्ध  कच्चे  माल  का  उपयोग

 जिसे  किया  जा  सकता  है  ;  और
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 (ख)  यदि  हां,  तो  उसका  क्‍या  परिवार
 निकला  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मन्त्रालय  में  उपमंत्री

 भी  सिद्धं ओवर  प्रसाद):  (क)  भौर  (ख).

 लघु  उद्योग  विकास  संगीत  झपने  नियमित

 कार्यक्रम  के  रंग  के  रूप  में  स्थानीय  कच्चा  माल

 दक्षता  और  अन्य  आर्थिक  प्रस्थापन  के  आधार

 पर  विद्यमान  तथा  नये  उद्योगो  का  पता  लगाने

 के  लिए  पहाड़ी  जिलो  सहित  देश  में  कुछ  क्षेत्रों

 का  तकनीकी  ग्राफिक  सर्वेक्षण  करने  हेतु  अपने
 विशेषज्ञों  के  दलों  को  भेजता  रहा  है  1

 इन  रिपोर्टों  में  की  गई  सिफारिशों  पर

 अनुवर्ती  कार्यवाही  भ्रामरी  पर  सबधित  राज्य

 सरकारों  द्वारा  प्रारम्भ  की  गई  है  क्योकि  सर्वे-

 क्षण  भ्रामतौर  पर  उनके  कहने  पर  किये  जाते

 हैं,  इन  रिपोर्टों  में  की  गई  सिफारिशों  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  सबन्धित  राज्य  सरकारों  ने  औद्यो-

 'गीत  एकक  स्थापित  करने  के  लिए  कार्यवाही

 शुरू  कर  दी  है  ।  कार्य  की  गति  तेज  करने  की

 आवश्यकता  है  t

 Unutilised  Grants  of  Press
 Information  Bureau

 2604,  SHR!  R  7.  ULAGANAMBI  :
 Will  the  Minister  of  INFORMATION
 AND  BROADCASTING  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  amount  spent  by  the  Press
 Information  Bureau  out  of  the  grantr  of
 Rs.  7494  lakhs  for  non-Plan.  Rs  2.68
 lakhs  for  Plan  and  Rs.  .90  lakhs  for
 Family  Planning  Programmes  for  the
 financial]  year  1970-71  ;

 (b)  if  the  grants  have  not  been  fully
 utilised,  the  reasons  for  the  same  ;  and

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INFORMATION  AND
 BROADCASTING  (SHRI  DHARAM  BIR
 #INHA):  (a)  and  (b).  A  statement
 showing  the  sanctioned  budget  grant.  actual
 expenditure,  the  amount  remained  unutilised
 and  the  main  reasons  therefor  is  laid  ‘on
 the  Table  of  the  House.  [Placed  in  Library.
 See  No,  LT—!73:/72).

 o)  A  statement  showing  the  expendi-
 ture  during  the  first  nine  months  (April  70
 to  December  70)  and  the  last  three  months

 (January  7]  to  March  1)  is  also  laid  on
 the  Table  of  the  House.  [Placed  in  Library.
 See  No,  LT—I73/72].

 Candu  Type  Reactor

 2605.  SHRI  V.N.  P.  SINGH:  Will
 the  Minister  of  ATOMIC  ENERGY  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  present  installed  capacity  of
 Candu  Type  Reactors  ;

 (b)  the  average  load  factors  at  which
 these  reactors  are  working  ;  and

 (c)  the  total  amount,  in  kilograms,  of
 plutonium  they  are  producing  per  year  ?

 THE  PRIME  MINISTER,  MINISTER
 OF  ATOMIC  ENERGY,  MINISTER  OF
 EI  ECTRONICS,  MINISTER  OF  HOME
 AFFAIRS  AND  MINISTER  OF  INFOR-
 MATION  AND  BROADCASTING  (SHRI-
 MATI  INDIRA  GANDHI):  (a)  The
 Rajasthan  Atomic  Power  Project  under
 construction  will  have  two  Candu  Type
 reactors  each  with  a  net  capacity  of  200
 Mwe  The  Madras  Atomic  Power  Project
 under  construction  will  have  two  Candu
 tyre  reactors  each  with  a  net  capacity  of
 2I5  MWe.  None  of  them  has  yet  reached
 criticality.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.

 Report  of  the  Bhabha  Atomic  Research
 Centre  on  Irradication  Facilities

 2606.  SHRI  द  N.  P.  SINGH:  Will
 the  Minister  of  ATOMIC  ENERGY  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  reasons  for  delay  in  the  sub-
 mission  of  the  Report  on  the  new  Project
 of  Bhabha  Atomic  Research  Cenire  regard-
 ing  “Irradiation  Facilities”  ;  and

 (b)  whether  tbe  Report  has  now  been
 submitted  7

 THE  PRIME  MINISTER,  MINISTER
 OF  ATOMIC  ENERGY.  MINISTER  OF
 ELECTRONICS,  MINISTFR  OF  HOME
 AFFAIRS  AND  MINISTER  OF  INF  OR-
 MATION  AND  BROADCASTING
 (SHRIMATI  INDIRA  GANDHI):  (a)
 and  (b).  Aten  year  prospective  plan  has
 been  drawn  up  by  the  Bhabha  Atomic
 Energy  Research  Centre  for  the  arplication
 of  radio  isotopes  and  irradiation  techniques
 whieh  includes  setting  up  of  irradiation
 facilities  for  preservation  of  foods,  sterili-
 sation  of  medical  products,  production  of
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 radio-pharmaceuticals  etc.  A  demonstration
 plan  for  the  sterilisation  of  medical  pro-
 ducts  is  being  set  up  at  Trombay.  Imple-
 mentation  of  the  plans  for  setting  up  of
 irradiation  facilities  relating  to  preservation
 of  foods  such  as  wheat,  onion,  potato  and
 sea  foods  awaits  clearance  from  the  Ministry
 of  Health  to  whom  an  application  has
 already  been  made,

 Non-utilisation  of  Funds  by  Bhabha
 Atomic  Reseasch  Centre

 2607.  SHRI  V.N.P.  SINGH:  Will
 the  Minister  of  ATOMIC  ENERGY  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  reasons  for  not  utilizing  the
 Budget  Provision  of  Rs.  6]  lakhs  alloted
 for  the  expansion  of  the  Central  Workshop
 under  the  Bhabha  Atomic  Research  Centre
 within  the  specified  time  ;  and

 (b)  the  consequences  thereof  ?

 THE  PRIME  MINISTER,  MINISTER
 OF  ATOMIC  ENI-RGY,  MINISTER  OF
 ELECTRONICS,  MINISTER  OF  HOME
 AFFAIRS  AND  MINISTER  OF  INFOR-
 MATION  AND  BROADCASTING
 (SHRIMATI  INDIRA  GANDHI):  (a)
 An  amount  of  Rs  6!  lakhs  has  been  pro-
 vided  in  the  IV  Plan  allocation  of  the
 Department  of  Atomic  Energy  for  the
 expansion  of  the  Central  Worshop.  A
 scheme  for  the  expansion  of  facilities  and
 purchase  of  additional  machines  has  been
 drawn  up  and  it  is  expected  that  the  alloted
 provision  would  be  utilised  before  the  end
 of  the  Plan  period  (March  3!,  1974).

 (b)  Does  not  arise.

 Launching  of  Rohini  Scientiic  Satellite
 in  974

 2608.  SHRIV.N  P.  SINGH:  Will
 the  Minister  of  ATOMIC  ENERGY  be
 pleased  to  state  the  progress  made  so  far
 towards  the  intended  launching  by  mid  974
 of  the  First  Rohini  Scientific  Satellite  with
 particular  reference  to  Rocketsize,  Satellite
 instrumentation  and  ground  test  facilities  ?

 THE  PRIME  MINISTER,  MINISTER
 OF  ATOMIC  ENERGY,  MINISTER  OF
 ELECTRONICS,  MINISTER  OF  HOME
 AFFAIRS  AND  MINISTER  OF  INFOR-
 FORMATION  AND  BROADCASTING
 (SHRIMATI  IRDIRA  GANDHI)  :  Design
 Specifications  for  the  proposed  Rohini
 Scientific  satellite  have  been  finalised.  The
 Sateilite  launch  vébicle  for  this  satellite  will
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 have  four  stages.  Rockets  upto  425  mm
 diameter  have  already  been  flight  tested
 from  the  Thumba_  Edquatortal  Rocket
 Launching  Station  and  rockets  upto  560
 mm  diameter  will  be  flight  tested  from
 Sriharikota  Rocket  Launching  Station  in
 Andhra  Pradesh.  Rockets  larger  than  560
 mm  diameter  are  under  development.  The
 Sriharikota  Station,  from  where  the  first
 Indian  satellite  is  proposed  to  be  launched,
 became  operational!  on  9th  October  ‘1971,

 A  large  number  of  high  precision  and
 sophisticated  components  and  assemblies
 needed  for  the  control  and  guidence  system
 of  the  launch  vehicle  has  been  successfully
 developed.  Some  of  these  components
 have  also  been  flight  tested.  Work  for  the
 augmentation  of  the  engineering  and
 laboratory  facilities  to  support  the  further
 development  programme  is  under  way.

 Extension  of  Service  to  Officers  of
 T.V.,  Songs  and  Drama  Division

 and  A.LR.

 7609,  SHRI  SHASHI  BHUSHAN:
 Will  the  Minister  of  INFORMATION  AND
 BROADCASTING  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  designations  of  Class  I  Officiers
 of  the  Television,  Song  and  Drama  Division,
 All  India  Radio  of  the  Ministry  retired
 during  the  year  i97!  and  1972  upiil  now  ;
 and

 (b)  the  designation  of  Class  I  Officers
 of  the  above  said  Departments  who  have
 been  given  extension  in  service  and  the
 specific  reasons  therefor  in  each  case  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INFORMATION  AND
 BROADCASTING  SIIRI  DHARAM  BIR
 SINHA):  (a)  The  following  Class}
 Officers  in  All  India  Radio,  including  Tele-
 vision,  and  Song  and  Drama  Division  have
 retired  during  1971  and  i972  so  far:

 Designation  397  972
 (uptil
 now)

 1  2  3
 All  India  Radio
 including  TV
 Director  General
 Dy.  Director  General  2
 Chief  Engineer  !
 Dy,  Chief  Fngineer  I
 Director  of  Piogrammes  '
 Director  of  Sales  }
 (Commercial  Broadcasting
 Service)
 Additioaal  Station  te
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 Director  (Commercial)
 Assistant  Director  !
 of  Programmes
 Senior  Engineer  2
 Station  Fngineer  2
 Assitant  Station

 Director
 Assistant  Station  2  |

 Engineer
 Song  and  Drarra  Division
 Deputy  Director  ]

 (b)  Only  Director  General,  All  India
 Radio,  was  given  extension  in  service  for
 five  months  as  the  various  alternative
 methods  for  selecting  a  successor  in  accor-
 dance  with  the  prescribed  recruitment
 rules  for  this  post  could  not  be  completed
 in  time

 Decision  or  Banning  Communal!
 Organisations

 SHRI  SHASHI  BHUSHAN  :
 SHRI  B.  V.  NAIK

 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 unstarred  Question  No.  2497  on  the  Ist
 December,  797  regarding  Memorandum
 from  Members  of  Parliament  for  a  ban  on
 communal!  organisations  and  state  :

 2610.

 (a)  whether  Government  have  since
 taken  a  decision  on  the  course  of  action
 to  be  taken  in  the  matter  ;  and

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  AND
 IN  THE  DEPARTMENT  OF  PERSON,
 NEL  (SHRI  RAM  NIWAS  MIRDHA)  ;
 (a)  and  (b).  The  matter  is  still  under
 examination.  The  Government  are  consi-
 dering  the  lines  on  which  legislation  on  the
 subject  should  be  undertaken.

 Utilisation  of  P.  L.  480  Funds  for
 helping  Political  Parties

 during  Elections

 ‘2611.  SHRI  SHASHI  BHUSHAN:
 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  looked
 into  the  allegations  that  P.L.  480  funds
 were  utilised  in  India  for  helping  communal
 political  parties  in  the  general  elections  for
 State  Assemblies  and  Union  Territories  held
 in  Masch,  4972  ;  and

 (b)  if'so,  the  reaction  of  Government

 Written  Answers  %6

 thereto  and  the  specific  measures  Govern-
 ment  propose  to  take  to  ensure  that  they
 are  not  misused  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 F.  H.  MOHSIN):  (a)  Government  have
 no  information  regarding  misuse  of  P.L.
 480  funds  in  India  for  helping  communal
 political  parties  in  the  General  Elections
 of  March,  ‘1972,

 (b)  Does  not  arise.

 Educated  Unemployed  in  West  Bengal

 26I2,  DR.  RANEN  SEN:  Will  the
 Minister  of  PLANNING  be  pleased  to
 State  :

 (a)  whether  considering  the  explosive
 and  deteriorating  situation  of  the  educated
 unemployed  in  West  Bengal,  the  Planning
 Commission  would  set  up  a  study  group  for
 suggesting  schemes  to  meet  this  problem  ;
 and

 (b)  if  so,  when  this  would  be  set  up  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PLANNING  (SHRI
 MOHAN  DHARIA):  (a)  and  (b).  The
 question  of  educated  unemployment  is  an
 AllIndia  problem  affecting  not  only  the
 State  of  West  Bengal  but  every  other  State.
 The  Expert  Committee  on  Unemployment
 set  up  by  the  Government  of  India  (Minis-
 try  of  Labour  and  Employment)  is  already
 engaged  in  cansidering  the  measures  to  be
 taken  to  increase  employment  opportunities
 in  the  rural  and  urban  areas  and  in  the
 various  States.  The  Committee  has  already
 submitted  an  Interim  Report  outlining  the
 short  term  measures  for  increasing  employ-
 ment  in  all  the  States,  which  is  currently
 under  examination  by  an  Inter-Ministerial
 Group  constituted  by  Planning  Commission.
 In  view  of  this,  there  does  not  appear  to
 be  any  need  for  setting  up  a  separate  Study
 Group  for  West  Bengal  or  for  any  other
 State.

 All  possible  efforts  are  being  made  by
 Government  of  India  to  provide  increasing
 employment  apportunities  for  educated  un-
 employed  in  various  States.  Special  pro-
 grammes  involving  an  annual  outlay  of
 Rs.  25  crores  were  initiated  in  1971-72  for
 the  educated  unemployed.  These  includes  :

 l.  expansion  and  improvement  of
 the  quality  of  primary  educa-
 tion,

 2.  rural  engineering  surveys,



 77  Written  Answers

 3  agro-service  centres,
 4  accelerated  development  of  con-

 sumer  cooperatives,
 द  support  of  small  entrepreneurs,
 6.  preparation  of  road  projects,

 and
 7.  rural  water  supply  scheme,

 An  allocation  of  Rs.  30  crores  for  expansion
 and  improvement  of  primary  education  and
 Rs.  60  crores  for  special  employment
 schemes  is  envisaged  in  the  budget  for
 1972-73.  Besides  continuing  the  pro-
 grammes  initiated  in  ‘1971-72,  it  is  proposed
 to  utilise  a  sum  of  Rs.  20  crores  in  1972-73,
 for  generating  employment  and  _  training
 opportunities  for  highly  qualified  technical
 personnel  like  engineers,  technologists  and
 scientists  in  all  the  States.  This  seheme
 would  include  the  stepping  up  of  research
 and  development  effort.  natural  resources
 survey  on  a  national  scale,  strengthening
 of  the  technological  base  and  personnel  of
 public  sector  undertakings  and  evaluation
 of  technolagy  both  indigenous  and  smport-
 ed.  It  is  also  proposed  to  allocate  a  sum
 Rs.  265  crores  for  the  different  State
 Governments  and  Rs.  50  lakhs  to  the
 Union  Territories  for  formulating  pro-
 grammes  for  generating  increasing  employ-
 ment  opportunities  for  all  sections  of  the
 population  including  highly  technical  per-
 sonnel  like  engmeers  and  scientists.

 राष्ट्रीय  प्राय  भोर  प्रति  व्यक्ति  शाव

 2613.  श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी  :  क्‍या
 प्रधान  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  वर्ष  1969-70  की  तुलना  में

 वर्ष  1970-7  में  राष्ट्रीय  राय  और  प्रति
 व्यक्ति  आय  में  वृद्धि  को  गति  में  ह्वास  ह्म्ा
 है  ;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं?

 प्रधान  भन्ना,  परभा शख़  ऊर्जा  सूत्री,
 इलेक्ट्रोनिक  मन्त्री  गृह  मन्त्री  तथा  सूचना  दोर
 प्रसारण  सन्त्री(श्रीस्ततो  हीरा  गांधी):  (क)
 स्थिर  (1960-61)  भागों  के  आधार  पर  वर्ष
 1970-71  की  राष्ट्रीय  राय  के  “शीघ्र

 प्रतिमान!  पिछले  वर्ष  के  मुकाबले  47  प्रतिशत
 की  वृद्धि  बतलाते  हैं  जब  कि  4969.70  में
 1968-69  के  मुकाबले  यह  वृद्धि  5.3  प्रतिशत

 थी।  1970671  में  प्रति  व्यक्ति  जाब  में
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 वृद्धि  का  तदनुरूप  ट्रक  2.4  प्रतिशत  था
 था  जब  कि  1964-70  में  वह  2.9  प्रतिशत
 था

 (ख)  1969-70  की  तुलना  में  £970-
 7%  वृद्धि  की  दर  में  कमी  का  मुख्य  कारण
 खनन  और  उत्खनन  का  निम्नतर  स्तर,  और
 संगठित  विनिमणिकारी  सेक्टर  एवं  व्यापार
 कार्य-कलाप  में  मन्द  वृद्धि  है।

 Delay  in  Launching  Rockets  from  the
 Thumba  Equatorial  Roceket  Launchiug

 Station

 2614,  SHRI  P.  M.  MEHTA  :
 SHRI  P.  GANGADEB

 Will  the  Minister  of  ATOMIC  ENERGY
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Thumba  Equatorial
 Rockets  Launching  Station’s  scheduled
 programme  of  launching  two  duel  rockets  at
 Trivandrum  has  been  delayed  due  to  rocket
 failure  ;

 oe)  the  main  object  of  the  experiment  ; and

 (oe)  whether  the  experiment  was  con-
 ducted  in  collaboration  with  the  Ministry  of
 Equcation  and  Science  of  Federal  Republic of  Germany  ?

 THE  PRIME  MINISTER,  MINISTER
 OF  ATOMIC  ENFRGY,  MINISTER  OF
 ELECTRONICS,  MINISTER  OF  HOME
 AFFAIRS  AND  MINISTER  OF  INFOR-
 MATION  AND  BROADCASTING  (SHRI-
 MATI  INDIRA  GANDHI)  (a)  to  (c).  The
 Government  of  India  and  the  Government
 of  the  Federal  Renublic  of  Germany  had
 agreed  on  a  programme  for  launching  two
 Duel-Hawk  rockets  from  the  Thumba
 Equatorial  Rocket  Launching  Station,  near
 Trivandrum  The  rockets  and  payload  were
 the  resnonsihility  of  the  German  side  and
 the  Indian  Spice  Research  Organisation  was
 providing  launch  support  and  data  acquisi-
 tion  from  ground  based  camera  stations,
 The  main  obj-ctive  of  the  experiment  was  to
 find  out  the  causes  of  Spread-F  in  the
 equatorial  ionosphere.  The  objectives  of  the
 experiment  were  not  accomplished  because
 of  the  failure  of  the  rockets  which  were
 launched  on  Sth  aad  Ith  March,  1972,



 १9  Written  Answers

 Cases  of  Burglary  and  theft  in  South  Delhi

 2615  SHRI  P.  M,  MEHTA:
 SHRI  P.  GANGADEB  :

 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  have  been  cases  of
 burglary  and  theft  in  South  Delhi  ;

 (b)  if  so,  whether  South  Delhi  Police
 have  made  some  arrests  and  seized  property
 in  this  connection  ;  and

 (c)  if  so,  the  names  of  the  arrested
 persons  and  the  property  seized  ?

 THE  DEPUTY  MINISTFR  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 F.H  MOHSIN):  (a)  Yes  54  cases  of
 burglaries  and  93?  petty  thefts  were  reported
 in  South  Delhi  in  the  jast  3  months,

 (b)  Yes  24  persons  have  been  arrested
 in  cases  of  burglaries  and  !0l  persons  have
 been  arrested  in  cases  of  petty  thefts.  Stoien
 pfoperty  in  many  of  the  cases  has  been
 tecovered.

 (c)  Tists  of  the  persons  arrested  and
 property  seized  are  laid  on  the  Table  of  the
 House.  [Placed  in  Library,  See  No.  LT—~
 1732/72]

 Manufacture  of  Small  Car  in  Public  Sector

 ‘SHRI  $.  C.  SAMANTA  :
 SHRT  NAWAL  KISHORP

 SHARMA  :

 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  be  pleased  to  state  :

 2616.

 (a)  whether  any  decision  has  been  taken
 regarding  the  model  and  foreign  collaboration
 for  the  small  car  to  be  manufactured  in
 public  sector  ;

 (b)  if  so,  the  broad  outlines  thereof  ;

 (c)  by  what  time  and  where  a  factory
 is  likely  to  be  set  up  and  when  will  it  go
 jato  production  ;  and

 (d)  the  number  of  cars  to  be  manu-
 factured  there  annually  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE

 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-

 MENT  (SHRI  SIDDHESHWAR  PRASAD):

 (a)  No,  Sir.

 (b)  to  Co  Do  not  arise,
 “eo
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 Grade  II  Stenographers  Examination

 26I7.  SHRI  BHOGENDRA  JHA:
 Will  the  PRIME  MINISTER  bc  pleased  to
 state:

 (a)  the  total  numper  of  vacancies  existing
 for  Grade  If  Stenographers  upto  9th
 February,  1972,  including  the  vacancies
 created  after  28:h  November,  ‘1970.

 (b)  whether  nearly  4000  candidates
 appeared  in  the  Stenographers’  Examination,
 I97I,  held  by  U.P.S.C  out  of  whom  only
 0)  were  selected  and  other  vacancies  were
 not  filled  up  and  if  so,  reasons  therefor  ;
 and

 (c)  whether  the  remaining  qualified
 candidates  of  1971  will  be  selected  before
 considering  the  claim  of  examinees  of
 February,  972  and  if  sot,  the  reasons
 therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISFRY  OF  HOME  AFFAIRS  AND
 IN  THE  DEPARTMENT  OF  PERSONNEL
 (SHRI  RAM  NIWAS  MIRDHA)  :  (a)  The
 inforination  is  being  collected  and  will  be
 laid  on  the  Table  of  the  House,

 (0)  2366  cand-dates  had  appeared  in  the
 written  part  of  the  Examination,  of  whom
 987  qualified  for  the  Stenography  Test.  Of
 these,  839  took  the  Stenography  Test.  2
 vacancies  in  all  were  reported  to  the
 U.P  S.C.  by  the  concerned  authorities  for
 being  filled  on  the  results  of  the  examina-
 tion  and  accordingly  I!2  candidates  were
 declared  qualified  by  the  Commission  and
 recommended  for  appointment.  The  remain-
 ing  vacancies,  if  any,  may  have  been
 retained  by  the  cadre  authorities  for
 promotion  of  existing  Grade  III  Steno-
 graphers  in  cases  where  a  promotion  quota
 has  been  provided  for  them  in  the  relevant
 Service  rules,

 (c)  All  the  candidates  of  1971  Examina-
 tion  who  have  been  declared  qualified  by
 the  Union  Public  Service  Commission  would
 be  considered  for  appointment  by  the  con-
 cerned  authorities  in  accordance  with  the
 usual  procedure.

 Ashok  Paper  Mills  Ltd.,  Darbhanga
 (Bihar)

 2618.  SHRI  BHOGENDRA  JHA:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  progress  made  towards  the  com-
 missioning  of  the  Ashok  Paper  Mille  Ltd.,

 e  we
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 Rameshwar  Nagar.  Darbhanga  (Bihar)
 started  as  a  joint  venture  of  the  Governments
 of  Bihar  and  Assam  and  some  private
 individuals  ;

 (b)  the  time  by  which  the  Mill  will  start
 production  ;  and

 (c)  the  total  capital  outlay  on  the  Mill
 and  its  production  capacity  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  SIDDHESHWAR  PRASAD):
 (a)  Foreign  collaboration  agreement  has  been
 executed  and  arrangements  have  been  made
 for  the  procurement  of  machinery,  both
 indigenous  and  imported  Loans  from
 Financial  Institutions  are  also  being
 negotiated

 (b)  The  Assam  unit  is  likely  to  go  into
 production  by  December,  973  and  the  Bihar
 Unit  by  early  1974,

 (c)  fhe  total  capital  outlay  has  been
 estimated  at  Rs.  26.96  crores.  The  capacity
 of  the  mill  is  as  follows  :

 tonnes
 Assam  Unit  :  Pulp  36,000

 Writing  and  Printing  27,000
 Paper.

 Bihar  Unit:  Rag  Pulp  4,500
 Speciality  Paper  13,500

 Grant  for  Technicians  Co-operatives
 in  Kerala

 26I9.  SHRI  M.M.  JOSEPH:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  any  financial  assistance  has
 been  given  by  the  Government  of  India  to
 the  Kerala  Government  for  the  Technicians
 Co-operatives  as  share  capital  contribution  ;

 (b)  if  so,  the  amount  asked  for  and  the
 amount  sanctioned  ;  and

 (c)  whether  Government  propose  to
 grant  the  balance  amount  to  the  State
 Government  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  SIDDHESHWAR  PRASAD):
 (a)  In  order  to  assist  educated  unemployed
 the  State  Governments  were  asked  to
 implement  certain  specified  schemes  within
 Stipulated  allocations  which  én‘er  alfa  included
 Techa‘cians  Co-operatives,  The  scheme
 envisaged  the  reimbursement  to  the  States  of
 the  actual  expenditure  incurred  by  them
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 during  the  financial  year  within  the  alloca-
 tions  made  to  them.

 (b)  The  Kerala  Government  intimated
 an  expenditure  of  Rs.  5.70  lakhs  under
 scheme  to  assist  educated  unemployed  which
 has  already  been  sanctioned.

 (c)  Does  not  arise.

 Loan  to  Kerala  State  Small  Industries
 Corporation

 2620  SHRI  M.  M.  JOSEPH  :  Will  the
 Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  any  financial  assistance  has
 been  sanctioned  by  the  Government  of  India
 to  the  Kerala  Government  as  a  loan  to
 Kerala  State  Small  Industries  Corporation
 for  supply  of  machinery  to  industrialists  on
 hire-purchase  basis  ;

 (b)  if  so,  the  amount  asked  for  and  the
 amount  sanctioned  ;  and

 (c)  the  steps  taken  by  Government  to
 provide  the  balance  amount  to  the  State
 Government  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  SIDDHESHWAR  PRASAD):
 (a)  In  order  to  assist  educated  unemployed
 the  State  Governments  were  asked  to
 implement  certain  specified  schemes  within
 stipulated  allocations  which  inter  alia
 includes  input  of  funds  by  States  Govern-
 ments  in  State  Small  Industries  Corporation,
 wherever  it  exists,  for  supply  of  machinery
 to  industrialists  on  hire-purchase  basis.  The
 Scheme  envisaged  the  reimbursement  to  the
 States  of  the  actual  expenditure  incurred  by
 them  during  the  financial  year  within  the
 allocations  made  to  them.

 (b)  The  Kerala  Government  intimated
 an  expenditure  of  Rs.  5.70  lakhs  under
 Scheme  for  educated  unemployed  which  has
 already  been  sanctioned,

 (c)  Does  not  arise.

 Applications  from  Orissa  for  Licences

 2621,  SHRI  ?.  GANGADEB  :  Will  the
 Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  applications  for
 industrial  licences  received  from  Orissa  and
 the  licences  granted  during  the  last  three
 years  ;  and

 (b)  the  number  of  industries  eet  up
 there  during  the  period  ?
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  SIDDHESHWAR  PRASAD):
 (a)  80  applications  for  industrial  licences
 were  received  from  Orissa,  and  5  licences
 were  granted,  during  the  last  three  years,
 i.  e.,  969  to  1971,

 (b)  It  has  been  observed  that,  in
 practice,  the  setting-up  of  a  new  undertak-
 ing  takes  abuut  two  to  three  years,  after
 issue  of  the  industrial  licence.  The  parties,
 to  whom  licences  have  been  issued  from
 ‘1969,  onwards,  arc  believed  to  be  engaged
 in  the  process  of  setting-up  their  under-
 takings  in  most  cases,

 Powerful  Transmitters  for  A.  I.  R.

 2622.  SHRI  S.  M.  BANERJFF.  :  Will
 the  Minister  of  INFORMATION  AND
 BROADCASTING  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  more  powerful  transmitters
 have  been  requisitioned  to  make  All  India
 Radio  more  powerful  so  as  to  obviate
 disturbances  created  by  some  of  the
 countries  ;  and

 (9)  ह  so.  the  salient  features  of  this
 new  planning  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INFORMATION  AND
 BROADCASTING  (SHRIMATI  NANDINI
 SATPATHY)  :  (a)  The  problem  is  not  so
 much  of  disturbances  created  by  other
 countries,  but  of  our  being  able  to  cover
 effectively  as  much  of  the  country,  includ-
 ing  the  border  areas  as  possible,  and  of
 projecting  the  image  of  the  country  abroad
 through  the  External  Services.

 (b)  The  Fourth  Plan  objectives  in  this
 field  are  :

 (i)  Extension  of  medium  wave
 coverage  in  the  country  to  about
 80%  of  the  p%pulation  of  each
 State.

 (ii)  Extension  of  coverage  to  the
 border  areas.

 (iii)  Development  and  strengthening  of
 external  services.

 Non  Payment  of  Wages  to  Temporary
 Central  Government  Fmployees  who

 Participated  in  968  Strike

 2623.  SHRIS.  M.  BANERJEE  :  Will
 the  PRIME  MINISTER  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  temporary  Central  Govern-
 ment  cmployees  in  Kerala  State  who
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 participated  in  968  strike,  have  been  paid
 their  full  wages  in  accordance  with  the
 judgement  of  the  Supreme  Court  ;

 (b)  whether  the  temporary  employees  in
 other  parts  of  the  country  have  not  yet  been
 paid  and  if  so,  the  reasons  for  this  discrimi-
 nation  ;  and

 (c)  whether  Government  are  considering
 the  matter  and  if  so,  when  a  final  decision
 is  likely  to  be  taken  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  AND
 IN  THE  DEPARTMENT  OF  PERSON-
 NEL  (SHRI  RAM  NIWAS  MIRDHA)  :  (a)
 to  (c).  It  is  presumed  that  the  Member  is
 referring  to  the  judgement  of  the  Supreme
 Court  in  Civil  Appeal  "Yo.  706  (N)  of  97]
 dated  the  !8th  February,  1972.  If  so,  the
 decision  of  the  Supreme  Court  in  that  case
 has  been  implemented  Similarly  the  judge-
 ments  of  the  Kerala  High  Court  in  respect
 of  the  termination  of  services  of  temtorary
 employees  are  also  being  impiemented.  So
 far  as  other  temporary  employees  are  con-
 cerned,  the  matter  came  up  for  considera-
 tion  at  the  fast  meeting  of  the  National
 Council  set  up  under  the  Joint  Consultative
 Machinery,  which  was  hed  on  the  24th
 March,  1972.  In  the  light  of  the  discussion
 in  that  Council,  the  matter  is  being
 examined  further.

 Projects  of  Indian  Institute  of  Mass
 Communication

 2624  SHRI  P.  A.  SAMINATHAN
 Will  the  Minister  of  INFORMATION  AND
 BROADCASTING  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  broad  features  of  the  projects  on
 Family  Planning  Communication,  Motiva-
 tion  for  Family  Planning  and  Motivation
 Study  of  Children’s  Films  processed  by  the
 indian  Institute  of  Mass  Communication
 during  1970-71  ;  and

 (b)  the  projects  undertaken  by  the
 Institute  during  1971-722

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INFORMATION  AND
 BROADCASTING  (SHRI  DHARAM  BIR
 SINHA)  :  (a)  During  the  year  970-7I,  the
 Indian  Institute  of  Mass  Communication
 processed  proposals  for  two  research
 projects  on  ()Family  Planning  Communica-
 tion  and  Motivation  for  Family  Planning
 and  (2)  Motivation  Study  of  Children’s
 Films,  the  broad  features  of  which  were  ag
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 follows  :—
 (I)  Family  Planning  Communication

 and  Motivation  Stuny  intended  to
 find  out  :—

 (i)  the  point  beyond  which  simul-
 taneous  dissemination  of  Family
 Planning  messages
 multi-media  channels  of  cam-
 munication  fail  to  yield  results  :

 (ii)  differences  in  the  quality  and
 quantity  of  communication
 prevailing  in

 (a)  highly  successful  and
 (b)  less  successful  regions  in

 terms  of  adoption  of  family
 planning  programme  ;

 (iii)  the  level  of  understanding  and
 acceptance  of  the  message  of
 family  planning  among  the
 opinion-leaders  who  were
 supposed  to  popularise  the
 message  of  family  planning  at
 grass  root  level  ;
 the  most  effective  message  which
 will  evoke  the  maxiqum
 response  among  different  catego-
 rise  of  people  ;  and
 a  suitable  programme  of  train-
 ing  for  motivating  the  opinion-
 leaders.

 (2)  Motivation  Study  of  Children’s
 films  :
 The  study  of  children’s  films  was

 intended  to  find  out  the  impact  created
 by  the  films  produced  by  the  Child-
 ren’s  Films  Society  in  terms  of  objec-
 tives  of  their  production.

 (b)  The  following  new  projects  were
 undertaken  by  the  Institute  during  1971-72,  ;

 (i)  Role  of  Communication  in  Elec-
 tions  a  study  of  the  role  of
 communication  in  the  Parliamen-
 tary  elections  held  in  March,  4974
 in  a  rural  area  in  Haryana.
 Perception  of  Recent  Developments
 in  the  Indian  Sub-Continent—a

 (iv)

 (v)

 (ii)

 12,  972

 through
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 ment  has  been  drawn  to  a  report  appearing
 in  the  Current  Weekly  of  the  9th  February,
 1972,  regarding  purchase  of  a  scooter  plant
 from  Italy  ;

 (b)  whether  the  proposed  plant  is  over
 20  years  old  ;  and

 (c)  if  so,  the  reaction  of  Government
 thereto  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  (SHRI  SIDDHFSHWAR
 PRASAD)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c).  The  various  machines  and
 cquipment  comprising  the  plant  were
 acquired  by  the  Italian  firm  at  different
 times.  Most  of  the  production  equipment
 is  Jess  than  0  years  old  and  the  economic
 life  expectancy  of  such  equipment  ranges
 from  7  to  I0  years  for  special  purpose
 equipment  and  4  to  6  years  general  purpose
 equipment.  Approximately  6794  of  the
 equipment  is  special  purpose.  A  few  items
 of  general  purpose  equipment  which  are
 older  than  0  years  but  less  than  20  years,
 where  completely  reconditioned  by  the  Italian
 firm  during  the  last  10,  years  to  suit  mass
 production  technology.

 अखिल  भारतीय  साम्प्रदायिकता  विरोधों
 समिति  के  तत्वावधान  में  मनाया  गया

 मांग  सप्ताह

 2626.  थी  रामावतार  शास्त्री  :

 गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  भ्रमित  भारतीय  साम्प्रदायिकता
 विरोधी  समिति  के  तत्वावधान  में  गत  !  8  मार्च
 से  24  मारे  तक  दिल्‍ली  तथा  न्य  राज्यों  में
 'माग  सप्ताह  मनाया  गया  था  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्‍या  उक्त  समिति  के

 कार्यकर्ताओं  ने  जुलूस  के  रूप  मे  24  मार्च,  को

 उनके  निवास  पर  जाकर  उन्हें  कोई  ज्ञापन
 study  undertaken  with  aviewto  दिया  था  :  और  यदि  हां,  तो  उसका  ब्यौरा
 investigating  the  perception  and
 understanding  of  these  develop-  ब्या  है  और
 ments  at  the  village

 level.”  tt)  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 Purchase  of  Scooter  Plant  from  Italy
 2562,  SHRI  P.  K.  DEO

 Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP.
 MENT  be  pleased  to  state:  ‘  rz

 (१)  whether  the  attention  of  Govern

 Will  the
 है?

 गृह  मंत्रालय  कौर  कामिक  विभाग  हे  हि

 "राज्य  मन्त्री  (श्री  राम  निवास  सीधा)
 कौर  (ख).  अखिल  भारतीय  साम्प्रदायिकता
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 विरोधी  समिति  के  प्रतिनिधि  24  मार्च,  972
 को  प्रधान  मन्त्री  से  मिले  थे  तथा  एक  ज्ञापन
 दिया  था  जिसमें  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  सध  तथा
 जमा-ए-इस्लामी  जैसे  साम्प्रदायिकता  श्री-
 सैनिक  संगठनों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  की  मांग
 की  गई  है।

 (ग)  साम्प्रदायिक  सगठनो  पर  प्रतिबन्ध
 लगाने  के  लिए  सरकार  को  अधिकार  देने  वाला

 कोई  कानून  नही  है  ।  दण्ड  विधि  (द्वितीय
 संशोधन)  विधेयक  970  को,  जिसमें  अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  साम्प्रदायिक  संगठनों  की

 गतिविधियों  से  निपटने  के  उपबन्ध  निहित  थे,

 चतुर्थ  लोक  सभा  में  विरोधी  दलो  की  श्रापत्तियो

 को  दृष्टि  से  रखते  हुए  सितम्बर,  970  में

 पुरःस्थापन  की  अवस्था  पर  वापस  लेना  पड़ा
 था  '  उस  समय  की  गई  आपत्तियों  को  ध्यान  मे

 रखते  हुए  सरकार  ऐसी  रूपरेखा  पर  विचार  कर

 रही  है  जिससे  उक्त  विषय  पर  विधान  तैयार

 किया  जा  सके

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  बिहार
 का  पिछड़ापन

 2627,  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्‍या
 विज्ञान  शौर  प्रौद्योगिकी  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  लि:

 (क)  क्‍या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के
 क्षेत्र  मे ंबिहार  सबसे  पिछड़ा  हुआ  राज्य  है  ;

 (सत्र)  यदि  हां,  तो  क्‍या  इस  बारे  में  सरकार
 ने  कोई  योजना  तैयार  की  है;  और

 (म)  यदि  हां,  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें
 क्‍या  हैं?

 योजना  स्त्री  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौघोगिकी
 विभाग  अम्बरी (ओ  सी ०  सुब्रह्मण्यम):(क)  से  (ग).
 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  से  सम्बन्धित
 अ्धिव्यवस्था  और  तकनीकी  शिक्षा  को  संगठित
 कौर  विकसित  करने  के  किए  जो  सुविधायें
 बिहार  में  उपलब्ध  है,  वे  अन्य  राज्यों  की  तुलना
 के  चालुक़्य  हैं।  जहां  तक  इस  विभाग  का  संबंध
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 है,  वैज्ञानिक  एवं  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌
 की  दो  सबसे  बड़ी  प्रयोगशाला यें,  केन्द्रीय  इंघन

 अनुसंधान  संस्थान  तथा  केन्द्रीय  खनन  भनुसंघान
 केन्द्र,  धनबाद,  बिहार  राज्य  में  स्थित  है।  देश
 के  अधिकाश  भारी  उद्योग  कौर  कोयला  खान

 उद्योग  बिहार  में  ही  हैं।  देश  की  प्रमुख  संस्था-

 दी  इंडियन  इंस्टीट्यूट  आफ  माइन्स,  धनबाद
 बिहार  मे  ही  स्थित  है  कौर  यही  से  खनन  शौर

 सर्वेक्षण  इंजीनियर  दिक्षा  ग्रहण  कर  अन्य
 स्थानों  को  जाते  हैं।  इसलिए  यह  वक्तव्य  कि

 बिहार  विज्ञान  श्र  प्रौद्योगिकी  के  फोन्स  में  सबसे

 पिछड़ा  क्षेत्र  है--स्वीकार,  करना  कठिन  होगा  ।

 पांचवां  योजना  पर  विचार-विमर्श  के

 लिए  मुख्य  स्त्रियों  को  बठक

 2628,  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्‍या

 योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  पांचवी  योजना  पर  बिचार-
 विम  के  लिए  योजना  ऑ्रायोग  राज्य  के  मुख्य
 मन्त्रियों  की  बैठक  बुलाने  पर  विचार  कर  रहा
 है;  कौर

 (ख)  यवि  हां,  तो  इस  बैठक  के  कब  तक

 बुलाये  जाने  की  सम्भावना  है  और  इसमे  किन

 विषयों  पर  विचार-विमश  किया  जायेगा  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शी
 मोहन  मारिया)  :  (क)  जी,  हां  ।

 ल)  बैठक  की  तिथि,  समय  तथा  कार्यसूची
 के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  है।

 Seminar  on  New  Machines  Devised  by
 Khad!  and  Village  Industries

 2629,  SHRI  D.  क.  JADEJA  :
 SHRI  B.  K.  DASCHOWDHURY  :

 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  Seminar  to  discuss  and
 examine  new  machines  and  implements
 devised  and  experimented  in  the  Khadi  and

 rae
 Industries  was  held  in  New  Delhi  ;
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 (b)  if  so,  the  decisions  arrived  at  the
 Seminar  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  SIDDHESHWAR  PRASAD):
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Information  is  being  collected  and
 will  be  placed  on  the  Table  of  the  Sabha.

 Telephone  in  Gujarat  Villages

 2630.  SHRI  0.  P.  JADEJA  :
 SHRI  VEKARIA  :

 Will  the  Minister  of  COMMUNICA-
 TIONS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  some  villages  in  Junagarh
 District,  Gujarat  State  deposited  the  amount
 with  the  Posts  and  Telegraphs  Department
 for  telephone  connection  about  two  years
 back  ;

 (b)  if  so,  whether  telephone  connectioas
 have  since  been  provided  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  COMMUNICA-
 SIONS  (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):  (a)
 Yes,  out  of  the  applicants  for  new  telephone
 connections  in  Junagarh  District,  22  appli-
 cants  needing  long  distance  lines,  who  had
 made  payment,  could  not  yet  be  provided
 connections,

 (b)  No.
 (c)  Due  to  overall  shortage  of  certain

 essential  stores,  it  had  not  been  possible  to
 erect  these  long  distance  fines  upto  now.
 Necessary  steps  are  being  taken  to  make
 available  these  stores  on  top  priority  basis
 for  providing  these  connections  at  the
 earliest.

 Indo-Nepal  Agreement  on  Construction  of
 Telephone  Exchanges  in  Nepal

 2632,  SHRI  NAWAL  KISHORE
 SHARMA:

 SHRI  MUHAMMED  SHERIFF  :
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 Will  the  Minister  of  COMMUNICA-
 TIONS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  an  Agreement  has  recently
 been  reached  between  Government  of  Nepal
 and  India  for  construction  of  Telephone
 exchanges  in  Nepal  ;

 (b)  if  so,  the  lines  of  Telephones  pro-
 vided  by  India  at  each  of  the  Exchanges  ;
 and

 ,  (c)  the  estimated  expenditure
 incurred  by  India  on  this  project  ?

 THE  MINISTER  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA)  :  (a)
 Yes.

 (b)  It  is  planned  to  instal  the  following
 three  exchanges  :

 (i)  Biratnagar—300  lines  (Crossbar
 Automatic  Exchange)

 to  be

 (n)  Janakpur—200  —_Iines  (Manual
 Exchange)

 (iii)  Jhapa  00  lines  (Manual
 Exchange)

 (c)  The  estimated  cost  of  the  entire
 projectis  Rs.  6666  lakhs.  Out  of  this,
 expenditure  to  the  extent  of  Rs.  5i.8  lakhs
 will  be  met  by  the  Government  of  India
 under  the  India-Nepal  aid  project  and  the
 remaining  will  be  met  by  the  Ga  vernment
 of  Nepal.

 Issue  of  Letters  of  Intent  for  Man  facture
 of  Escalators,  Travelators,  Tele  sion

 Picture  Tubes  and  Maguetic  Ta  es

 2633.  SHRI  B.  K.  DASCHOWDHURY:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Letters  of  Intent  have  been
 issued  for  the  manufacture  of  escalators  and
 travelators,  television  picture  tubes  and
 magnetic  tapes  in  the  country  ;  and

 (b)  if  so,  the  broad  outlines  thereof  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP.
 MENT  (SHRI  SIDDHESHWAR  PRA-
 SAD)  :  (a)  and  (b).  A  statement  is  attached.

 STATEMENT
 Si.  Name  of  the  Licensee/holder  of  Capacity  covered  by  Capacity  annual
 No.”  Letter  of  Intent/Registration  Letter  of  Intent/Industrial

 certificate  Licence/Registration  Cert:-

 en.  ficate
 a)  @  (3)  4)

 A,  Escalators  and  Travelators
 l,  Mjs.  Otis  Elovator  Co.  (India)  Ltd.,  Letter  of  Intent  24  Nos,

 Bombay.
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 !  2  3  4

 2.  M/s.  Jessop  and  Co.  Ltd.,  Calcutta.
 B.  Television  Picture  Tubes

 l.  M/s.  Bharat  Electronics  Limited,
 Bangalore.

 C.  Magnelic  Tapes
 l.  M/s.  Tarzian  India  Ltd.,  Bombay.

 2.  Mis.  Jai  Electronics  Industries
 Pvt.  Ltd,,  Nasik.
 M/s.  Mango  Tape  Co,  Pvt  Limited.

 4  Mijs.  Indian  Cable  Co  Ltd,
 Calcutta.

 5.  Mis.  Kerala  State  Industrial  Develop-
 ment  Corpn.  Ltd.,

 6  Mls.  0.  9.  Lakhanpal,  Bombay.
 7.  Shri  V.  K  Gupta
 g  Shri  है  Prasad,  Calcutta.
 es  Shri  K.  N.  Patel,  Bombay.

 10.  Shri  Suresh  Nanda,  New  Delhi.
 Il.  Shri  R.  G.  Poddar,  Ranchi
 12,  Shri  Krishan  Kumar

 New  Delhi.
 13,  Shri  Harwash  P.  Gugnani,  Delhi.
 14,  Shri  Parmeshwarla},  Calcutta,
 i5,  M/s.  Indian  Machine  Enterprises,

 Delhi.
 l6.  Shri  G.  Agarwal,  Calcutta.
 47.  Shri  Rishi  Prakash,  Delhi.
 1B  Mis.  N.  K.  Electronics,  Kalol.

 Mohata,

 0  Units. ——do—-—

 Industrial  Licence  4  lakh
 Nos.

 Licence/Registration
 —do

 ———~do——
 Letter  of  Intent

 =—do——

 Posts  Exempted  by  U.  P.  S.C.  for
 Direct  Recruitment

 2634,  SHRI  AMBESH  Will  the
 PRIME  MINISTER  be  pleased  to  state,  the
 names  of  the  posts  under  the  Government
 of  India  and  Delhi  Administration,  exempted
 by  the  Union  Public  Service  Commission
 under  the  Union  Public  Service  Commission
 (Exemption  from  Consuliation)  Regulations,
 958  for  direct  recruitment  by  the  Union
 Public  Service  Commission  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  AND
 IN  THE  DEPARTMENT  OF  PERSONNEL
 (SHRI  RAM  NIWAS  MIRDHA)  :  A
 statement  giving  the  requisite  information
 is  laid  on  the  Table  of  the  House,  [Placed
 in  Library,  See  No.  LT~4733/72],

 Scheduled  Caste  Members  in  the  U.P.S.C.

 2635.  SHRI  AMBESH  Will  the
 PRIME  MINISTER  be  Pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  Members.  including Chairman,  in  the  Union  Public  Service Commission  ;  and
 (b)  the  number  of  Scheduled  Caste

 Members  among  them  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  AND
 IN  THE  DEPARTMENT  OF  PERSONNEL
 (SHRI  RAM  NIWAS  MIRDHA)  :  (a)  The

 “sanctioned  strength  of  the  Union  Public Service  Commission  is  9  including  the  Chair-
 man.  One  post  is  vacant  at  present,

 (b)  One  of  the  existing  Members-of  the
 Commission  ig  a  member  of  the  Scheduled

 °  /
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 मध्य  प्रदेश  में  टेलीकम्युनिकेशन  स्मोकिंग

 इक्यूपमेंट  फैक्ट्री

 2626.  श्री  नाथूराम  प्रहिरवार  :  क्‍या

 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  क्या  मध्य  प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्री  ने

 राज्य  में  टेलीकम्युनिकेशन  स्वीडिश  इक्यूपमेंट
 फैक्टरी  की  स्थापना  के  लिये  भ्रनुरोध  किया

 था;

 (ख)  क्या  कराई  टी०  ग्राम  के  प्रमुख
 की  ग्रध्यक्षता  में  एक  तकनीकी  टीम  ने  राज्य  के

 कुछ  स्थलों  का  दौरा  क्रिया  है;  और

 (ग)  यदि  हाँ  तो  उक्त  टीम  ने  क्‍या
 निष्कर्ष  निराले  हैं  और  पा  पर  सरकार  ने  क्‍या

 निर्णय  लिया  है  ?

 सवार  मन्त्री  (श्री  हेमवती  नदी  वहुगुरगा  )
 (क)  तथा  (ख)  जीता।

 (ग)  लकनीओी  दल  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई
 रिपोर्ट  सरकार  के  विचाराधीन  है

 होशंगाबाद  में  सीमेंट  के  कारख  ने  की  स्थापना

 2637.  श्री  नाथूराम  भ्रहिरवार  क्‍या
 औद्योगिक  विकास  मन्त्री  होशंगाबाद  (मध्य
 प्रदेश)  मे  सीमेंट  संयत्र  के  बारे  मे  25  मई,
 I97]  के  प्रतारांक्रित  प्रश्न  संख्या  180  के

 उत्तर
 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कज

 (क)  क्‍या  होशंग्राज्राद  में  सीमेंट  का  कार-
 खाना  स्थापित  करने  के  लिए  इस  बीच  लाइसेंस
 शिया  जा  चुका  है;  शौर

 (ख)  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 श्रौथोगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मन्थरा
 (श्री  सिद्ध  द्वार  प्रसाद)  :  (क)  जी,  नही  t

 (et)  इस  स्थान  पर  स्थापना  हेतु  लाइसेंस
 स्वीकृति  के  लिये  तीन  श्रावेदनपन्न  प्राप्त  हुए
 थे।  इस  क्षेत्र  में केवल  एक  सीमेट  का  कारखाना
 स्थापित  किया  जा  सकता  है।  दो  आवेदनपत्र
 रह  कर  दिये  गए  हैं  और  तीसरे  आवेदनपत्र  के

 APRIL  12,  972  Written  Answers  94

 faga  मे  राज्य  सरकार  की  शिफारिशे  हाल  ही
 में  प्राप्त  हुई  हैं।

 मेहर  (मध्य  प्रदेश)  में  सीमेंट  सत्र  स्थापित

 करने  के  लिए  लाइसेंस  का  जारो  करना

 2638.  श्री  नाथूराम  अहिरवार  क्‍या

 आद्योगिक  विकास  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेगे  कि  मेहर  (मध्य  प्रदेश)  में  एफ  सीमेट

 संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  लाइसेंस  जारी
 करने  के  बारे  मे  स्थिति  क्‍या  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री

 (श्री  सिद्धदवर  प्रसाद)  सीमेट  कारखाना

 स्थापित  करने  के  दो  आवेदनपत्र  रह  कर  दिये

 गए  है  ।  सीमेट  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया
 लिमिटेड  इस  क्षेत्र  मे  सीमेट  का  कारखाना

 स्थापित  करने  की  सम्भावना  का  पता  लगा  रहा
 है।

 Additional  Powers  to  BS  ह:  and  C.R  P
 Deployed  on  Borders

 2639  SHRI  G  Y  KRISHNAN
 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  propose  to  give
 More  powers  to  the  Border  Securttv  Force
 and  the  Central  Reserve  Police  deployed  on
 our  borders  and

 (b)  if  so  the  salient  features  thereof  ?

 THE  DFPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISFRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 F.H  MOHSIN)  (a)  and  (b)  Certain
 powers  for  the  prevention  of  the  Commis-
 sion  of  offences  on  the  borders  and  for  the
 arrest  of  persons  commitung  such  offences,
 already  vest  in  the  members  of  the  BSF
 under  the  Border  Security  Force  Act,  ‘1968,
 The  question  of  enacting  suitable  legislation
 to  enable  the  Central  Government  to
 authorise  its  agencies  to  under  take  investiga-
 tion  of  officrcer  punishsale  specific  Jaws
 and  committed  within  specified  areas
 adjoining  the  borders  is  under  consideration.

 Applications  from  ‘Larger  Industrial
 Houses”  for  Fuller  Utilisation  of

 the  Plant
 2640.  SHRI  NIHAR  LASKHAR  :

 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  be  pleased  to  state  ;

 (a)  whether  under  a  scheme  recentyl
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 introduced  applications  from  ‘larger  indus-
 trial  houses’  for  fuller  utilisation  of  the
 plant  and  machinery  installed  by  them  in
 respect  of  the  54  selected  industries  are  not
 referred  to  the  Monopolies  Commission,  if
 they  are  cleared  by  the  Task  Force  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;

 (c)  whetrer  the  Task  Force  has  been
 issued  any  guidelines  for  the  purpose  ;  and

 (d)  what  is  the  response  from  the  larger
 industrial  houses  to  the  scheme  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVFI  OP-
 MENT  (SHRI  SIDDHFSHWAR  PRASAD):
 (a)  and  (ib)  In  terms  of  Section  2]  (4)  of  the
 Monopolies  and  Restrictive  Trade  Practices
 Act,  no  clearance  under  that  Act  is  required
 for  an  undertaking  other  than  a  dominant
 undertaking,  to  which  Section  I3  of  the
 Indurtries  (Development  and  Regulation)  Act
 applies  in  so  for  as  the  expansion  relates
 to  same  or  similar  types  of  goods.
 Thus,  only  dominant  undertakings  whether
 they  belong  to  one  of  the  larger  Industrial
 Houses  or  not  are  required  to  obtain  a
 clearance  under  the  Monopolies  Act  for
 fuller  utilisation  of  the  installed  capacity.

 (c)  In  view  of  the  answer  to  parts  (a)
 and  (b),  the  question  of  issuing  any  guide-
 lines  to  the  Task  Force  for  the  specific
 purpose  of  referring  the  applications  of
 Large  Industrial  Houses  to  the  Monopolies
 Commission  does  not  arise.

 (d)  Government  have  so  far  received  7
 applications  for  fuller  utilisation  of  installed
 capacity  from  the  firms  belonging  to  the
 Larger  Industrial  Houses  and  foreign
 majority  companies.

 Central  Laboratory  at  Ghaziabad  for
 Checking  Licences  using  ISI  marks

 2641,  SHRI  NIHAR  LASKAR  ;
 SHRI  MUHAMMED  SHERIFF:

 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Indian  Standards
 Institution  is  setting  up  a  Central  Laboratory
 at  Ghaziabad  to  keep  a  check  on  licences
 yaing  the  ISI  mark  ;  aad
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 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  SIDDHFSHWAR  PRASAD),
 (a)  and  (b).  The  I.  S.  I.  has  purchased  land
 measuring  about  2  hectares  at  Ghaziabad
 from  the  U.  P.  State  Industrial  Corporation
 Ltd,  Ghaziabad  at  a  cost  of  Rs,  2  lakhs
 for  the  purpose  of  setting  up  a  laboratory.
 The  construction  of  the  Jaboratory  is  pro-
 posed  to  be  started  during  the  current  year
 and  is  expected  to  be  completed  by  1974,
 The  capital  cost  of  the  project  is  estimated
 at  Rs.  4  lakhs,  which  will  be  provided  by
 the  Central  Government  during  the  financial
 years  1972-73  and  1973-74,  The  laboratory
 is  also  proposed  to  be  equipped  with  testing
 facilities  for  various  products  already  covered
 or  likely  to  be  covered  in  the  near  future
 under  the  ISI  Certification  Marks  Scheme.

 The  laboratory  at  Ghaziabad  will  be  in
 the  nature  of  an  extension  of  the  existing
 laboratory  facilities  at  ISI  Head  quarters,  in
 which  electrical,  machanical  and  chemical
 tests  are  now  carried  out  on  about  6000
 samples  in  a  year.

 Setting  up  of  Small  Scale  Industries
 in  Backward  Areas

 2642.  SHRI  RAJDEO  SINGH:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  drawn
 any  programme  for  installing  a  large  number
 of  small  scale  units  in  under-developed
 areas  in  the  country  ;  and

 (b)  if  so,  a  broad  outline  thereof  ?

 THE  DEPUTY  MINISIER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  SIDDHESHWAR
 PRASAD)  :  (a)  and  (b).  The  Government
 of  India  are  already  scized  of  the  need  for
 developing  under-developed  areas  in  the
 country.  The  programmes  of  development
 of  Village  and  Small  Industries  included
 under  the  States’  Fourth  Five  Year  Plans
 cover  a  number  of  schemes  for  providing
 assistance  and  facilities  in  different  forms
 for  promotion  of  small  industries  in  the
 respective  States  including  their  under-
 developed  areas.  One  of  the  important
 objectives  of  the  Industrial  Policy  Resolution
 is  that  the  disparities  in  the  levels  of
 development  between  different  regions  should
 be  progressively  reduced.  In  the  successive
 Five  Year  Plans,  vatious  steps  have
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 taken  in  this  direction,  such  as  the  provision
 of  infra-structural  facilities,  development  of
 Industrial  Estates  and  industrial  areas,
 location  of  public  sector  projects  in  backward
 regions  to  the  extent  possible.  It  was  only
 in  the  Fourth  Plan  that  a  co-ordinated
 programme  has  been  worked  out  to  deal
 with  the  problem  of  development  of  back-
 ward  areas  in  a  more  direct  manner.  A
 number  of  speeial  incentives/concessions,
 which  would  facilitate  growth  of  industries
 in  the  backward  districts,  have  been
 announced  These  concessions  include
 provision  vf  outright  grant  or  subsidy
 amounting  to  one-tenth  of  the  fixed  capital
 investment  to  new  units  in  37  backward
 district/areas,  concessions  in  the  rate  of
 interest  for  loans  provided  by  various
 financial!  institutions,  transport  subsidy  to  a
 few  selected  outlying  areas,  liberalisation  of
 import  policy  in  respect  of  raw  materials
 and  machinery  to  those  areas  eligible  for
 10%,  subsidy  etc,

 2  Itis  proposed  to  get  the  backward
 areas  surveyed  with  a  view  to  evolve  concrete
 developmental  plans  on  the  basis  of  which
 potential  industries  could  be  sect  up  in  these
 arcas,  Uptil  now,  38  Districts  and  4  Union
 Territories  have  been  surveyed  Extensive
 publicity  is  being  given  in  these  areas  in
 respect  of  various  incentives/conncessions
 offered  by  the  Government  and  the  procedure
 for  availing  of  these  concessions.  Out  of
 these  3]  Districts  have  Rural  Industries
 Projects  located  since  1962-63.  In  these
 areas,  intensive  developmental  activities  for
 the  promotion  of  Small  Scale  Industries  have
 been  going  on  since  ‘1962-63.  Since  1971,
 the  areas  of  operation  of  Rural  Industries
 Projects  have  been  coincident  with  the
 district  areas.  In  the  3.  project  Areas
 located  ia  back  ward  districts,  63  C.  D.
 Blocks  were  covered  in  the  programme  and
 by  the  end  of  March,  1971,  ‘18,557  industrial
 units  have  come  up  providing  employment
 opportunities  to  82,457  persons.

 3.  It  has  also  been  decided  that  all  the
 new  projects,  which  would  come  up  in  each
 successive  Five  Year  Plan,  will  be  located
 in  backward  districts.  For  the  Fifth  Five
 Year  Plan,  50  new  RIP  Projects  covering  the
 entire  district  (excluding  towns  with  more
 than  5.000  population)  have  been  selected
 and  all  these  projects  are  going  to  be  located
 in  backward  districts  only.

 Industries  In  Backward  Areas  of
 Eastera  to  P,

 2643,  SHRI  RAJDRO  SINGH  :  Will
 the  Minister  of  {NDUSTRIAL  DEVELOP:
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 MENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  special  programme  is
 envisaged  to  set  up  iadustries  in  5  most
 backward  Districts  of  Eastern  U.  P.  ;  and

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  SIDDHESHWAR  PRASAD):
 (a)  and  (b).  Finance  at  concessional  rates
 is  available  from  financial  institutions  for
 industries  to  be  set  up  in  about  219°  districts
 designated  at  backward  in  different  parts
 of  the  country.  The  following  36  districts
 from  U.  P.  qualify  for  this  concession  :

 Bahraich,  Rasti,  Gonda,  Azamgarh,
 Ballia,  Ghavipur,  Faizabad,  Sultan-
 pur,  Pratapgarh,  Jaunpur,  Badaun,
 Fatehpur,  Hamirpur,  Jalaun,  Main-
 puri,  Almora,  Banda.  Chamoli,
 Garhwal,  Hardoi,  Pilibhit,  Jhansi,
 Pithoragarh,  Rae  Bareli,  Tehri
 Garhwal,  Unnao,  Uttar  Kashi,
 Barabanki,  Sulandshar,  Etah,  Etawah,
 Mathura,  Farrukhabad,  Moradabad,
 Shahjahanpur  and  Deoria,

 Out  of  these,  the  first  fifteen  districts
 are  from  Eastern  U.  P.

 Certain  districts/areas  have  been  selected
 for  the  grant  of  a  Central  subsidy  amount-
 ing  to  /l0th  of  the  fixed  capital  investment
 in  respect  of  new  units,  or  substantial
 expansion  of  existing  units,  upto  a  fixed
 capital  investment  not  excceding  Rs.  50
 lakhs.  The  details  of  the  scheme  have  been
 published  in  the  Gazette  Extra-ordinary
 dated  the  26th  August,  97i.  Two  districts
 from  U.  P.  viz.  Ballia  (from  Eastern  U.P.)
 and  Jhansi  qualify  for  this  subsidy.

 Besides,  Government  are  also  operating
 arura!l  industries  project  programme  for
 small  industries  in  certain  backward  areas
 including  5  areas  from  the  districts  of
 Allahabad,  Almora,  Ghazipur,  Jhansi  and
 Saharanpur  from  U.  P.

 The  Industrial  Development  Bank  of
 India  has  carried  000  an  industrial  survey
 of  the  State  and  its  report  is  awaited.

 It  is  expected  that  the  State  agencies
 and  entrepreneurs  would  take  advantage  of
 these  facilities/concessions  and  set  up  induge
 tries  in  various  parts  of  U.  P,
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 Output  in  Small  Scale  Tudustries

 2644.  SHRI  RAJDEO  SINGH  :  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DFVRFLOP-
 MENT  be  pleased  to  state

 (a)  the  gross  value  of  output  in  the
 sectur  under  the  purview  of  the  Small  Scale
 Industrics  Development  Organisation  in
 both  organised  and  unorganised  sectors  ;

 (b)  the  investment  output  ratio  of  the
 small  scale  sector  as  compared  to  that  in
 the  large  scale  sector  ;  and

 (०  the  ratio  of  employment  potential  in
 the  two  sectors  as  compared  to  the  capital
 invested  therein  {

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  SIDDHESHWAR  PRASAD)  :
 (a)  On  the  basis  of  the  limited  studies
 conducted  by  the  Small  Scale  Industries
 Development  organisation,  the  estimated
 gross  output  of  small  scale  industries  in
 3970  was  Rs.  4056  crores  of  which  Rs  8]8
 crores  was  accounted  for  by  the  unorganised
 sector.

 (b)  According  to  comparable  data  avail-
 able  for  the  registered  factorie,  sector  for
 1965,  the  ratio  of  output  to  investment
 (Gross  output/Fixed  capital)  was  6.53  in  the
 case  of  small  scale  industries  and  22  in  the
 case  of  large  scale  industries,

 (c)  While  a  lakh  of  rupees  invested  in
 fixed  capital  resulted  in  employment  to
 nearly  50  persons  in  the  smail  scale  sector,
 the  relative  figure  for  the  large  scale  sector
 was  7  persons,

 Use  by  P.  M.  of  Planes,  Helicopters  and
 other  Vehicles  during  Elections

 2646.  SHRI  SAMAR  GUHA  :  Will  the
 Minister  of  HOME  AFFAIRS  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  the  Prime  Minister  used
 Government  planes,  helicopters  and  other
 land  vehicles  for  campaign  purposes  during
 last  Assembly  elections  ;  and

 (b)  whether  the  Opposition  parties  were
 given  similar  facilities  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 F.  H.  MOHSIN)  :  (a)  In  accordance  with
 the  existing  rules,  V.I.  P.  flights  of  the
 Indian  Air  Force  and  Government  vehicles
 ere  used  by  the  Prime  Minister  dyring  the
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 recent  elections  to  State  Assemblies  and
 charges  at  prescribed  rates  have  been/will  be
 recovered  for  credit  to  Government  account.

 (b)  Such  facilities  are,  under  the  rules,
 not  available  to  Opposition  parties.

 Shortage  and  High  Price  of  Paper

 2647.  SHRI  P.  NARASIMHA  REDDY  :
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  is  a  shortage  of  paper
 in  the  country  and  the  prices  thereof  have
 gone  up  ;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  SIDDHESHWAR  PRASAD)  :
 (a)  and  (b).  The  existing  production  of
 approximately  7.5  lakh  tonnes  of  paper  just
 about  matches  the  current  demand  although
 there  are  local  shortages  of  low  grammage
 paper  mainly  due  to  speculative  and  un-
 scrupulous  trade  practices  mostly  at  the
 level  of  retail  sale.  Although  the  price  of
 writing  and  printing  paper,  coluntarily  fixed
 by  the  Industry,  is  Rs.  950  per  ‘onne,  the
 market  price  varies  between  Rs.  2250/-  and
 Rs.  2400/-  per  tonne.

 Arrest  of  a  Man  Posing  as  Reporter  of
 an  English  Daily  in  the  Capital

 2648.  SHRI  MUHAMMED  SHERIFF:
 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Delhi  Police  arrested  a
 man  posing  as  a  reporter  of  a  leading
 English  Daily  of  the  Capital  on  the  !7th
 March,  972  for  allegedly  trying  to  geta
 telephone  installed  at  his  residence  ;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Govern-
 ment  against  the  said  man  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 ्  H.  MOHSIN):  (a)  Yes.  However,  the
 attempt  made  was  to  get  a  telephone  instal-
 led  at  the  house  of  Shri  Radhe  Krishna
 Ist  Floor,  Shiv  Market,  Sadar  Bazar.

 (b)  The  accused  Shri  Sushil  s/o  Shri
 Lachman  Sarup  Sinha  r/o  No.  3  Lancer
 Road  Delhi  was  arrested  in  this  case  on
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 17.3.72  in  case  FIR  No.  426  dated  17.3.72,
 under  sections  420) 468/471  IPC.  Police
 Station  Parliament  Street  for  cheating,
 forgery  and  using  forged  documents.  The
 accused  has  been  admitted  to  bail  by  the
 Court  and  released.  Investigation  of  this
 case  is  in  progress,

 Written  Answéts

 Issue  of  Letter  of  Intent  for  Manufacture
 of  Passenger  Car  in  Private  Sector

 2649.  SHRI  MUHAMMED  SHERIFF  :
 SHRI  ISHWAR  CHAUDHRY  :

 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  be  pleased  to  state  the
 names  and  other  particular  of  the  parties
 the  whom  Letters  of  Intent  have  so  far  been
 issued  for  manufacturing  passenger  cars  in
 the  private  sectors  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  SIDDHESHWAR  PRASAD)  :
 The  names  and  other  particulars  of  the
 parties  who  have  been  granted  letters
 of  intent  for  the  manufacture  of  passenger
 case  in  the  private  sector  are  given  in  the
 statement  laid  on  the  Table  of  the  House,
 {Placed  in  Library.  See  No.  LT~739{72]}

 Shortage  and  High  Prices  of  Tractors

 2651.  SHRI  ATAL  BIHARI  VAJ-
 PAYBE:  Will  the  Minister  of  INDUS-
 TRIAL  DEVELOPMENT  be  pleased  to
 State:

 (a)  whether  the  attention  of  Govern-
 ment  has  been  drawn  to  the  scarcity  and
 high  prices  of  Tractors  :

 (b)  whether  Government  have  anv
 Programme  to  reduce  the  harassment  being
 caused  to  the  farmers  in  this  regard  ;  and

 (c)  if  so,  the  outline  thereof  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  SIDDHESHWAR  PRASAD)  :
 (a)  to  (c).  While  some  makes  of  tractors
 made  in  the  cauntry  are  in  short  supply  and
 there  is  a  large  pending  demand  for  them,
 there  are  other  makes  which  are  readily
 available.  The  prices  of  tractors  are
 controlled  by  Government  and  notified
 under  the  Esséntial  Commodities  Act,  955
 after  proper  cost  examination  and  no  farmer
 need  pay  a  price  higher  than  the  notified
 Price.  Government  have  also  promulgated
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 the  Tractors  (Distribution  and  Sale)  Control
 Order,  1971  to  regulate  the  distribution  of
 tractors  and  prevent  malpractices  and  harass-
 ment  to  farmers.

 Comprehensive  Planning  in  Science  and
 Technology

 2652.  SHRI  0.  K.  PANDA:  Will  the
 Minister  of  SCIENCE  AND  TECHNO-
 LOGY  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  had  a  scheme
 to  introduce  a  comprehensive  planning  in
 science  and  technology  ;  and

 (b)  if  so,  how  far  this  scheme  has  been
 implemented  ?

 THE  MINISTER  OF  PIANNING
 AND  MINISTER  OF  DEPARTMENT  OF
 SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  (SHRI
 C.  SUBRAMANIAM):  (a)  and  (b).  Yes,
 Sir.  The  National  Committee  on  Science
 and  Technology  has  undertaken  the  task  of
 preparing  a  Science  and  Technology  Plan
 which  will  be  an  integral  part  of  the  socio-
 economic  plan  of  the  country.  The  draft
 of  the  Plan  is  expected  to  be  ready  by  the
 end  of  April  1972.

 Allotment  of  time  for  South  Indian
 Languages  Over  A.I,R.,  Madras

 2054.  SHRI  VAYALAR  RAVI  :  Will
 the  Minister  of  INFORMATION  AND
 BROADCASTING  be  pleosed  to  state  :

 (a)  the  time  allotted  in  a  week  for
 different  South  Indian  languages,  other  than
 Tamil,  in  the  programme  schedule  of  the
 Madras  Station  of  the  All  India  Radio  ;

 (b)  wherher  the  time  allotted  for
 Malayalam  Programme  is  considerably  Jess
 than  other  languages  ;  and

 (c)  if  30,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INFORMATION  AND
 BROADCASTING  (SHRIMATI  NANDINI
 SATPATHY)  :  (a)  and  (b).

 Malayalam  30  mts.
 Kannada  30  mts.
 Telugu  285  mts.

 (०  Time  is  allotted  having  regard  to  the
 size  of  the  population  speaking  different
 languages  in  the  service  area  of  the  statjop,
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 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि०,  हरिद्वार  से

 नियुक्तियां

 2655.  at  मुल्को  राज  सेनी  :  क्‍या

 औद्योगिक  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि  :

 (क)  भारत  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  लिमिटेड

 हरिद्वार  मे  कुल  कितने  कर्मचारी  एवं  अधिकारी

 काम  करते  है  ;
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 (a)  बच  1969-70,1970-71  कौर
 97I-72  में  शरणी  ,2,3  ध्रौर  4  में  पृथक
 पृथक  कितनी  नई  नियुक्तियां  की  गई  ;  शौर

 (ग)  इनमें  से  उन  व्यक्तियों  की  संख्या
 कितनी  है  जिनकी  भूसी  इस  कारखाने  के  लिए
 प्रतीत  की  गईं  थी  ?

 झोौद्योगिक  बिकास  मन्त्रालय  मे  उपसन्त्रो

 (क्रि  सिद्ध बार  प्रसाद)  :

 (क)  भारत  है बी  इलेक्ट्रिकल्स  लि०  अधिकारी  555

 हरिद्वार,  मे  164-72  को  श्रमिक  6682

 कुल  कर्मचारियों  की  सख्या

 योग  7237

 (ख)  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  1969-70  1970-71  1971-72

 लि०,  हरिद्वार  मे  Ff  at-I  5  41  38

 नई  नियुक्तियों  की  स०  श्र  णी-2  l  5  2

 Ff  णी-3  569  794  692

 श्रे  णी-4  78  273  48

 योग  653  I323  880

 (ग)  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  =F  री-1  |  एक  भी  नही
 मे  उन  कर्मचारियो  की  श्रेणी-2  एक  भी  नही
 सख्या  जिनकी  भूमि  श्रेणी-3  6i

 उक्त  कारखाने  की  तथा-  श्रे  fea  382

 पना  के  समय  लो  गई  थी।

 योग  443

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  लिसिटेश  हरिद्वार
 में  नियुक्तियों  झोर  पदोन्नतियों  से  भ्र तिय मि-

 लीलाओं  की  शिकायतें

 2656,  श्री  मुल्की  राज  लेनी :  क्या
 औद्योगिक  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकार  को  “भारत  हैबी
 इलेक्ट्रीकल्स'  हरिद्वार  में  नियुक्तियों  भौर
 पदोन्नतियों  मे  किए  गए  पक्षपात  और  नीम-

 मिलता  की  शिकायतें  मिली  है;  भ्र ौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  पर  सरकार  की
 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  से  उप-मंत्रो
 (भो  सिद्ध ओवर  ware):  (क)  कौर  (ख).
 सरकार  को,  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल  लिमिटेड,
 हरिद्वार  में  नियुक्तियों  कौर  पदोन्‍नतियों  के
 मामले  मे  किये  गये  पक्षपात  और  पभ्रनियलि-

 तता भों  के  बारे  में  कुछ  शिकायतें  मिली  थी।
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 इन  छदिकायतों  की  जांच  करने  से  यह  पता  चला

 हैं  जि लगाये  गये  आरोपों  में  कोई  सार  नहीं
 था।

 कब  कुछ  और  छ्षिकायतें  मिली  हैं  जिनकी
 जांच  की  जा  रही  है।

 Policy  of  film  Finance  Corporation  Regarding
 Help  to  Successful  Students  of  Poona  film

 Institute

 2658.  SHRI  PRIYA  RANJAN  DAS
 MUNSI:  Will  the  Minister  of  INFORMA-
 TION  AND  BROADCASTING  be  pleased
 to  state  whether  the  Film  Finance  Corpora-
 tion  helps  successful  students  of  Poona  Film
 Institute  to  build  up  independent  industry  of
 their  own  co-operatives  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INFORMATION  AND
 BROADCASTING  (SHRI  DHARAM  BIR
 SINHA):  Diploma  holders  of  Film  and
 Television  Institute  of  India,  Poona  have
 been  associated  with  many  films  financed  by
 Film  Finance  Corporation,  in  some  capacity
 or  other.  Applications  for  loans  from
 successful  students  of  the  Institute  are
 considered  sympathetically  by  the  Film
 Finance  Corporation.  No  co-operative
 venture  of  ex-students  of  the  Institute  has
 come  to  the  notice  of  the  Corporation  or  of
 the  Government.

 Delay  in  Commissioning  of  Baroda
 Research  Centre

 2659.  SHRI  VEKARIA:  Will  the
 Minister  of  SCIENCE  AND  TECHNO-
 LOGY  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  commissioning  of
 Baroda  Research  Centre  has  been  delayed
 further  ;  and

 (b)  if  ४०,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  PLANNING  AND
 MINISTER  OF  DEPARTMENT  OF
 SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  (SHRI  C.
 SUBRAMANIAM):  (a)  and  (b).  There
 is  no  research  centre  of  the  Council  of
 Scientific  and  Industrial  Research  (CSIR)  at
 Baroda.  However,  there  is  a  proposal  under
 consideration  to  set  up  an  extension  centre
 of  the  Central  Glass  and  Ceramic  Research
 Institute  (CGCRI),  Calcutta  at  Naroda
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 industrial  area  near  Ahmedabad  (Gujarat)
 with  financial  participation  of  Industry  and
 the  State  Government.

 Concessions  for  setting  up  of  Industries  in
 Backward  Areas

 2660.  SHRI  P.  NARASIMHA  REDDY  :
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  incentives  and  special
 concessions  offered  for  setting  up  industries
 in  backward  areas  have  yielded  anticipated
 results  ;  and

 (b)  whether  there  is  a  proposal  to  extend
 the  benefit  of  subsidy  for  all  the  backward
 districts  instead  of  confining  it  only  toa
 few  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  SIDDHESHWAR  PRASAD):
 (a)  and  (b).  The  10%  Central  outright  grant
 or  subsidy  Scheme,  1971  was  announced  on
 26-8-1971  while  the  transport  subsidy  scheme
 was  announced  on  5-7-7i.  Wide  publicity
 to  these  schemes  has  siace  been  given  and
 entrepreneurs  have  now  started  showing
 interest.  The  Industrial  Financial  Corpora-
 tion  has  sanctioned  from  July  970  to
 29-2-72,  a  total  assistance  of  Rs.  645.50  lakhs
 to  6  units  located  in  backward  districts,  on
 a  concessional  basis.  The  Industrial  Develop-
 ment  Bank  of  India  has  sanctioned  a  total
 re-finance  assistance  of  Rs.  206.6  lakhs  to  43
 units  in  various  backward  districts  as  on
 31-12-1971,

 Regarding  the  10%  Central  outright  grant
 or  subsidy  scheme,  about  360  industrial  units
 have  registered  themselves  with  the  respective
 State  Departments  and  it  is  expected  that  |
 during  1972-73  many  more  units  will  apply
 for  the  subsidy.

 Additional  unit  of  I.T.I.  Bangalore  in
 Audhra  Pradesh

 2661.  SHRI  P.  NARASIMHA  REDDY:
 Will  the  Minister  of  COMMUNICATIONS
 be  pleased  to  state  whether  there  is  a  pro-
 posal  for  setting  up  an  additional  unit  for
 production  of  telephone  equipment  by  the
 indian  Telephone  Industries,  Bangalore  ?

 THE  MINISTER  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):  Yes.
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 उच्च  न्यायालयों  में  हिन्दी  का  प्रयोग

 2662.  डा०  लस्सी  नारायण  पांड़ेय  :
 क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  वी  कृपा  करेंगे

 07

 (=)  किन-किन  राज्यों  में  उच्च  न्यायालयों
 में  सरकारी  कार्य  हिंदी  में  प्रारम्भ  कर  दिया
 गया  है  ;  और

 (ख)  कौन-कौन  से  राज्यो  के  उच्च

 न्यायालयों  में  सरकारी  कार्य  हिन्दी  के  साथ-

 साथ  अग्रेज़ी  में  भी  या  अग्रेजी  शरीर  अरन्य

 प्रादेशिक  भाषाशओो  में  किया  जाता  है  ?

 गृह  संज्ञा लय  शोर  मासिक  विभाग  से
 राज्य  मन्त्री  (भी  रास  निवास  मिर्ज़ा:  (क)
 शौर  (ख).  भारत  के  संविधान  के  अनुच्छेद
 348  (2)  तथा  राजभाषा  अधिनियम,  !963
 की  धारा  7  के  अनुसार  उच्च  न्यायालयों  में

 कार्यवाहियों,  अथवा  फैसले,  डिग्री  अथवा
 आदेश  के  लिए  हिंदी  अथवा  क्षेत्रीय  भाषाशओरो
 के  प्रयोग  की  शुरुआत  स्वयं  राज्य  सरकारों

 द्वारा  की  जानी  चाहिए  |  केन्द्र  सरकार  का

 बास्ता  केवल  उस  समय  पडता  है  जब  उच्च
 न्यायालयों  के  बारे  में  संविधान  तथा  राजभाषा

 अ्रधिनियम  के  उक्त  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  राष्ट्र-
 पति  की  पूर्वानुमति  प्राप्त  करने  का  प्रश्न  हो  1

 राष्ट्रपति  ने  उत्तर  प्रदेश,  मध्य  प्रदेश,
 राजस्थान  और  बिहार  के  उच्च  न्यायालयों

 की  कार्यवाहियों  और  इलाहाबाद,  राजस्थान
 तथा  पटना  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  पास  किये
 गये  अथवा  दिये  गये  फैसले,  डिग्री  अथवा

 झादेश  के  लिए  हिंदी  के  वैकल्पिक  प्रयोग  के

 लिये  पहले  ही  अनुमति  दे  दी  है।  किन्तु  जहां
 कोई  फैसला,  डिग्री  अथवा  आदेश  हिंदी  में
 पास  किया  जाता  है  ध्रुवा  दिया  जाता  है,  तो

 वहां  संबधित  उच्च  न्यायालय  के  प्राधिकार  के

 अधीन  rc]  ग्रेजी  भाषा  में  उसका  अनुवाद  साथ

 जारी  होना  चाहिए  ।

 अन्य  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  से  से  किसी
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 ने  भी  अपने  उच्च  न्यायालयों  में  हिन्दी  भ्रमणा
 क्षेत्रीय  भाषाओं  के  प्रयोग  के  लिए  राष्ट्रपति
 की  अनुमति  के  लिये  भ्रनुरोध  नही  किया  है  ।

 मध्य  प्रदेश  के  रतलाम  और  सनन्‍दसौर  जिलों
 मैं  सावर्जनिक  टेलीफोन  ध्रौर  टेलीफोन  एक्स-

 पेजों  के  लिए  मांग

 2663,  ato  लक्ष्मी  तारायरा  पाण्डेय  :
 क्या  सचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे
 कि;

 (क)  मध्य  प्रदेश  क ेरतलाम  कौर  मदसौर

 जिलों  में  सार्वजनिक  टेलीफोन  और  टेलीफोन

 एक्सचेंजों  के  लिए  कहाँ-कहां  से  माग  की  गई

 है  1

 (खो  यदि  हा,  तो  यह  मांग  कब  से  की
 जा  रही  है;  शोर

 (ग)  इसे  पूरा  करने  में  विलम्ब  के  क्‍या

 कारण  है  कौर  कया  कदम  उठाने  का  विचार

 है?

 सवार  मम्मी  (श्री  हेमवतोनन्वन

 बहुगुणा)  :  (क)  से  (ग).  ब्यौरा  विवरण  में
 दिया  गया  है,  जो  सभा  पटल  पर  रख  दिया
 गया  है।  [प्रस्थान  में  रखा  गया  an  देखिये

 संख्या  LT...1735/72]

 मध्य  प्रदेश  के  ग्रोध्ोगिक  दृष्टि  से  पिछड़  जिले

 2664.  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :  क्या

 झौसतोरिक  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  योजना  आयोग  विभिन्‍न  राज्यो  के
 औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  जिलों  की  घोषणा
 किन  झ्राधारो  पर  करता  है  ;

 (@)  मध्य-प्रदेश  के  किस-किस  जिले  को
 प्रौद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़ा  जिला  घोषित
 किया  गया  है  ;  कौर

 (ग)  उक्त  पिछड़े  जिलों  को  औद्योगिक
 विकास  हेतु  दी  जाने  वाली  सुविधायें  क्या  &  ?
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 झोशोगिक  विकास  सस् जा लय  सें  उपमंत्री

 (श्री  सिद्ध  इधर  प्रसाद)  :  (क)  योजना  आयोग
 ने  वित्तीय  संस्थानों  से  परामर्श  करने  के  पश्चात
 औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  जिलों  का  चयन
 करने  हेतु  निम्नलिखित  मार्गदर्शी  सिद्धांत
 बतायें  हैं  —

 (i)  oft  व्यक्ति  खाद्यान्न  वाणिज्यिक
 फसल  उत्पादन  इस  बात  पर

 निर्भर  करते  हुए  कि  क्‍या  जिला

 प्रमुख  रूप  से  खाद्यान्न  फसल
 पैदा  करता  है  (अन्त जिला  तुलना
 के  लिये,  जहां  भी  प्राप्यक  हो,
 राज्य  सरकार  पूर्व  निर्धारित
 आधार  पर  खाद्यान्न  तथा

 वाणिज्यिक  फसल  के  बीच

 परिवर्तन  की  दरें  निर्धारित
 कर  सकती  है)  I

 (ii)  खेतिहर  मजदूरों  का  जनसख्या
 में  भ्रनुपात,

 (iii)  प्रति  व्यक्ति  श्रौद्योगिक  उत्पादन

 (सकल),

 (iv)  प्रति  लाख  जनसंख्या  में  कारखाने
 में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों

 की  सख्या  अथवा  इसके  विकल्प

 मे,  प्रति  लाख  की  जनसंख्या  में

 गौर  अथवा  तृतीयक  कार्यों  में

 लगे  व्यक्तियों  की  संख्या,

 (५)  प्रति  व्यक्ति  बिजली  की  खपत,

 (vi)  जनसंख्या  की  दृष्टि  से  सपाट

 सड़क  से  मार्ग  की  लंबाई  अथवा
 जनसंख्या  की  दृष्टि  से  रेलमार्ग
 की  लम्बाई,  राज्यों  को  सलाह
 दी  गई  थी  कि  वे  वित्तीय
 संस्थानों  द्वारा  उपयुक्त  प्रोत्साहन
 देने  हेतु  केवल  उन्हें  जिलों  का
 सयन  करें  आंकड़े  राज्य  के
 प्राप्त  से  नीचे  हों
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 (a)  कौर  (ग).  मध्य  प्रदेश  के  निम्न-
 लिखित  34  जिले  केन्द्रीय  वित्त  संस्थानों  से
 रियायती  दर  पर  भ्रामक  सहायता  पाने  के

 हकदार  हैं  :---

 बस्तर,  मां डला,  सरगुजा,  सियोनी,  भुना,
 बालाघाट,  बिलासपुर,  सिधि,  बेतुल,  रायगढ़,

 रायपुर,  घर,  टीकमगढ़,  राजगढ़,  ख़रामाँ,

 शाजापुर,  शिवपुरी,  छतरपुर,  रेवा,  पिता,  देवास

 मंडसौर,  छिन्दवाड़ा,  गूना,  दतिया,  मुरैना,
 विदिशा,  नरसिंहपुर,  रायसन,  होशंगाबाद,
 दामोह,  भिन्न,  सागर  कौर  रतलाम  ।

 मध्य  प्रदेश  में  दो  क्षेत्र  10  प्रतिशत
 विनियोजन  अनुदान  स्वीकृत  किये  जाने  के  लिये

 चुने  गये  है  ।  ये  क्षेत्र  इस  प्रकार  हैं  :--

 एक  सत्र  जिसमें  बिलासपुर  तथा  रायपुर
 जिलों  के  (प्रत् पे क्त  में  6  ब्लाक)  2  ब्लाक

 सम्मानित  है।  दूसरे  क्षेत्र  में  0  ब्लाक हैं
 जिनमे  देवास  जिले  से  2  (ब्लाक),  शाजापुर
 से  3  (ब्लाक),  राजगढ़  से  ?  (ब्लाक)  तथा

 गूना  से  3  (ब्लाक)  सम्मिलित  है  ।

 वादा  है  कि  राज्य  सरकार  इन  योजनायें
 का  लाभ  उठायेगी  तथा  इन  क्षेत्रों  में  उद्योग
 स्थापित  करने  के  प्रति  भ्राकषंण  उत्पन्न  करने
 के  लिये  आवश्यक  (अवस्थापना)  इमारत

 स्ट्रेक्चर  की  व्यवस्था  करेगी  |

 Lack  of  Interest  Among  Students  in  IAS

 2665,  SHRI  ए.  M.  MEHTA  ;  Will  the
 PRIME  MINISTER  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  according  to  the  Union
 Public  Service  Commission’s  study,  the
 Indian  Administrative  Service  holds  no
 charm  for  students  graduating  from  most  of
 the  Universities  ;  and

 (b)  if  so,  steps  being  taken  by  Govern-
 ment  to  educate  the  people  about  this  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  AND  IN
 THE  DEPARTMENT  OF  PERSONNEL

 (SHRI
 RAM  NIWAS  MIRDHA):  @  No,

 s  e
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 (b)  Does  not  arise.

 कदो,  राजस्थान  में  सोमेश  का  कारखाना

 2666,  श्री  खार  लाल  बैरवा  :  क्‍या
 औद्योगिक  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  बदी  मे  एक  सीमेट  का  या  कोई
 और  कारखाना  लगाने  का  प्रस्ताव  सरकार  के
 विचाराधीन  है  ;

 (ख)  यदि  हा,  तो  कौन,  सा  उद्योग  बहा
 स्थापित  किया  जायेगा  और  कब  तक  ;  और

 (ग)  क्‍या  यह  उद्योग  सरकारी  क्षेत्र  में

 होगा  या  गेर-सरकारी  क्षेत्र  मे  होगा  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  सन्ना लय  से  उप  -मन्नी

 (श्री  सिद्ध  इधर  प्रसाद)  :  (क)  से  (ग)  बन्दी

 (राजस्थान)  मे  एक  सीमेट  का  कारखाना
 स्थापित  करने  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  की

 स्वीकृति  के  लिए  गैर-सरकारी  क्षेत्र  से  एक

 झ्रावेदनपतन्र  प्राप्त  हुआ  है।  इस  आवेदन-पत्र
 पर  विचार  किया  जा  रहा  है,  नदी  में  सीमेट

 का  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिए  रहे  तक

 कोई  अरन्य  प्रस्ताव  प्राप्त  नही  हुमा  है  t

 Implementation  of  Second  Wage  Board
 Recommendations  on  Journalists

 2667.  SHRI  BANAMALI  PATNAIK  :
 Will  the  Minister  of  INFORMATION  AND
 BROADCASTING  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  been
 urged  upon  to  deny  newsprint  quota  and
 Government  advertisements  to  newspapers
 who  have  not  implemented  the  recommenda-
 tions  of  the  Second  Wage  Board  ;

 (b)  if'so,  the  reaction  of  Government
 thereto;  and

 (०)  the  action  proposed  to  be  taken  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INFORMATION  AND
 BROADCASTING  (SHRI  DHARAM  BIR
 SINHA)  ;  (8)  Yes,  Sir.

 eo  and  (c).  It  is  not  possible  for  News.
 print  Control  Order  which  is  issued  under
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 the  Essential  Commodities  Act  to  take  into
 account  such  cases  of  individual  default  As
 regards  advertisements,  however.  the  position
 is  different.  If  other  methods  fail  to  make
 a  newspaper  implement  the  Wage  Board's
 tecommandations,  and  this  is  brought  to
 Government’s  notice,  Government  will
 consider  the  matter.

 झौँखोगक  लाइसेंसों  के लिए  उसर
 प्रदेश  से  प्राप्त  आवेदन  पत्र

 2668.  श्री  चंद्रिका  प्रसाद  :  क्‍या  ग्रोहों-

 शिक  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  उत्तर  प्रदेश  से  वर्ष  1970-71  कौर

 97I-72  में  उद्योगों  के  लाइसेंसों  के  लिए
 कितने  अ्वेदन-पत्र  प्राप्त  हुये  और  उनमे  से

 कितने  स्वीकार  किये  गए  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  सनन्‍्त्रालय  मे  उप-सन्नी

 (श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद:  औद्योगिक  लाइसेंसों
 के  लिए,  प्राप्त  भ्रावेदन-पत्रो  तथा  जारी  किये

 गये  लाइसेंसों  का  लेखा  वित्तीय  वर्षवार  नहीं

 रखा  जाता  है।  फिर  भी,  कलेडर  वर्ष  970
 I97  तथा  i972  में  (फरवरी,  972  तक)
 लाइसेंसों  के  क्रमशः  242,  334  तथा  44

 आवेदनपत्र  उत्तर  प्रदेश  राज्य  से  प्राप्त  हुए  तथा
 उसी  बे  उमदा:  26,  48  तथा  4  लाइसेंस
 जारी  किये  गये  ।

 उत्तर  प्रवेश  में  बाढ़ों  सम्बन्धों  समाचार-चित्र

 2669,  थी  चलन्विका  प्रभाव:  क्‍या  घटना
 दौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 (क)  क्या  उत्तर  प्रदेश  में  विशेषकर  इसके
 पूर्वी  जिलों  में  पीछे  शाई  विनाशकारी  बाढ़
 का  कोई  समाचार-चित्र  तैयार  किया  गया  है  ;

 (ख)  क्या  इसमें  बलिया  शामिल  नहीं  है  ;
 कौर

 (प)  यदि  हां,  तो  क्‍यों  ?

 छूना  मौर  प्रचारित  मंत्रालय में  उप-मंत्री
 (थी  ब्मेबीर  सिह)  :  (क)  जी,  हा  दो  भार-
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 तीय  समाचार  समीक्षाओं  में  सामग्री  शामिल
 की  गई  थी।

 '

 (ख)  तथा  (ग).  फिल्माने  का  कार्य  वायु-
 यान  द्वारा  किया  गया  था  |  सुल्तानपुर,  बस्ती,

 जौनपुर  तथा  बलिया  जिलों  के  चित्र  लिये  गये
 थे  ;  स्थल  स्पष्ट  रूप  से  दिखाई  न  दिये  जाने  के
 कारण  समूचा  भू-भूभाग  एक  सा  प्रतीत  होता
 था,  अतः  विशिष्ट  नगरों  तथा  कस्बों  को  पह-
 चानना  सम्भव  नहीं  था।

 Overhflling  in  Telephone  Calls

 2670.  SHRI  AMAR  NATH  CHAWLA  :
 Will  the  Minister  of  COMMUNICATIONS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  number  of  telephone  calls
 overbilling  cases  reported  to  Government,  so
 far,  during  the  last  three  years  in  the  country
 and  particularly  in  Delhi  ;  and

 (b)  whether  a  Committee  has  been  set
 up  to  look  into  the  malpractices  in  this
 tegard  ?

 THE  MINISTER  OF  COMMUNI-
 CATIONS  (SHRI  प्र.  N.  BAHUGUNA)  :
 (a)  The  total  number  of  telephone  calls  over-
 billing  cases  reported  to  Government  so  far,
 during  the  last  three  years  in  the  country  is
 214,220,  and  in  respect  of  Delhi,  20I60.

 (b)  The  Committee  on  Petitions  of  Lok
 Sabha  is  currently  siezed  of  this  problem.

 Installation  of  Telephone  Meters

 267l.  Si  Rt  AMAR  NATH  CHAWLA  :
 Will  the  Minister  of  COMMUNICATIONS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  proposal  to  instal  meters
 at  the  places  of  subscribers  of  telephones  was
 under  consideration  of  Government  ;  and

 (०)  if  30,  the  decision,  so  far,  taken  in
 this  regard  and  the  time  by  which  the  said
 meters  are  likely  to  be  provided  to  the
 snbscribers  ?

 THE  MINISTER  OF  COMMUNICA-

 ons
 (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):  (a) 0.

 )  A  sophisticated  Charge  Indicator
 meter  capable  of  कश्टणपरीप्डू  1112  Calls
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 designed  by  Telecommunication  Research
 Centre  of  P&T  Department  is  under  field
 trial.  The  question  whether  to  instal  these
 meters  at  subscribers  place  or  elsewhere  will
 be  examined  when  the  results  of  field  trial
 of  these  meters  are  known.

 Strike  in  H.M.T.  Unit  at  Kalamassery

 2672,  SHRIMATI  BHARGAVI
 THANKAPPAN  :

 DR.  LAXMINARAIN  PANDEY:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL

 DEVELOPMENT  be  pleased  to  state  :
 (a)  whether  the  workers  of  the  H.M.T.

 Unit  at  Kalamassery  in  the  State  of  Kerala
 have  gone  on  an_  indefinite  strike  since  !6th
 March,  972  ;  and

 (b)  if  so,  their  demands  and  the  reaction
 of  Government  thereto  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  SIDDHESHWAR  PRASAD):
 (a)  The  strike  of  workers  of  H.M.T.  Unit
 at  Kalamassery  which  started  on  the  I6th
 March,  1972,  has  been  called  off  with  effect
 from  Sth  April,  ‘1972,

 (b)  The  main  issue  in  pursuance  of
 which  the  workers  went  on  strike  was  the
 question  of  payment  of  dearness  allowance
 linked  to  Alwaye  Cost  of  living  index  as
 published  by  the  Bureau  of  Statistics,
 Government  of  Kerala  instead  of  such
 payments  linked  to  the  Alwaye  Cost  of
 living  index  as  compiled  and  published  by
 the  Labour  Bureau,  Government  of  India,
 Simla.  As  per  agreement  reached  attempts
 would  be  made  to  reconcile  immediately  the
 two  indices  and  negotiations  resumed  under
 the  auspices  of  the  Government  of  Kerala.
 Meantime,  an  adhoc  payment  of  Rs.  10)-
 will  be  made  towards  dearness  allowance.

 Stenographers  in  Small  Industries
 Service  Institutes

 2673,  SHRI  CHANDRIKA  PRASAD  :
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  be  pleased  to  state  the
 channels  of  promotion  for  Stenographers
 Grade  ह118  in  Smail  Industries  Service
 Institutes  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THB
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
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 MENT  (SHRI  SIDDHESHWAR  PRASAD)
 There  is  no  channel  of  promotion  for
 Stenographers  Grade  ILI  in  Small  Industries
 Service  Institutes.

 Staff  in  Small  Scale  Industries  Development
 Organisation

 2674.  SHRI  CHANDRIKA  PRASAD  :
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  be  pleased  to  state  the
 number  of  new  posts  of  gezetted  officers  and
 non-gazetted  field  staff  and  ministerial  staft
 category-wise  created  in  the  Small  Scale
 Industries  Development  Organisation  from
 Ist  April,  969  to  20th  March,  1972.  year-
 wise,  and  the  annual  expenditure  to  be
 incurred  by  the  C  overnment  on  their  salary  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  IHE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  SIDDHESHWAR  PRASAD):
 A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the
 House  [Placed  im  Library,  See  No  तप
 1736/72]

 विभिन्‍न  कार्यक्रमों  को  किण्वित  करने  से  वह

 तक  हुई  प्रगति  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए
 योजना  आयोग  का  समय  प्रदेश  सरकार

 से  अनुरोध

 2675.  श्री  गंगा चरण  दीक्षित  :  क्‍या

 योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  योजना  आयोग  ने  मध्य  प्रदेश
 सरकार  से  इस  बात  का  मूल्याकन  करने  का

 अनुरोध  किया  है  कि  संसाधनों  में  कमी,  क्षेत्रीय

 असन्तुलन ों  कौर  योजना  के  कार्यक्रमों  के  क्रिया
 कवित  करने  के  सम्बन्ध  मे  उठने  वाली  समस्याओं

 का  पता  लगाने  में  अब  तक  हुई  प्रगति  का

 मूल्याकन  करे  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्‍या  मध्य  प्रदेश  सरकार
 ने  इन  सब  समस्यायें  के  सम्बन्ध  में  मूल्यांकन
 करके  अपना  प्रतिवेदन  केन्द्रीय  सरकार  को  भेज
 दिया  है;  शौर

 ग)  यदि  हां,  तो  उसको  ब्यौरा  क्या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (श्री
 मोहन  गारिमा)  :  (क)  प्रशस्त,  97]  में
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 राज्य  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  था  कि

 बह  सभी  पहलुओं  से  राज्य  की  चौथी  योजना
 की  समीक्षा  करे  ताकि  योजना  को  इस  प्रकार
 का  मोड़  दिया  जा  सके  जिससे  उसकी  गति  में

 वृद्धि  हो  शौर  राज्य  की  भरने-व्यवस्था  में  विनि-
 योजन  का  कारगर  उपयोग  हो  सके,  श्रम  सघन
 तथा  रोजगार  उन्मुख  कार्यक्रमों  पर  प्रतीक
 बल  देकर  स्रात  क्षेत्रीय  प्राथमिकता प्रो  का  पुनः
 निर्धारण  किया  जा  सके  और  जनता  के  निवेल
 वर्गों  की आर्थिक  स्थिति  सुधारने  के  लिए
 कार्यक्रम  बनाया  जा  सके  |  राज्य  सरकार  से
 यह  भी  भ्रनुरोध  किया  गया  था  कि  वहू  पिछड़े
 क्षेत्रो  यानी  ख़ादिम  जाति  क्षेत्रों  के  त्वरित

 विकास  के  काम  को  उच्च  प्राथमिकता  प्रदान
 करे।

 (ख)  और  (ग).  जी  हां  ।  राज्य  सरकार
 ने  आयोग  के  पास  “राज्य  की  चौथी  पंचवर्षीय
 योजना  का  मध्यावधि  मूल्याकन”  नामक
 दस्तावेज  भेजा  हैं  जिसकी  मुख्य  बाते  सभा-
 पटल  पर  प्रस्तुत  विवरण  मे  दिखाई  गई  है  ।

 विवरण

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  की  चौथी
 योजना  का  मध्यावधि  मूल्यांकन  के  सम्बन्ध  सें

 एक  दस्तावेज़  प्रकाशित  किया  है,  जिसकी  मुख्य
 बाते  इस  प्रकार  है:

 (1)  राष्ट्रीय.  योजना  में  निर्धारित
 नीतियों  तथा  प्राथमिकताओं  की
 व्यापक  प्रणाली  तथा  राज्य  की
 विशेष  समस्या प्र ों  को  ध्यान  में
 रखते  हुये  राज्य  की  चौथी
 योजना  का  पुनर्निर्धारण  किया
 गया  है

 (2)  योजना  में  कृषि  क्षेत्र  में  5  प्रति-

 दात धौर  औद्योगिक  क्षेत्र  में
 लगभग  8-10  प्रतिशत  की  दर
 सें  विकास  की  कल्पना  की  गई

 है।
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 (3)

 (4)

 (5)

 (6)

 इसके  मुख्य  उद्देश्य  यह  है--
 स्वावलम्बन,  ग्रामीण  तथा  शहरी
 क्षेत्रों  में  रोजगार  के  भ्र वसर
 पैदा  करना,  समाज  के  कम

 सुविधा  सम्पन्न  वर्गों  विशेषकर
 प्रनुसूचित  जातियों  और  अनु-
 सूचित  जनजातियों  के  भ्रामक

 हितों  पर  बल  |

 इन  उद्देश्यों  की  पूर्ति  के  लिए
 जिस  नीति  का  अनुसरण  किया

 जाना  है  वह  यह  है  कि  कृषि
 क  अधिकतम  आ्राधुनिकीकरण
 कर  सूद  कृषि  क्षेत्र  का  निर्माण
 करना  और  सघन  कृषि  कार्य

 कलापो  और  छोटी-सिचाई,
 सहकार,  आदि  सम्बद्ध  क्षेत्रों  में

 वृद्धि  कर  अनाज  और  वाणी-
 ज्यिक  दो  प्रकार  की  फसलों

 उत्पादन  बढ़ाना  इरादी  |

 ग्रामीण  बिजली-करण  कार्यक्रमों
 पर  विशेष  बल  देते  हुए  बाबू-
 सिचाई  तथा  बिजली  स्कीमों  पर

 बल  देना  |

 औद्योगिक  क्षेत्रों  तथा  औद्योगिक

 बस्तियों  की  प्रा धार भूत  सूची-
 धानों  क ेविकास  पर  बल  देना।

 (7)  संचार  क्षेत्र  में  चालू  सड़क  कार्यों

 (8)

 के  काम  को  शीघ्र  पूरा  करने
 को  प्रथम  प्राथमिकता  दी  गई

 है

 समाज  सेवाओं  के  अन्तर्गत,

 पुनम  ल्यांकित  चौथी  योजना  में

 प्राथमिक  शिक्षा,  शिक्षा  के  समस्त

 गुणात्मक  सुधार,  स्वास्थ्य

 सेवाओं  तथा  परिवार  नियोजन

 को  सुगढ़  करने,  जल  सम् भरण
 कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  विशेष-
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 कर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  तेजी  लाने
 पर  बल  दिया  गया  है  1

 2.  उपयु  कत  उद्देश्यों  की  पूति  के  लिए,
 मध्यावधि  मूल्यांकन  दस्तावेज  में,  राज्य  की

 स्वीकृति  चौथी  योजना  393  करोड़  रुपये  से

 बढ़ाकर  435  करोड़  रुपये  करने  के  लिए  कहा
 गया  है  तथा  बढ़े  हुये  परिव्यय  की  पूति  राज्य
 के  भ्र पने  संसाधनों  द्वारा  करने  का  प्रस्ताव  किया
 गया  है  |

 इसके  अलावा  राज्य  सरकार  को  श्रद्धा  है  कि
 राज्य  की  चौथी  योजना  के  बाहर  ग्रामीण  बिजली -
 करणा  कार्यक्रम  के  निए  ग्रामीण  बिजली-करण
 निगम  20  करोड़  रुपये  उपलब्ध  करेगा।

 झ्राकाशवारो  केन्द्र,  इन्दौर  में  अधिक
 शक्तिज्षालो  ट्रांसमीटर  लगाया  जाता

 2676.  श्री  गया  चरण  दीक्षित  :  क्‍या

 सूचना  कौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि:

 (क)  क्या  इंदौर  का  झ्राकादबाणी  केंद्र  इस
 समय  मध्यम  झा कार  का  है  ;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्या  सरकार  का  विचार
 वहां  पर  अधिक  शक्तिशाली  ट्रांसमीटर  लगाने
 का  है?

 सूचना  धौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  राज्य
 भन्ना  (क्रोम ती  नदियों  सत्पथी)  :  कि)
 जी,  हां  t

 (ख)  आकाशवाणी  के  इन्दौर  केन्द्र  का
 वर्तमान  ट्रांसमीटर  मध्यम  शिक्षित  का  है।  चौथी
 योजना  के  दौरान  इसके  स्थान  पर  एक  उच्च
 शक्ति  का  ट्रांसमीटर  लगाया  जाएगा  1

 Integrated  Development  of  North  Eastern
 Council  Area

 2677.  SHRI  BIREN  DUTTA  :  Will  the
 Minister  of  PLANNING  be  pleased  to
 State  :

 (a)  whether  any  scheme  has  been
 envolved  for  integrated  development  of  the
 North  Eastern  Council  area  ;  and
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 o  if  so,  what  are  the  broad  features  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PLANNING  (SHRI
 MOHAN  DHARIA):  (a)  and  (b).  Action
 is  being  taken  to  set  up  the  North  Eastern
 Council  m  terms  of  the  North-Eastern
 Council  Act  1971,  which  has  been  recently
 enacted.  One  of  the  functions  of  this
 Council  will  be  to  draw  up  regional  plans
 for  the  North  Eastern  region  The  drawing
 up  of  a  scheme  or  schemes  for  the  integrated
 development  of  the  North  Eastern  region  has,
 theretore,  to  wait  till  the  constitution  of  the
 North  Eastern  Council.

 Technical  Consultancy  Service  by  National
 Industrial  Development  Corporation  Ltd  ,

 New  Delhi

 2678  SHRIINDRAJIT  GUPTA  :  Will
 the  Minister  of  INDUSIRIAL  DEVELOP-
 MENT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  principal  function  of
 the  National  Industrial  Development  Cor-
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 poration,  Ltd.,  New  Delhi  is  to  provide
 technical  consultancy  service  ;

 (b)  if  so,  the  number  of  officers  and
 staff  (apart  from  technical  personnel)
 employed,  and  the  total  expenditure  on  their
 salaries,  allowances,  T.A.  conveyance
 allowance,  and  overtime  allowance  in  1970
 7  5  and

 (c)  whether  the  National  Industrial
 Development  Corporation  gets  its  designs
 and  drawings  for  some  important  projects
 executed  by  private  consulting  engineers
 instead  of  doing  them  itself  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  (SHRI  SIDDHESHWAR  PRASAD):
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Details  of  the  number  of  employees
 in  the  service  of  the  Corporation  as  on  3ist
 March,  97  and  the  expenditure  on  their
 salaries,  allowances,  7T.A,  Conveyance
 allowance  and  over-time  allowaace  for  the
 year  1970-71  was  as  under  :—

 TECHNICAL

 Officer  —_  Staff
 l.  Number  of  employees  97  ii7

 Rs.  Rs.
 az  Pay  10,14,209.90  4,98,219.65
 3.  Allowances  4,06,973.90  4,95,956.30
 4.  TA  3,84,554.68  44,524.93
 5.  Conveyance

 13,741.99
 (Both  for  Officrs  and
 Staff).

 6,  O.T.A,  41,473.05
 Total  :  18,05,738  13,93,916

 NON-TECHNICAL

 Officer  Staff
 i.  Number  of  employees  6  es EY

 Rs,  Rs,
 2  Pay  72,213.55  2,69,945.55
 "  eel  28,010.20  3,25,650.82, TAA,  1,854.25
 5  Cone  i

 2,744.85
 (Both  for  Officers
 and  Staff).

 6.  O.T.A.  —_  25,310.45,
 Total  :  102,078 Toms 2,078  626725  _  >#>#>#+#&«&
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 (c)  All  design  work  relating  to  projects

 is  carried  out  by  the  NIDC  in  its  own  office.
 At  times,  when  there  is  peak  work-load  some
 low  level  drafting,  detailing  and  printing
 work  is  got  done  from  external  sources  but
 the  same  is  checked  in  the  NIDC  office  and
 corrected  before  issue.

 Bills  sent  by  Kerala  Government  for  Approval
 of  Central  Government

 2680.  SHRIMATI  BHARGAVI
 THANKAPPAN  :

 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  Bills  sent  by  Kerala
 Government  to  the  Central  Government  for
 approval  during  the  last  three  years;  and

 (b)  the  number  of  Bills  accorded  appro-
 val  by  the  Central  Government  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  iN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 F.H.MOHASIN)  :  (a)  Nine.

 (b)  Six  Bills  have  been  approved  and
 two  are  under  examination.  In  one  bill  the
 State  Government  has  been  advised  to  await
 Central  legislation.

 Helicopter  Mail  Service  to  Keylong

 2681.  SHRI  VIRBHADRA  SINGH  :
 Will  the  Minister  of  COMMUNICA-

 TIONS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  fortnighetly  helicopter
 mail  service  has  been  introduced  to  Keylong
 in  District  Lahaul  and  Spiti,  Himachal
 Pradesh  during  the  winter  months,

 (b)  whether  the  mail  service  was  not
 working  satisfactorily  as  on  i9th  February,
 972  and  at  Jeast  on  one  occasion  the  heli-
 copter  landed  at  Keylong  without  any  mail;
 and

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor  and  the
 steps  proposed  to  be  taken  ?

 THE  MINISTER  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  H.N.  BHAHUGUNA).  (a)
 Yes,

 (b)  No.  The  service  has  worked  stis-
 factorily  except  that  mails  could  not  be  loa-
 ded  on  i9th  February,  1972,

 (©)  The  mail  was  not  loaded  due  to
 ding  by  the  local  Border  Roads
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 staff  who  have  since  been  suitably  advised
 and  mail  exchange  for  Keylong  has  been
 functioning  normally.

 Appointment  of  Sweepers  on  Daily  Wages
 in  the  Department  of  Statistics,  New  Delhi

 2682.  SHRI  CHANDRA  SHAILANI  :
 Will  the  PRIME  MINISTER  be  plesed  to
 state  :

 (a)  whether  some  sweepers  were  ap-
 pointed  on  daily  wages  basis  through  the
 Employment  Exchange  by  the  Department
 of  Statistics,  Sardar  Patel  Bhavan,  New
 Delhi;

 (b)  whether  even  after  working  for  three
 to  four  years  on  daily  wages  basis,  these
 Sweepers  are  still  working  on  daily  wages
 basis,  inspite  of  the  fact  that  during  this
 period  there  has  considerable  expansion  in
 the  Department  of  Statistics;  and

 (०).  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 THE  PRIME  MINISTER,  MINISTER
 OF  ATOMIC  ENERGY,  MINISTER  OF
 ELECTRONICS,  MINISTER  OF  HOME
 AFFAIRS  AND  MINISTER  OF  INFOR-
 MATION&BROAD  CASTING  (SHRIMATI
 INDIRA  GANDHI):  (a)  Yes,  they  were  ap-
 pointed  through  the  special  Employment
 Exchange  which  is  responsible  for  sponsoring
 candidates  for  employment  on  daily  wages
 basis,

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  There  has  been  a  ban  on  direct
 recruitment  to  Class  IV  posts,  including
 sweepers  since  1969.  The  question  of  their
 appointment  against  regular  posts  of  swee-
 pers  in  relaxation  of  the  ban  is  being  taken
 up.

 Implementation  of  4-Point  Plant  to  improve
 the  working  of  Class  I  Scheduled  Castes

 and  Scheduled  Tribes  Officers.

 2683.  SHRI  CHANDRA  SHAILANI:
 Will  the  PRIME  MINISTER  be  pleased  to
 state  :

 (a)  Whether  Government  offices  have
 implemented  the  four-point  plan  of  the
 Union  Government  to  improve  the  working
 of  Class  I  Scheduled  Caste/Scheduled  Tribe
 officers;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Goverd-
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 ment  for  affording  25  percent  reservation  of
 seats  for  deputing  these  officers  in  training
 programme  in  India  and  abroad  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  AND
 IN  THE  DEPARTMENT  OF  PERSONEL
 (SHRI  RAM  NIWAS  MIRDHA)  (a)and(b).
 The  decisions  of  the  Government  regarding
 arrangements  for  training  of  Class  I  officers
 belonging  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  for  improving  their  work  are  contai-
 ned  in  the  Department  of  Personnel  Office
 Memorandum  No.  /9/69-Estt  (SCT)  dated
 the  I5th  November,  1971,  a  copy  of  which
 is  laid  on  the  Table  of  the  House.  [Placed
 in  Library,  See  No.  LT-737  772]  These
 orders  laydown  inter  alia  that  in  drawing  up
 training  programmes  adequate  margin  should
 be  provided  to  take  in  as  many  Scheduled
 Castes  and  Scheduled  Tribes  Officers  as  are
 sponsored  by  the  Ministries  and  that  it  would
 be  useful  to  earmark  25%  of  the  seats  for
 Officers  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  wherever  possible  and  in  case  this  be-
 comes  difficult  in  any  particular  programme,
 then  such  officers  could  be  covered  in  the
 next  course  or  a  special  programme  may  be
 arranged  for  them.  As  regards  training
 programmes  abroad,  no  percentage  of  seats
 has  been  suggested  but  it  has  been  stated
 that  it  would  be  useful  if  officer  of  Schedu-
 led  Castes  and  Scheduled  Tribes  were
 inculded  in  the  vorious  training  programmes
 abroad.  The  orders  issued  in  this  regard  on
 35th  November,  97]  have  been  sent  to  all
 Ministries/Departments  for  implementation
 It  would  take  sometime  before  the  effect  of
 these  orders  could  be  felt.

 Scheduled  Caste  and  Scheduled  Tribe
 Officers  Deputed  Abroad  by  C.S.I.R.

 Etc.  for  Training  Programmes

 2684.  SHRI  CHANDRA  SHAILANI  :
 Will  the  Minister  of  SCIENCE  AND
 TECHNOLOGY  be  pleased  to  state  the
 action  taken  by  Scientific  departments  like
 Council  of  Scientific  and  Industria]  Research,
 National  Physical  Laboratory,  India  Meteo-
 rological  Department  and  Defence  Science
 etc.  in  deputing  Scheduled  Caste  and  Sche-
 duled  Tribe  officers  for  training  programmes
 abroad  ?

 THE  MINISTER  OF  PLANNING  AND
 MINISTER  OF  DEPARTMENT  OF
 SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  (SHRI
 C.  SUBRAMANIAM)  Scientific  and  Tachni-
 cal  Personnel  are  selected  for  training  abroad
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 keeping  in  view  their  field  of  specialization.
 Reservation  orders  in  favour  of  scheduled
 castcs  and  scheduled  tribes  do  not  apply
 in  the  case  of  appointments  to  posts  for  con-
 ducting  research,  or  for  organising,  guiding
 ard  directing  research  vide  Ministery  of
 Home  Affairs  O.M.  No.  9/2/63 -  SCT,  I
 dated  (2-11-63,  a  copy  of  which  is  laid  on
 the  Table  of  the  House.  [Pleased  in  Library.
 See  No.LT—:38  72]

 Confirmation  of  Scheduled  Caste,  Senior
 Investigators  of  Central  Statistical

 Organisation

 2685.  SHRI  CHANDRA  SHAILANI  :
 Will  the  PRIME  MINISTER  be  pleased  to
 State  :

 (a)  whether  the  delay  in  finalising  the
 combined  seniority  list  of  Senior  Investiga-
 tors  in  Central  Statistical  Organisation  would
 not  affect  the  interest  of  the  Scheduled  Caste
 Senior  Investigators;

 (b)  whether  orders  confirming  them
 from  964  were  issued  by  the  Department
 of  Statistics  in  September,  197];

 (c)  whether  after  confirmation,  some
 Senior  Investigators  officiating  as  Assistant
 Director  since  4967  became  junior  to  the
 Scheduled  Caste  Investigators  who  were  pro-
 moted  as  Assistant  Directors  only  in  1971;

 (d)  if  so,  whether  this  delay  in  their
 confirmation  has  already  not  affected  their
 interest  by  delaying  their  promotion  for  at
 least  four  years;  and

 (e)  if  so,  the  action  the  Government
 has  taken  for  restoring  to  them  the  benefit
 of  promotion  from  atleast  967  when  their
 junior  officers  were  promoted  ?

 THE  PRIME  MINISTER,  MINISTER
 OF  ATOMIC  ENERGY,  MINISTER  OF
 ELECTRONICS,  MINISTER  OF  HOME
 AFFAIRS  AND  MINISTER  OF  INFOR-
 MATION  AND  BROAD  CASTING  (SHRI-
 MATI  INDIRA  GANDHI):  (a)  Confirma-
 tions  were  made  in  September  1971  against
 certain  permanent  posts  of  Senior  Investi-
 gators  of  the  Central  Statistical  Organisation.
 As  a  result  of  these  confirmations,  the  interse
 seniority  positions  of  some  of  the  Senior
 Invetigators  had  to  be  revised,  These  chan-
 ges  were  carried  out  and  the  revised  senio-
 rity  list  circulated  on  9th  November  1971.
 There  has  thus  been  no  delay  in  finalising
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 the  senioritory  list  of  Senior  Investigators  of
 the  Central  Statistical  Organisation.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  Yes,  Sir.  Asa  result  of  the  confir-
 mations  made  in  September  1971,  one  Senior
 Investigator  who  had  been  promoted  on  an
 ad-hoc  basis  to  officeiate  as  an  Assistant
 Director  in  the  Central  Statistical  Organi-
 sation  in  967  and  a  few  others  who  were
 promoted  on  an  ad-hoc  basis  in  1969,  be-
 came  junior  in  the  grade  Senior  Investiga-
 tors  to  two  Scheduled  Caste  Senior  Investi-
 gators  who  were  promoted  on  an  ad-hoc
 basis  as  Assistant  Directors  in  the  Central
 Statistical  Organisation  only  in  1971,

 (d)  The  promotions  of  these  Senior
 Investigators  against  vacancies  of  Assistant
 Dtrectors  in  the  Central  Statistical  Organi-
 sation  were  all  made  onan  ad-hoc  basis,
 and  they  wo  'ld  continue  only  till  such  time
 as  regular  Grade  IV  Officers  of  the  Indian
 Statistical  Service  become  available  for  ap-
 pointment  against  these  posts.  Such  ad-hoc
 promotions  do  not  confer  any  right  to  regu-
 lar  promotions  against  the  posts  in  Grade
 IV  of  the  Indian  Statistical  Service  As
 such,  delays  in  the  ad-hoc  promotions  do
 not  affect  the  service  interests  of  an  indivi-
 dual,  though  there  may  have  been  some
 monetary  loss.

 (e)  The  question  of  inclusion  of  the
 names  of  the  two  Scheduled  Caste  Senior
 Investigators  in  the  integrated  list  of  feeder
 post  holders  from  avnong  whom  promotions
 to  posts  in  Grade  IV  of  the  Indian  Statisti-
 cal  Service  are  to  be  made,  is  under  the  con-
 sideration  of  Government  in  consultation
 with  the  Union  Public  Service  Commission.

 Appointment  of  Scheduled  Caste  Senior
 Investigators  in  the  Central  Statis-

 tical  Organisation
 2686.  SHRI  CHANDRA  SHAILANI

 Will  the  PRIME  MINISTER  be  pleased  to
 refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Ques-
 tion  No.  7588  on  the  ilth  August,  97
 regarding  appointment  of  Scheduled  Caste
 Senior  Investigators  in  the  Central  Statis-
 tical  Organisation  and  state  :

 (a)  whether  the  Department  of  to
 Personnel  took  three  years  in  deciding
 treat  as  regular  the  appointments  of
 Scheduled  Caste  Senior  Investigators  of  the
 Central  Statistical  Organisation  appointed
 through  the  Union  Public  Service  Commis-

 sion  in  962  for  the  purpose  of  inclusion  of
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 their  names  in  the  Ist  Select  List  for  promo-
 tion  to  Grade  IV  of  Indian  Statistical
 Service  ;

 (b)  whether  even  after  taken  the  above
 decision  the  Department  of  Personnel  has
 not  so  far  included  their  names  in  the  above
 select  list  ;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  for  this  delay  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  AND
 IN  THE  DEPARTMENT  OF  PERSONNEL
 (SHRI  RAM  NIWAS  MIRDHA)  :  (a)  to
 (c).  The  question  of  treating  the  appoint-
 ment  of  certain  Senior  Investigators  of  the
 Central  Statistical  Organisation  belonging
 the  Scheduled  Castes  appointed  through  the
 Union  Public  Service  Commission  in  962  as
 regular  from  their  initial  appointment  was
 under  consideration  by  the  Department  of
 Statistics  in  consultation  with  the  Union
 Public  Service  Commission  and  the  Depart-
 ment  of  Personnel.  It  was  only  in  July  97
 that  a  decision  was  taken  that  their  service
 since  962  could  be  accepted  as  regular.  The
 question  of  eligibility  and  fitness  of  these
 Officers  for  inclusion  of  their  names  in  the
 first  Select  List  for  promotion  to  Grade  IV
 of  the  Indian  Statistical  Service  along  with
 other  similar  cases  has  been  taken  up  with
 the  Union  Public  Service  Commission.

 Vijayawada-Madras  Trunk  Telephone
 Service

 2688.  SHRI  K.  KODANDA  RAMI
 REDDY  Will  the  Minister  of  COM-
 MUNICATIONS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Vijayawada-Madras  trunk
 telephone  service  had  very  much  deteriorated
 since  three  months  ;  and

 (b)  the  reasons  for  such  a  situation  and
 the  remedial  measures  proposed  ?

 THE  MINISTER  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):  (a)
 Yes,

 (b)  There  has  been  deterioration  In  the
 performance  of  trunk  telephone  service
 between  Madras  and  Vijayawada  following
 heavy  copper  wire  thefts.  Works  are  being carried  out  for  replacement  of  copper-wire
 by,  copper-weld  wire  which  is  less  likely  to
 be  stolen.  Replacement  of  two  pairs  has
 been  completed  and  performance  is  now
 expected  to  improve.
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 Tamil  Nadu  Request  for  Entrusting  Censor-

 ship  of  Films  to  States

 2689,  SHRI  K.  KODANDA  RAMI
 REDDY  :  Will  the  Minister  of  INFORMA-
 TION  BROADCASTING  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  the  Tamil  Nadu  Govern-
 ment  had  asked  the  Centre  to  entrust  the
 censorship  of  films  to  the  States  and  if  so,
 the  reasons  given  in  asking  for  such  a
 change  ;  and

 (b)  the  reaction  of  Centre  thereto  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INFORMATION  AND
 BROADCASTING  (SHRI  DHARAM  BIR
 SINHA)  :  (a)  No,  Sir.  No  such  proposal
 has  been  received  in  the  Ministry  of
 Information  and  Broadcasting.

 (b)  Does  not  arise.

 Permission  to  Released  Emergency  Com-
 missioned  Officers  to  Appear  in  I.A.S.

 ]  xaminations

 2690.  SHRI  SHASHI  BHUSHAN  :  Will
 the  PRIME  MINISTER  be  pleased  to  state  ;

 (a)  whether  the  U.P.S.C.  has  issued  an
 advertisement  for  holding  examination  for
 LAS.  ;

 (b)  whether  the  Released  Emergency
 Commissioned  Officers  were  given  earlier,
 two  special  chances  to  appear  in  I.A.S.
 examinations  ;

 (c)  whether  this  time  those  released
 ECOs.,  who  were  studying  m  University  at
 the  time  of  their  selection  in  the  Armed
 Forces  have  also  been  allowed  to  appear  in
 LA.S.  Examination  along  with  other
 general  candidates  as  a  special  case  under
 relaxed  age  rules  and  thus  they  would  be
 getting  the  third  chance  ;

 (d)  whether  this  facility  is  being  denied
 to  those  released  ECOs.  who  were  already
 graduates  at  the  time  of  their  selection  in
 the  Army  ;  and  .

 (०)  if  so,  the  reasons  therefor  and  steps
 proposed  to  be  taken  to  allow  those  Released
 ECOs,  also  to  take  the  I,A.S.  Examination
 as  a  special  case  ?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  AND
 IN  THE  DEPARTMENT  OF  PERSON-
 NEt.  (SHRI  RAM  NIWAS  MIRDHA)  :  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  The  Released  Emergency  Com-
 missioned/Short  Service  Commissioned
 Officers  are  given  a  maximum  of  two
 chances  to  appear  in  the  I.A.S.  etc  (Releas-
 ed  Emergency  Commissioned  Short  Service
 Commissioned  Officers)  Examination.

 (०)  No,  Sir.  A  Released  Emergency
 Commissioned/Short  Service  Commissioned
 Officer  is  eligible  to  appear  at  the  Indian
 Administrative  Service  (Released  Emergency
 Commissioned/Short  Service  Commissioned
 Officers)  Examination  only  if  he  has
 acquired  the  prescribed  educational  qualifica-
 tions  before  the  commencement  of  the
 examination  or  if,  having  studied  in  a  recog-
 nised  institution  for  the  acquisition  of  any
 of  the  prescribed  qualifications,  had  discon-
 tinued  his  studies  because  of  joining  the
 Armed  Forces  and  had,  as_  such,  not
 acquired  such  qualification  This  examina-
 tion  is  thus  not  open  to  those  released
 Emergency  Commissioned/Short  Service
 Commissioned  Officers  who,  having  discon-
 tinued  their  studies  prior  to  their  selection
 for  the  Armed  Forces  did  not  possess  the
 prescribed  educational  qualifications  at  the
 time  of joining  the  Armed  Forces  and  also
 did  not  acquire  them  before  their  release
 from  the  Armed  Forces.  For  such  of  these
 officers  who,  prior  to  their  selection  in  the
 Armed  Forces,  were  well  within  the  age
 limit  to  obtain  the  prescribed  educational
 qualifications  and  campete  at  the  general
 competitive  examination,  a  relaxation  in  the
 upper  age  limit  has  been  granted  to  enable
 them  to  appear  once  for  the  general  Indian
 Administrative  Service  Examination,  with  a
 view  to  compensating  them  for  the  opport-
 unity  that  they  would  have  had  to  appear
 at  that  examination  had  they  not  joined  the
 Armed  Forces.

 (d)  and  (e).  Do  not  arise.

 Review  of  Cadre  Structare  of  Indian
 Statistical  Service

 2691,  SHRI  K.  SURYANARAYANA  :
 Will  the  PRIME  MINISTER  be  pleased  to
 tefer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Ques-
 tion  No.  4784  on  the  6th  December  970
 fegarding  separate  cadre  for  Departmental
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 candidates  before  selection  to  Grade  IV  of  by  an  order  dated  9,3.1972,  of  the  said  court
 Indian  Statistical  Service  and  state  :

 (a)  whether  the  review  of  the  cadre
 structure  of  the  Indian  Statistical  Service
 has  since  been  completed,  if  so,  its  broad
 outlines  ;

 (b)  the  manner  in  which  it  is  likely  to
 be  implemented  ;  and

 (c)  the  steps  being  taken  to  ensure  that
 the  scheme,  as  finalised  does  not  affect  the
 persons  who  are  already  working  in  Grade
 IV  of  the  Indian  Statistical  Service  on  an
 ad-hoc  basis  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  AND
 IN  THE  DEPARTMENT  OF  PERSONNEL
 (SHRI  RAM  NIWAS  MIRDHA):  (a)  toe
 (०)  The  review  of  the  Cadre  Structure  of
 the  Indian  Statistical  Service  AS.  still  under
 consideration  of  the  Government.  Govern-
 ment  have  nothing  to  add  to  the  informa-
 tion  given  in  reply  to  Unstarred  Question
 No,  4784  on  i6th  December,  1970.

 Criminal  Case  of  Bank  Robbery  Against
 Shri  Nagarwala

 2692  SHRI  BHOGENDRA  JHA:
 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  decided
 to  drop  the  criminal  case  regarding  bank
 robbery  involving  Shri  R.  S.  Nagarwala
 who  died  on  3rd  March.  1972;

 (b)  whether  the  deaths  of  Shri  Nagar-
 wala  and  of  the  Police  Officer,  Shri  Kashyap
 who  was  incharge  of  the  investigation,  have
 got  any  connection  with  the  efforts  to  cover
 the  ramifications  and  connections  of  other
 influential  persons  with  the  crime  ;  and

 ,  (०)  if  not,  whether  high  level  enquiry
 into  the  affairs  is  being  considered  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI F.  H.  MOHSIN)  :  (a)  No.  The  criminal
 Proceedings  pending  in  court  of  the  Addi-
 tional  Chief  Judicial  Magistrate,  New  Delhi
 against  the  accused  Shri  R.  5,  Nagarwala  in
 case  FIR  No.  85  dated  24th  May,  1971
 under  sections  419/420/409  IPC  Police
 Station  Parliament  Street,  have  heen  plospd

 on  the  death  of  the  accused.

 (b)  No.

 (c)  No.  A  Sub-Divisional  Magistrate  is
 conducting  inquest  proceedings  under  section
 74  C.R.P.C.  into  the  circumstances  of  death
 of  Shri  R.  Ss.  Nagarwala,  accused,  Shri  0.
 K.  Kashyap,  Additional  Superintendent  of
 Police,  and  the  Investigating  Officer  of  this
 case,  died  in  a  road  accident  near  Mathura.
 A  case  FIR  No.  205  dated  20th  November,
 97i  u/s  379/304-A  IPC  was  registered  in
 police  station  Brindaban,  District  Mathura,
 U.P.  Investigations  in  this  case  showed  that
 on  20.i.7!  at  4.30  p.m  _  the  car  of  Shri  D.K.
 Kashyap  collided  with  a  tonga,  which  was
 moving  m  a  group  of  4/5  tongas  The  tonga
 driver  and  his  horse  died  on  the  spot.  The
 car  was  totally  damaged,  and  a_  pole  of  the
 tonga  pierced  into  the  right  temple  of  Shri
 D  K  Kashyap  and  killed  him.  In  these
 circumstances,  no  further  investigation
 could  be  done  and  the  investigation  has
 been  closed  and  a  final  report  sent  up  in
 this  case.

 Disposal  of  Excess  Land  Attached  to
 Government  Houses  in  States  where

 Governors  reside

 2693.  SHRI  PAMPAN  GOWDA:
 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  is  any  proposal  under
 Government’s  consideration  to  dispose  of
 the  excess  laad  attached  to  various  Govern-
 ment  houses  in  the  States  in  which  the
 Governors  of  the  States  are  residing  ;  and

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 ह:  H.  MOHSIN)  :  (a)  and  (b).  A  Com-
 mittee  consisting  of  an  officer  each  of  the
 Ministries  of  Home  Affairs,  External  Affairs
 and  Finance  anda  nominee  of  the  Com-
 ptroller  and  Auditor  General  is  studying  the
 pattern  of  expenditure  in  various  Raj
 Bhavans.  The  Committee  will  also  examine
 whether  any  land  is  surplus  to  the  require-
 ments  of  the  Raj  Bhavans.  The  question
 of  disposal  of  the  surplus  land,  if  any,
 would  be  a  matter  to  be  considered  after  the
 report  of  the  Committee  has  been  received,
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 12.00  hrs.

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER
 OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 Raportep  REDUCTION  IN  THE  PROCUREMENT
 Price  oF  WHEAT  AND  CONSEQUENT

 R&SENTMENT  AMONG  PEASANTS

 wt  कमल  मिल  मधुकर  (केसरिया)  अध्यक्ष

 महोदय,  मैं  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  निम्न-

 लिखित  विषय  वी  ओर  कृषि  मन्त्री का  ध्यान
 दिलाना  चाहता  हैँ  और  प्रार्थना  करता  हूं  कि

 ब  इस  बारे  में  वक्‍तव्य  दें  :

 "गेहूं  की  बसूली  की  कीमत  हटाई  जाने
 और  उसके  परिणामस्वरूप  पंजाब  और  देश  के

 अन्य  भागों  में  किसानों  में  व्याप्त  रोष  के

 समाचार  yr
 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE

 (SHRI  F.  A.  AHMED):  Government  have
 not  yet  taken  a  decision  regarding  the  level
 of  procurement  price  of  wheat  for  the
 1972-73  marketing  season.  During  the  last
 year  the  procurement  prices  of  Red
 (indigenous)  were  fixed  between  Rs,  Mie
 and  Rs.  74/  per  quintal  and  the  prices  of
 all  other  varieties  at  Rs.  76/-  per  quintal.  In
 their  Report  on  “Price  policy  for  rabi
 foodgrains  for  1972-73  season”  the  Agri-
 cultural  Prices  Commission  have  rezom-
 mended  that  ‘the  procurement  prices  of
 wheat  be  fixed  uniformly  for  all  the  States
 at  Rs.  66/-  per  quintal  for  the  indigenous
 Red  and  Rs.  72/-  per  quintal  for  the
 indigenous  common  white  and  different
 Mexican  varieties’.

 Government  have  seen  press  reports
 regarding  the  resentment  among  the  peasants
 in  Punjab  and  other  parts  of  the  country
 against  this  recommendation  of  the  Com-
 mission.  Various  views  have  been  expressed
 in  favour  and  against  the  views  of  the
 Commission  through  press  and  other  media.
 The  question  of  fixation  of  wheat  prices  for
 the  ensuing  rabi  season,  is  under  considera-
 tion  of  the  Government  and  a  fina!  decision,
 will  be  taken  only  after  considering  the
 views  of  the  Honourable’  Members  and  the
 Chief  Ministers  of  States  who  are  meeting
 in  conference  on  the  i3¢h  and  14th  April,
 ‘1972,

 Government  have  adapted  the  palicy  of
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 price  support  to  the  farmers,  to  ensure  that
 the  producer  gets  an  incentive  price,  the
 consumer  gets  foodgrains  at  a  reasonable
 price  and  the  present  trend  of  foodgrain
 output  is  sustained.  To  achieve  these  objec-
 tives  of  the  price  policy,  tne  Food  Corpora-
 tion  of  India  has  been  especially  created  to
 undertake  massive  marketing  operation  In
 deciding  the  procurement  price  of  wheat  for
 the  coming  marketing  season,  Government
 will  ensure  that  both  the  interest  of  the  pro-
 ducer  and  the  consumer  are  fully  protected.

 eft  कमल  मिथ  मधुकर  :  भ्रष् यक्ष  महोदय,
 जो  बयान  मन्त्री  महोदय  ने  दिया  है उस  बयान
 से  समस्याओं  का  निदान  कैसे  होगा  भ्र ौर
 ब्रोकर  समस्‍यायें  कैसे  पैदा  हुई  हैं  इसका  कुछ  भी
 पता  नहीं  चलता  है।  यह  सवाल  इसलिये  महत्व-
 पूर्ण  हो  गया  है  कि  ट्रैडिशनल  गेहूं  उपजाते
 वाले  एरियाज  पंजाब  शौर  हरियाणा  के  अलावा
 फ़ौज  जो  खेती  में  तरक्की  हुई  है  उससे  उत्तर
 प्रदेश,  बिहार  कौर  दूसरे  राज्यों  में  भी  गेहूं  की
 पैदावार  में  काफी  बढ़ोत्तरी  हुई  है।  हमारे

 बिहार  में  भी  और  खासकर  चम्पा रन  जिले  में

 जहां  केवल  घान  पैदा  होता  था,  वहां  भी  गेहूं
 की  पैदावार  हो  रही  है,  लेकिन  यह  सवाल  क्यों

 पैदा  हुआ 7  यह  इसलिये  पैदा  हुआ'  कि  प्राइम
 मिनिस्टर  का  बयान  हुआ  लोक  सभा  में  ;  फिर

 ऐश्रीकल्चर  प्राइस  कमीशन  की  रिपोर्ट  झाई,
 उसमें  आहछंकायें  व्यक्त  की  गई  कि  गेहूं  की  खेती

 में  लोग  अधिक  लग  गए  हैं  कौर  दूसरी  केश

 क्राप्स  की  ओर  ध्यान  कम  दे  रहे  हैं,  जेसे  दाल

 और  तेलहन  वर्ग रह  है,  तो  उसके  चलते

 आह एवं कायें  पैदा  की  गई  कि  गेहूं  की  प्रोक्योरमेंट
 प्राइस  चटा  दी  जाय  जिससे  लोग  केश  क्रिप्स

 की  तरफ  भी  ध्यान  दें  a साथ  ही  इस  बात  को

 भी  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  ऐसा  प्रचार  करने  में

 और  जो  रोस  पैदा  किया  जा  रहा  है,  उसमें  बड़े
 काश्तकारों  का  भी  हाथ  है।  वह  इसलिए  भी

 होता  है,  यह  बात  भी  सत्य  है  कि  कैसी  के  मामले
 में  भ्र धिक  मुजरिमों  के  प्रयोग  करने  और  मशीनों
 की  अधिक  कीमतें  बढ़ने,  फर्टिलाइजर  की  कीमतें
 बढ़  जाने  तथा  तिबाई  र्ढे  में  भी  वृद्धि  हो  जाते
 के  कारण,  जैसे  कि  हमारे  विहार  में  ही  सरकार
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 की  25  प्रतिशत  सिंचाई  का  शे  बढ़ाने  की

 योजना  है,  इन  सब  कारणों  से  कौर  उसके  बाद

 किसानों  को  झपना  कच्चा  माल  बेचने  के  बाद

 जो  उसको  अपने  :इस्तेमाल  के  लिए  माल  खरीदना

 पडता  है  उसमें  अधिक  दाम  देना  पड़ता  है,  इन

 सबसे  गेहूं  की  कास्ट  साफ  प्रोडक्शन  राज  भ्र धिक

 बढ  गई  है  जो  मई  लेती  की  प्रणाली  के  चलते

 हो  रहा  है।  तो  प्रा पने  इस  पर  ध्यान  नहीं
 दिया  है,  लेकिन  साथ  एक  बात  और  भी  है,

 दूसरा  पहलू  भी  इसका  है  कम्प्यूटर  साइड  और

 जितने  वेतनभोगी  लोग  है,  जो  शहरों  में  रहने
 वाले  है,  गरीब  किसान  हैं,  खेतिहर  मजदूर  हैं,
 मध्यम  वर्ग  के  लोग  है  या  सरकारी  कर्मचारी

 है  जिनको  गेहूँ  खरीदना  पड़ता  है  उनका  सवाल

 भी  इस  बात  पर  विचार  करते  समय  ध्यान  में

 रखना  पड़ेगा  |  लेकिन  ऐसा  नहीं  किया  गया ।

 और  ऐसा  इसलिए  नहीं  किया  गया  कि  आपके

 देश  मे  पू  जीवादी  मार्केटिंग  सिस्टम  के  चलते

 किसानों  की  दोहरी  लूट  होती  है।  एक  तरफ

 अपना  कच्चा  माल  जो  है,  वह  छोटे-छोटे  किसान

 फसल  के  दिनों  में  बेच  देते  है  सस्ते  दामों  पर  ।

 लेकिन  वही  गेहूं  बह  खरीदने  जाएंगे  तो  उनको

 उसका  ज्यादा  दाम  देना  पड़ेगा  7  ऐसे  ही  घान
 शौर  दूसरी  फसलों  के  मामले  में  होता  है।  तो
 जब  सरकार  की  तरफ  से  यह  एलान  किया

 गया  है  कि  हमारा  लक्ष्य  समाजवाद  है  तो  मैं
 सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार
 स्टेट  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  के  जरिए  या  फूट  कार-
 पोरेदान  के  जरिए  पूरे  अन्न  के  थोक  व्यापार  को
 अपने  हाथ  में  लैने  जा  रही  है  या  नहीं  ?  क्‍या
 इस  बात  के  लिए  सरकार  गारन्टी  करने  जा
 रही  है  कि  प्रोक्योरमेंट  प्राइस  इस  साल  गेहूं  की
 ज्यों  की  त्यों  रखो  जायेगी  और  शाहिदा  साल
 भर  पहले  ही  सरकार  गेहूं  की  प्रोक्योरमेट  प्राइस
 या  दूसरी  चीजों  की  प्रोक्योरमेंट  प्राइस  एलान
 कर  देगी  ताकि  किसान  अपनी  खेती  के  पैरने
 को  बदल  सके  और  उसी  के  अनुरूप  अपने  को
 ढाल  सके  ?  कण  सरकार  इस  बात  के  लिए  भी

 तैयार  है  या  नहीं  कि  एक  तरफ  जो  किसानों
 की  सस्ते  दाम  पर  अपना  माल  बेच  देना  पड़ता

 है  और  दूसरी  तरफ  कपड़ा  चीनी  प्राणी  अपने

 काम  की  चीजें  अधिक  दाम  पर  लेनी  पड़ती  हैं,
 तो  इस  दोनों  में  बैलेंस  कायम  किया  जाय  ताकि
 प्राइस  सेवल  जो  है  उसमें  संतुलन  रह  सके ?

 और  क्या  इस  बारत  के  लिए  सरकार  का  विचार

 है  था  नहीं  कि  ऐसी  सीमा  बहू  तय  कर  दे  कि
 जिसमें  छोटे  किसान  जो  सामान  बेचते  हैं  वह
 शाप  की  ओ  प्रोक्‍्यौरपरेंट  प्राइस  है  उसके  प्रनुसार
 उनसे  लिया  जाय  भ्र ौर  बचे  काश्तकारों  से  लेवी

 के  रूप  में  आप  मन्ने  लें,  गेहूं  लें  पौर  प्राइस
 कमीशन  वे  जो  सुभाव  दिया  है  उस  दर  पर
 उनसे  गेहूं  लिया  जाय  ?  तो  इन  सवालों  के  विषय
 सें  आप  साफ  तौर  सें  बताइए  कि  आप  कब  तक

 फूड  कारपोरेशन  शरीफ  इंडिया  के  जरिए  तमाम
 धन्न  के  थोक  व्यापार  को  पूरा  का  पूरा  झपने

 हाथ  से  लेने  जा  रहे  है  शौर  उस  दिशा  में  क्या
 कार्यवाही  करने  जा  रहे  हैं  ?

 SHRI  F.  A.  AHMED.  The  hon.  Member
 has  ,  advanced  arguments  in  favour  of
 retaining  the  present  procurement  price  of
 wheat  as  also  reasons  against  reduction  of
 the  price.

 As  I  have  pointed  out  in  my  statement, at  present,  the  Government  are  considering
 various  views  expressed  in  this  behalf  both
 by  the  Members  of  Parliament,  the  Members
 of  the  Consultative  Committee  and  the
 members  of  the  Farmers’  Forum  and  the
 views  expressed  in  the  Press  for  and  against the  increase  of  price  and  after  consulting  the
 Chief  Ministers,  a  decision  will  bz  taken  in
 this  behalf  and  I  hope,  in  taking  a  decision,
 we  shall  see  that  the  interests  of  the  producer
 as  well  as  the  consumer  are  kept  in  view.

 श्री  कमल  मिन  मधुकर  :  छापने  यह  नही
 बताया  कि  फूड  कारपोरेशन  पूरा  अन्न  का  थोक
 व्यापार  अपने  हाथ  में  मेंने  जा  रही  है  या  नही  ?

 SHRI  F  A.  AHMED:  So  far  as  the
 Food  Corporation  are  concerned,  they  are
 going  to  take  up  the  procurement  of  foog-
 grains  on  a  massive  scale,
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 थनी  सतपाल  कपूर  (पटियाला):  स्पीकर

 साहब,  इस  मसले  ने  पंजाब,  हरियाणा,  वेस्टर्न

 सून  पी०  गे  कि  सारे  मुल्क  के  किसानों  में  एक
 नई  लहर  पैदा  की  है।  जरूरत  तो  इस  बात  की
 थी  कि  एग्रीकल्चर  मिनिस्ट्री  एग्रीकल्चर  के  बारे
 में  किस  तरह  प्रोडक्शन  होगी,  किस  कीमत  पर
 लेंगे--  इन  सबके  बारे  मे  एक  सीधी  शौर  साफ

 पालिसी  बनाती  और  यह  तय  करती  कि  हमारी
 क्राप  पालिसी  कया  होगी  ।  लेकिन  हो  क्या  रहा
 है  हम  उस  वक्‍त  कीमत  मुक़र्रर  करते  है  जब
 पैदावार  शा  जाती  है,  जब  किसान  उस  पर
 अपनी  लागत  लगा  बैठता  है।  पिछले  साल  से
 लेकर  अब  तक  हमारे  एग्रीकल्चरल  इन्पुट्स  की
 कीमत  बढी  है,  गवर्नमेट  की  भ्रपनी  ऐजेन्सी

 यह  बताती  हैं--भर  शिव  कास्ट  पिछले  साल  छापने
 00  रु०  प्रति  एकड़  रखी  थी,  नो-प्राफिटनतो
 लास  के  बेसिक  पर  उसको  तय  किया  था,  लेकिन

 इस  साल  आप  120  रु०  थेशिग  कास्ट  ले  रहे

 है।  फर्टिलाइजर  की  कास्ट  बढी  है,  ट्रेवल्स  की
 कास्ट  बढी  है।  लेकिन  श्री  जब  प्रोडक्शन  भाई

 है  तो  ऐसा  महसूस  होता  हैं  कि  हमारी  कोई
 पालिसी  ही  नही  है,  हम  को  कोल्ड-फ्रीजर  हो
 गया  है,  पैदावार  ज्यादा  देख  कर  घबराहट  हो
 गई  है।

 जहा  तक  सब्सिडी  का  ताल्लुक  है--भाष

 हमें  बता  रहे  है  कि  20  करोड  हठ  सब्सिडी

 पर  खच  होगा,  100  करोड़  रुपया  बजट  में  रखा

 गया  है,  लेकिन  तकरीबन  55  करोड़  रुपया  बाप

 जो  इस  वक्‍त  खर्च  कर  रहे  हैं,  इसमे  से  बचा

 सकते  हैं  ।  आप  इसमें  से  40  करोड  रुपया  किस

 को  देते  हैं?  मिडिल-मैन  देते  हैं?  मिडिल-
 मैन  कौन  है  ?  वह  मिल-झालर  है,  जो

 गन्दुम  पीसता  है,  जो  डीपो  चलाता  है,
 उसको  भाप  40  करोड  रुपये  की  बोरियां

 फ्री दे  रहे  है।  सब्सिडी  की  जरूरत  कन्जयुमर
 को  है,  प्रोड्यूसर  को  है,  लेकिन  उनको  आप

 कुछ  नहीं  दे  रहे  है,  बल्कि  मिल-ओनर  को  40

 करोड़  रुपया  दे  रहे  है।  अब  इस  वक्‍त  जो  20
 क्रोड़  रुपये  की  कमी  है,  अगर  आप  40  करोड़
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 रुपया  जो  मिल-ओनर  को  बोरी  की  कीमत  की
 शक्ल  मे  दे  रहे  हैं,  बचा  लें  तो  यह  घाटा  पूरा
 हो  सकता  है।

 दूसरी  तजवीज  यह  है  कि  भाप  पंजाब,
 हरियाणा  या  वेस्टर्न  यू०  पी०  से  76  रु०  में

 अनाज  लेते  है,  उस  पर  2  रु०  गबन मेन्ट  को

 कास्ट  जाती  है,  78  रु०  ले  भाप  दूसरे  सूबा  को

 बेच  देते  है,  बिहार,  गुजरात,  महाराष्ट्र,  बंगाल

 को  बेचते  है  कौर  वहाँ  पर  आपने  स्टेट्स  को

 एलान  किया  है  कि  वे  84  र्०  कौर  86  रु०

 थे  कन्जयुमर  को  दे  ।  वे  कह  रहे  हैं  कि  यह  हमारा
 रेसलिंग  खर्चा  है।  इसको  भाप  बचा  सकते  हैं,  रोक
 सकते  हैंभौर  इसमे  से  झ्राघी  कीमत  बचा  कर  सेंट्रल

 पूल  में  पैसा  डालें  तो  फिर  किसान  को  सब्सिडी

 क्यों  नहीं  दी  जा  सकती--इन  प्वाइन्ट्स  की

 तरफ  प्रापको  देखना  चाहिये  |

 तीसरी  बात--पजाब  और  हरियाणा  के

 जो  झाकड़े  चुके  मिले  हैं,  उनके  मुताबिक  230

 करोड़  रुपया  पजाब  और  हरियाणा  के  किसानो

 को  बेबो  का  कर्जा  देना  है  1  इसलिये  अगर

 भाप  ब  कीमत  घटायेगे  तो  उसकी  लोन  वापस

 करने  की  कैपिसिटी  कम  हो  जायेगी,  वह  बेक  से

 लिया  हुआ  कर्जा  वापस  नही  कर  पायेगा  ।  झगर

 बैंकों  से  लिया  कर्जा  वापस  नही  कर  पायेगा  तो

 अगली  फसल  के  लिए  बेक  उसको  नया  कर्जा

 नहीं  देंगे--इस  नये  क्राइसिस  को  रोकना

 चाहिए  |  इसलिए  एग्रीकल्चर  प्राइस  कमीशन
 ने  जो  रिकमेन्डेशन्ज  की  हैं,  वे  रन-रियलिस्टिक
 है,  व ेआज  के  हालात  के  मुताबिक  नही  है,
 उसमें  किसानों  के  नुमाइन्दे  नहीं  कमीशन
 ने  देखा  कि  पी०एल०  480  का  कितना  कुशन
 हमें  मिलता  है,  राज  उसका  जो  इम्पोर्ट  बन्द
 कर  रहे  हैं,  उससे  कितना  नुकसान  होगा,  उस

 नुकसान  को  प्रोड्यूसर  कितना  उठाये,  यह  सोच
 कर  उन्होंने  रिकमेन्डेशन  दे  दी  है,  जो  राज  के
 हालात  के  मुताबिक  नहीं  है।  जरूरत  इस  बात
 की  है  करि  जो  तजवीज  मैंने  दी  है--40  करोड़
 रुपये  की  बोरी  के  बारे  में  या  दूसरे  सूबों  में  जो
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 ज्यादा  कीमत  पर  बेच  रहे  हैं,  वहां  पर  इन-

 एफिसियेन्सी  को  रोक  कर  रुपया  सेन्ट्रल  पूल  में

 लाइये  शौर  जो  50-55  करोड़  रुपये  के  दर-

 मियान  रुपया  जाया  किया  जा  रहा  है,  इससे
 किसानों  को  सब्सिडी  दी  जा  सकती  है  शौर

 कन्जयुमर  की  मदद  की  जा  सकती  है।

 आज  हमारे  कई  साथी  कहते  हैं  कि  यह

 कुलक-क्लास  है,  लैन्डेड  एरिस्टोक्रेसी  बन  रही
 है।  लोडेड  एरिस्टोक्रेसी  हो  सकती  है,  लेकिन  5
 एकड़  वालों  को  क्‍या  कहेंगे,  0  एकड़  वालों  को
 क्या  कहेंगे,  5  एकड़  बालों  को  क्‍या  कहेंगे,  बाप
 को  रंगदार  ऐनक  लगा  कर  नही  बैठना  चाहिए
 उन  साथियों  को  पंजाब,  हरियाणा  और  बेस्ट नं

 यू०पी०  में  जो  भ्र नाज  पैदा  करते  हैं,  उन  किसानों
 को  देखना  चाहिए,  उनकी  इकानामिक  हालत
 को  देखना  चाहिये  lessees  (व्यवधान)

 मैं  एक  बात  की  वजाहत  करना  चाहता
 हूं  “भाप  सीलिंग  लागू  कीजिये,  हम  सपोर्ट
 करेंगे,  पंजाब  में  भी  भ्रम  सीलिंग  करने  की  बात

 आई  है,  हम  उसके  हक  में  नहीं  हैं,  लेकिन  श्राप
 एग्रीकल्चर  इनकम  टैक्‍स  लगाइए  हम  उसको
 सपोर्ट  करेंगे,  श्राप  सालिग  लागू  कीजिए--हम
 सपोर्ट  करेंगे,  लेकिन  अथर  भाप  एग्रीकल्चर

 इकानामी  डिस्ट्राय  करेंगे  तो  उसकी  मुखालफत
 करेंगे

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आपने  प्रदान  क्‍या  पूछा  ?

 आप  ने  तो  मशविरे  दिये  हैं,  प्रदान  नहीं  पूछा  ।

 क्रि  सतपाल  कपूर:  मैंने  तीन  सवाल  पूछे
 हैं!

 SHRI  है  A.  AHMAD  :  The  hon.
 member  has  made  a  suggestion  which  will
 be  considered.

 डा०  लक्की  मा राय रा  पाण्डेय  (मंदसौर)  :
 अध्यक्ष  महोदय,  माननीय  मंत्री  जी  के  वक्तव्य
 को  मैंने  बड़े  ध्यान  से  पढ़ा,  लेकिन  इसमें  कहीं
 भी  यह  दिखाई  नहीं  पड़ा  कि  माननीय  मंत्री
 जी  किसानों  को  राहत  पह  “चने  या  उनके  हित
 हों,  इस  दृष्टि  से  कुछ  विचार  रखते  हों।  जहां
 तक  किसानों  के  प्रदर्शन  का  सवाल  है,  उसके

 बारे  में  उन्होंने  उल्लेख  किया  है,  लेकिन  मैं
 उनसे  जानना  चाहूंगा  कि  देश  के  विभिन्‍न  कृषि
 विश्वविद्यालयों  ने  जो  भ्र पनी  रिपोर्ट  दी  है,  या
 सब  विश्वविद्यालयों  ने  जो  मत  व्यक्त  किये  हैं,  उस

 दृष्टि  से  गेहूं  की लागत  मूल्य  95  रुपये  कम  से

 कम  बैठती  है,  ऐसी  स्थिति  में  प्राय  क्या  कदम
 उठाने  जा  रहे हैं  आपने  एक  बात  जरूर  कही
 है  कि  हम  न  तो  उत्पादन  घटाने  के  पक्ष  में  हैं
 और  न  उपभोक्ताओं  की  महंगे  दामों  पर  देने  के
 पक्ष  में  हैं,  उत्तादक  को  भी  ठीक  दाम  मिले,  इस

 दृष्टि  से  इन  तीनों  में  ठीक  ताल-मेल  बैठाने  की

 श्राप  कोशिश  कर  रहे  हैं।  लेकिन  ताल-मेल

 बैठाने  की  दृष्टि  से  किसानों  का  जो  लागत  मूल्य
 है--  बीज,  सिंचाई,  कटाई,  मजिया  तक  ले  जाने
 की  ढुलाई--इन  सब  पर  जो  खर्च  जाता  है,  क्या
 आप  के  कमीशन  ने  इन  सब के  बारे  में  विचार
 किया  है  कौर  सरकार  उससे  सन्तुष्ट  है  ?  मगर
 नहीं  किया  है  तो  उसने  इन  बातों  को  क्यों  छोड़ा,
 कृषि  मूल्य  आयोग  का  जो  मानदण्ड  है,  वह
 क्‍या  है  ?

 श्राप  का  प्रोक्येमिंन्ट  पर  जाने  वाला  खर्च
 पिछले  वर्षों  %  Wy,  तथा  24%  तक  रहा
 शर  इस  वर्ष  आप  ने  खर्च  कैसे  निर्धारित  किया

 है  और  वास्तविक  जो  खर्च  होनेवाला  है,  वहू
 कितना  है?  मेरा  मत  है  कि  प्रोक्यॉमिन्ट  पर
 जो  वास्तविक  खर्च  होता  है  लगभग  6%  बैठता

 है  यदि  अ।प  उसको  ही  लेवे  तो  उत्पादक  को

 पूरे  दाम  मिलेंगे  और  उपभोक्ता  को  सस्ते  मूल्य
 पर  दे  सकते  हैं  तथा  किसानों  में  अनाज  पैदा
 करने  की  रुचि  बढ़  सकती  हैं।  वर्ना  जेसे  अन्य
 नकद  फसलों  का  उत्पादन  घट  रहा  है,  वही
 स्थिति  यहां  भी  जरा  सकती  है।  वास्तव  में  अभी
 तक  बाप  की  कोई  नीति  ही  नहीं  रही  है।
 यदि  अमुक  वस्तु  का  मूल्य  साल  भर  पहले  या
 6  महीने  पहले  घोषित  कर  दिया  जाय  तो
 किसान  उस  तरफ  प्रोत्साहित  होकर  आगे
 करायेगा।  कृषि  की  अनिष् दि यत  नीति  के  कारण
 आज  किसान  का  मनोबल  1  रहा  है।
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 [डा०  सदमा  ता राय रा  पांडेय]

 गेहूं  का  उत्पादन  बढ़ा  है  |  चावल  का

 उत्पादन,  गन्ने  का  उत्पादन  कौर  दूसरी
 वाणिज्य  फसलों  का  उत्पादन  घटा  है।
 यदि  गेहूँ  का  उत्पादन  बढ़ा  है  कौर  उसके

 लिए  प्रोत्साहन  मूल्य  नहीं  दिए  गए  बल्कि  मूल्यों
 को  कम  करने  की  बात  की  गई  जैसे  कि  सरकार

 66  रुपया  प्रति  बंबींटल  गेहूँ  का  दाम  रखना

 चाहती  है  तो  उससे  किसानों  का  मनोबल  टूट
 जायेगा  और  उत्पादन  पुनः  घटेगा।  तो  इस

 सम्बंध  में  सरकार  कौन-सा  विचार  कर  रही  है
 कि  उपभोक्ता  को  उचित  कीमत  पर  अनाज

 मिले  शौर  किसान  को  भी  गेहूँ  की  उपज  का

 लागत  के  हिसाब  से  सही  दाम  मिले  क्योकि  अब

 किसान  की  उपज  को  लागत  बहुत  ज्यादा  हो

 गई  है,  L0  और  115  रुपया  प्रति  बिल

 की  लागत  बैठती  है।  75  अथवा  76  रुपये  प्रति

 क्विंटल  का  भाव  सरकार  ने  जो  रखा  था  उससे

 भी  उससे  छोटे  किसान  बहुत  पीड़ित  हैं।  श्रीमन्

 हमारे  मध्य  प्रदेश  में  एक  सैम्पिल  सर्वे  हुआ  था,
 रीवा  में  कृषकों  का  एक  प्रशिक्षण  केन्द्र  है  वहां
 पर  किए  गए  सैम्पल  सबे  के  अनुसार  लागत

 मूल्य  प्रति  क्विंटल  105  रुपए  छोटे  किसानो

 के  लिए  आई  शौर  बड़े  किसानो  के  लिए

 कुछ  कम  बंदी।  तो  किसानों  को  लागत

 मूल्य  के  हिंसा  से  दाम  मिले  इसके  लिए

 सरकार  क्या  निर्णय  लेने  जा  रही  है--इसके
 सम्बन्ध  में  मैं  स्त्री  जी  से जानना  चाहूँगा  कि
 क्या  सरकार  किसानो  को  भ्र धिक तम  प्रोत्साहन
 मूल्य  देगी  जिससे  कि  किसान  गेहूं  का  अधिका-
 किक  उत्पादन  कर  खाद्य स्थिति  को  मजबूत
 बनाने  में  लोग  दे  सके  t

 SHRI  F,  A.  AHMED:  So  far  as  the
 cost  of  production  is  concerned,  an  attempt
 has  beeh  made  to  make  an  assessment  by
 the  Agricultural  University  at  Ludhiana,  and
 also  by  the  Statistics  Department  of  the
 Punjab  Government.  They  gave  certain
 figures  which  were  taken  info  consideration
 by  the  prices  Commission.  The  Prices
 Commission  have  not  accepted  these  figures
 as  correct,  (interruption)
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 SHRI  ATAL  BIHARI  VAJPAYEE
 (Gwalior)  :  Has  the  Commission  given  any
 reason  for  it  ?

 SHRI  F,  A.  AHMED  :  They  have.  If
 the  hon.  Members  will  be  pleased  to  look
 at  the  report,  they  will  find  the  reasons
 which  they  have  given  there.  But  I  can
 assure  the  house  that  so  far  as  the  figures

 regarding  the  cost  of  production  are  con-
 cerned,  we  have  taken  stepsin  our  Agricul-
 ture  Ministry  to  set  up  a  Cell  through  which
 we  afe  collecting  data,  and  I  hope  by  next
 year  it  will  be  possible  for  us  to  get  the
 actual  cost  of  production  of  at  least  two
 crops,  samely,  rice  and  wheat.

 SHRI  ATAL  StHARI  VAJPAYEE  :
 Then  there  should  be  no  price  reduction  in
 the  meanwhile.

 SHRI  F,  A.  AHMED  :  That  is  the
 action  which  we  have  taken.  So  far  as  the
 arguments  against  the  reduction  of  the
 existing  price  are  concerned,  those  arguments
 have  been  advanced,  both  for  and  against  the
 price  reduction,  and  the  Government  has  not
 yet  taken  a  decision.  As  I  have  |  omted
 out,  we  shall  keep  in  mund  the  interests  of
 the  consumers  as  well  as  the  producers,
 while  taking  a  decision  after  we  have  heard
 the  views  of  the  Chief  Ministers  at  the
 Chief  Ministers’  Conference.

 SHRI  VIKRAM  MAHAJAN  (Kangra)  :
 Sir,  the  prosperity  of  India  depends  on  the
 prosperity  of  the  farmer.  (Interruption)

 AN  HON  MEMBER  :  Which  farmer  ?
 SHRI  VIKAM  MAHAJAN  :  The  small

 farmer.  If  India  has  to  prosper,  the  farmer
 who  owns  land  to  an  extent  of  an  acre,  even
 half  an  acre  or  one  kanal—he  is  a  small
 farmer—has  to  prosper  Whatever  price  you
 will  fix  should  be  adequate  to  the  farmer
 also.  The  prosperity  of  India  depends  on  the
 prosperity  of  the  small  farmer  who  owns  one
 acre  of  land.

 With  this  laudable  object  in  view,  for
 the  prosperity  of  the  farmer,  the  small
 farmer,  the  Government  appointed  the
 Agricultural  Prices  Commission.  It  was  a
 very  good  object.  The  object  was  to  give
 a  supporting  price.  But  what  did  the
 bureaucracy  do?  ypyere  is  a  very  interesting
 item  which  appeared  in  the  newspapers  which
 I  wish  to  read.  It  is  the  statement  by  the
 Minister.  It  says  :



 4.  Reduction  in  CHAITRA  23,  894  (SAKA)  Procurement  Price  of  Wheat  (CA)  42

 “Mr  Fakruddin  Ali  Ahmed,  the
 Minister,  admitted  that  there  was  no
 agriculturist  on  the  Agricultural  Prices
 Commission.”

 This  is  how  we  are  going  to  give  relief
 to  the  farmer,  by  appointing  a  Commission
 on  which  there  was  no  agriculturist.  It  is
 like  appointing  a  cobbler  to  perform  the
 function  of  a  dentist.  What  I  want  to
 know  if,  how  this  Commission  is  able  to
 tealise  the  difficulties  of  the  agriculturists.
 That  is  why  this  price  has  been  fixed,  when
 the  prices  of  fertilisers,  tractors,  water—
 pumps—everything—have  gone  up  I  want
 to  put  a  few  questions  to  the  hon.  Minister
 and  |  want  clear  answers  on  those  points,

 Tell  me  what  is  the  percentage  of
 unirrigated  land  in  india,  as  compared  to
 irrigated  land.  How  many  model  farms  on
 unirrigated  land  were  taken  into  considera-
 tion  by  the  Agricultural  Prices  Commission
 before  fixing  the  price  of  wheat  and  any
 other  agricultural  product  p  Which  unirri-
 gated  farms  did  they  take  up,  and  where
 are  they  ?  What  is  the  cost  of  production
 of,  say,  one  quintal  of  wheat  in  those  farms  ?
 Give  us  specific  answers.  (/netrruption)
 What  are  you  talking,  Mr  Nahata?  You
 do  not  know  unirrigated  and  produces
 wheat.

 I  wish  we  have  a  training  school  for
 MPs.  Some  of  them  do  not  know  that
 wheat  is  grown  on  unirrigated  land.
 Secondly,  what  is  the  percentage  of  unirri-
 gated  land  in  India  ?  Thirdly,  what  prevents
 you  from  announcing  the  price  policy  six
 months  before  the  present  crop  came  in  the
 market  ?  Will  you  in  future  announce  your
 price  policy  six  months  before  the  crop
 comes  into  the  market  ?  I  am  told  FCI  is
 Tunning  at  a  loss  and  is  not  able  to  manage
 the  show  because  its  cost  of  procurement
 and  its  cost  of  management  have  gone  up.
 If  that  is  the  object  and  you  want  to
 reduce  the  procurement  price  to  help  the
 FCI,  are  you  willing  to  appoint  a  Com-
 mission  to  go  into  the  working  of  FCI  and
 See  that  its  cost  of  procurement  and  distri-
 bution  goes  down  ?  So  that  the  cut  does  not
 fall  on  the  producer  ?  I  want  a  categorical
 answer  to  these  questions.

 SHRI  ह:  A,  AHMED  The  percentage
 of  unirrigated  land  to  irrigated  land  is  50
 Per  cent  so  far  as  wheat  is  concerned.  The
 Production  ig  about  20  por  cont,  What

 factors  have  been  taken  into  consideration
 by  the  Agricultural  Prices  Commission,  J  am
 not  aware  of.  As  I  have  already  said,  we
 have  no  data  on  the  basis  of  which  we  can
 say  what is  the  cost  of  produttion  of  wheat
 or  any  other  produce  in  the  country.  For
 that  purpost,  we  have  taken  action  in  our
 Ministry  through  which  we  are  making  an
 effort  to  collect  the  data  and  I  hope  by
 next  year,  it  would  be  possible  for  us  to
 know  the  cost  of  production.

 SHRI  VIKRAM  MAHAJAN  :  They  say
 they  are  going  to  reduce  the  price  but  they
 do  not  know  how  the  cost  of  production
 has  been  arrived  at!  It  is  a  rather  strange
 and  unsatisfactory  answer.

 SHRI  F.  A.  AHMED  :  I  have  given  a
 clear  answer.  I  do  not  want  to  conceal  the
 information  which  I  have  with  me.  ([nterrup-
 tion).

 MR,  SPEAKER  :  Mr  Mahajan,  I  know
 you  are  a@  young  man  set  against  on  old
 man,  but  should  not  go  on  interrupting  like
 this.

 SHRI  क  A.  AHMED  :  The  present
 procurement  price  has  been  in  existence  for
 the  last  three  years.  At  the  time  when  it
 was  fixed,  it  was  drought  season  and  very
 high  prices  were  prevailing  in  the  country.
 It  has  been  possible  for  the  cultivators  to
 Brow  more  wheat  and  have  an  incentive  for
 the  purpose  of  bringing  more  area  under
 wheat  cultivation.  So,  it  is  apparent  that
 the  prices  which  are  now  offered  are
 remunerative  enough  so  far  as  the  farmer
 and  cultivator  are  concerned.  So  far  as  the
 argument  against  the  reduction  of  the  price
 is  concerned,  we  shall  take  a  decision  in  the
 matter  after  we  have  heard  the  Chief
 Ministers.

 क्रि  लगती  ना राग रा  पांडे  (गोरखपुर):
 मैं  मदभरी  जी  का  ध्यान  उसके  कृषि  मन्त्रालय
 की  कृषि  नीति  की  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  V
 माननीय  मन्त्री  जी  ने  कह  कि  मूल्य  का  निर्धन-

 रण  करने  के  लिए  हमें  कुछ  समय  की  जरूरत

 है।  मेरे  पास  मानवीय  मस्ती  के  ही  विभाग  के

 कुछ  आंकड़े  मौजूद  हैं।  नेशनल  सीड्स  कारपो-
 रेशन  ने  जो  सिफारिशों  की  हैं  मैं  उन  सिफारिशों
 को  मस्ती  जी  के  सामने  पेश  करना  बाध्यता  हूं।
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 [श्री  नरसिंह  नारायण  पाण्डेय  गोरखपुर]
 मैं  जानना  चाहता  हु  कि  क्‍या  मन्त्री  जी  के
 मंत्रालय  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाया  गया  है  ?
 जो  नेशनल  सीड्स  कारपोरेशन  ने  गेहू  के  दाम
 के  बारे  मे  बतलाया  है  कि  प्रति  एकड  लागत
 मूल्य  इतना  पडता  है  कौर  उसके  बारे  में  जो
 उसने  i3  सिफारिश  की  हैं  क्या  उनकी  तरफ
 सन्नी  महोदय  का  ध्यान  गया  है,  यदि  गया  है
 तो  गेहू  की  प्राइस  को  फिक्स  करते  समय  वे
 उन  बातो  को  अपने  ध्यान  मे  रखने  की  कृपा
 करेंगे  ?

 मैं भ्रब  नेशनल  सीड्स  कारपोरेशन  की

 गेह  की  लागत  के  बारे  मे  की  गई  सिफारिशों

 को  पहना  चाहता।  पहला  उसकी  सिफारिश

 यह  है  कि  जुताई  चार  बार  करनी  पडेगी,  प्रति

 एकड  लागत  मूल्य  60  रुपये  ni  पाच  बार  सिंचाई
 करनी  पडेगी  लागत  200  रुपये  |  बे्रक  240

 रुपये  के  डालेंगे  । बीज  150  रुपये  के  डालेंगे।

 गहराई  मे  (50  रुपये,  कटाई  में  50  रुपये,
 निराई  मे  0  रुपये,  और  कटाई  मे  L0  रुपये

 पढेंगे  ।  श्रम  व  भूमि  के  रूप  में  पूरी  800

 रुपये  होगी  ।  मजदूरी  मे  50  रुपये  कोस्ट  पडेगी।
 रखवाली  मे  50  रुपये  कोस्ट  पडेगी।  काटना-

 शक  दवाएं  60  रुपये  बैठेगी  जबकि  मंडी-

 यातायात  में  १0  रुपये  खर्च  आयेंगे  |  इस  तरह
 से  भाप  देखेगे  कि  गेहू  का  कुल  लागत  मूल्य
 प्रति  एक्ट  का  जाकर  1760  रुपये  पड़ेगा  और
 उपज  40  मन से  45  मन  तक  होगी।  क्‍या
 नेशनल  सीडी  कारपोरेशन  ने  यह  जो  प्रा कडे
 दिये  हैं  श्र  गेहूँ  का  प्रति  एकड  लागत  मूल्य
 बताया  है  उसकी  तरफ  माननीय  मन्त्री  का,  उन
 के  मन्त्रालय  का  या  जो  उन्होने  प्राइस  कमीशन

 नियुक्त  किया  है  उसकी  तरफ  गया  है  ?

 श्री मनु,  एग्रीकल्चरल  प्राइस  कमिशन

 की  रिपोर्ट  को  जोकि  मेरे  सामने  मौजुद  है  मैंने

 पढ़ा  है।  यह  मैंने  लाइटर री  से  प्राप्त  की  है।

 यह  शौर  कही  से  नही  हैं  1  एग्रीकल्चरल  प्राइस
 कमिशन  की  रिपोर्ट  के  ग्रा धार  पर  उसके  सी
 धौर  डी  पार्ट  को  अगर  देखा  जाय  शरीर  इस
 सारी  रिपोर्ट  को  पढ़ा  जाय  तो  एक  ही  बात
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 समय  में  आयेगी  और  वह  बात  यह  है  कि  इन
 को  हैंडलिंग  चार्जेज  मे  काफी  पैसा  खर्च  करना

 पडेगा'  सारे  हैंडलिंग  चार्जेज  के  पैसे  को  जो

 इन्होने  खर्च  किया  है,  सबसिडी  मे  जो  पैसा

 इन्होने  खर्च  किया  है  उस  पैसे  को  यह  कोस्ट
 के  ऊपर  गेहूँ  के  खरीद  के  दाम  के  ऊपर  लगाना

 चाहते  हैं  निर्धारित  करना  चाहते  है  यह  इस
 प्राइस  कमिशन  की  रिपोर्ट  है।  इसके  अलावा
 इस  प्राइस  कमिशन  को  प्रगट  मैं  यह  कहू  कि

 बेस्ट  पेपर  है  तो  उसमे  कोई  अति श्यो  क्ति  नहीं

 होगी  ।  यह  उनकी  सिफारिश  है  और  उसके

 ऊपर  यह  प्राइसेस  तय  करने  जा  रहे  है  तो  मैं
 जानना  चाहता  ह्  कि  यह  बात  वास्तविक  है
 या  नही  ?

 श्री मन,  मैं  मत्री  महोदय  तथा  कि  मात्रा-
 का  ध्यान  जो  मैने  चीनी  की  नीति  के  बारे  में

 कहा  था  उस  ओर  दिलाना  चाहता  हू  1  मैने

 कहा  था  कि  आप  की  चीनी  की  पैदावार  कम

 होने  जा  रही  है  और  मैंने  चेतावनी  दी  थी  कि

 चीनी  के  भाव  कैंचे  जा  सकते  हैं।  3  रुपये  25

 पैसे  प्रति  किलो  से  लेकर  5  रुपये  प्रति  किलो
 तक  जा  सकते  हैं।  अप  फुल  कंट्रोल  कीजिए
 सप्लाई  श्री  जहां  पर  चीजो  की  पैदावार  कम

 होती  है  तो  उसमे  वितरण  पर  करोल  किया
 जाना  चाहिए  और  डिमाड  के  भ्राता  पर  चीनी
 की  नीति  चलाइये।  माननीय  स्त्री  ने  कम
 समय  इस  चीज  को  स्वीकार  नही  किया  और

 परिणाम  हम  देख  रहे  है  कि  चीनो  के  भाव
 कितने  ऊँचे  हैं।  60  परसेट  जीनी  ड्राप  राशन
 शॉप्स  से  दे  रहे  हैं  लेकिन  40  परसेट  के  लिए
 मिलमालिको  को  क्राउले  खुली  छूट  दे  रक्खी  है।

 ग्राम  चीनी  के  दाम  की  क्‍या  हालत  हो
 रही  है  भौर  कज्यूमसं  किस  तरह  से  परेशान
 हो  रहे  हैं।  भाप  ने  हो  सन्‌  968  में  नेशनल
 फूड  पालिसी  भ्र खत् यार  की  दौर  सन्‌  969  में
 छापने  नेशनल  फुड  पालिसी  के  ओऔवजैब्िटब्स
 के  लिए  कहा  कि  वे  तबदील  न  किये  जायें  कौर
 उन्हें  इस  तरह  से  रिस् टेट  किया  भौर  यह  तीन
 सिफारिशें  आपने  की  थीं  ;
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 *(i)  to  ensure  a  reasonable  price  to
 the  producer  to  sustain  his
 interest  in  increasing  production
 by  adoption  of  improved  methods
 of  cultivation  ;

 (ii)  to  ensure  that  consumer  Prices
 do  not  rise  unduly  and  the
 interests  of  the  vulnerable  groups
 are  safeguarded  ;  and

 (iii)  to  build  up  a  sizeable  buffer
 stock  with  a  view  to  avoiding
 excessive  intra-seasonal  and  intra-
 seasonal  fluctuations  in  supply
 and  prices.”

 गह  आपने  तय  किया  और  इस  तौर  पर

 भ्र पनी  राष्ट्रीय  खाद्य  नीति  बतलाई।  राज  इसका

 प्रोडक्शन  हमारे  सामने  है  |  जहां  सन्‌  966-67

 में  1,393  टन  भ्रामक  पैदावार  हुई  वहां  सन्‌
 1970-7  में  उनकी  पैदावार  बढ़  कर  23,520

 टन  हो  गयी  ।  ब्रा वश्य कता  इस  बात  कि  है  कि

 उत्पादन  वृद्धि  की  यह  गति  धीमी  न  पड़े  श्र

 कृषि  उत्पादन  संतुलित  रहे ।  अ्रतएबष  यह
 आवश्यक  है  कि  किसानो  को  उन  की  उपज  का
 उसी  प्रकार  लाभकारी  मूल्य  दिलाने  की  व्यवस्था
 की  जाय  जिस  प्रकार  औद्योगिक  उत्पादनों  के

 लिए  व्यवस्था  है  1  लेकिन  खेद  के  साथ  कहना
 पडता  है  कि  किसानों  को  उचित  मूल्य  दिलाने  की
 शोर  कोई  ध्यान  नही  है।  कज्यूमसे  प्राइस  निर्धन-
 रति  की  जाती  है  कौर  फुटकर  मूल्य  निर्धारित

 किए  जाते  है,  राज  मजदूर  चिल्लाते  हैं  कि  या  ती

 उन्हें  और  महंगाई  भत्ता  बढ़ा  कर  दिया  जाय
 वरना  सस्ती  दर  पर  अनाज  मुहैय्या  किया  जाय
 लेकिन  ही  सान  जो  कि  अनाज  पैदा  करने  वाला

 है  चूकि  चह  उतना  वोकल  नहीं  है  इसलिए  उधर

 सरकार  का  ध्यान  नहीं  जाता  है।  मै  मत्री

 महोदय  से  कहना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  इस  बारे
 में  कोई  अपनी  नीति  निर्धारित  की  है  ?  प्रगति

 मूल्य  नीति  के  सम्बन्ध  में  कोई  उन्होंने  बोर्ड  या

 कोई  कारपोरेशन  बनाया  है  जो  कि  हर  साल

 उसको  रैम्यु  करे  भौर  फ़िर  दास  तय  करे।  मैं

 अपने  मित्र  श्री  नाहटा  को  बतलाना  चाहता  हूं
 कि  उनके  सोहा लिस्ट  मुल्कों  में  भी  पोलैंड  में  भी
 जबकि  क्रौप  पैदा  होती  है  तो  पहले  उसकी  फुट-
 कर  नीति  निर्धारित  होती  है,  बाजार  भाव  तय
 किये  जाते  हैं।  श्री  वाजपेयी  मेरे  साथ  उस  डेपु-
 टेशन  में  गये  थे  भ्र ौर  उन्होंने  भी उस  चीज  के

 बारे  में  अध्ययन  किया  है।  मैं  जानना  चाहता

 हूं  कि  किसानों  को  उनकी  उपज  के  दाम  के  बारे

 में  सरकार  ने  अभी  तक  कोई  नीति  निर्धारित

 क्‍यों  नहीं  की  है।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि
 गर  किसानों  को  उचित  लाभकारी  मूल्य  देने

 की  नीति  सरकार  निर्धारित  नही  करेगी  तो  फिर

 किसानों  की  गेहूं  के  उत्पादन  में  रुची  नहीं

 रहेगी  ।  आज  किसान  लगातार  उत्पादन  बढाता
 जा  रहा  है  और  वह  ग्रीन  रेवोल्यूशन  की  तरफ
 जा  रहा  है  लेकिन  इसके  साथ  ही  वह  यह  भव्य

 चाहता  है  कि  उसे  सरकार  की  ओर  से  लागत

 मूल्य  को  देखते  हुए  उचित  मूल्य  उसी  की  कमल

 को  उसे  भ्र वध्य  मिले  क्योकि  आखिर  वह  भी

 अपना  और  अपने  बाल  बच्चों  का  पेट  भरना

 चाहता  है।  इसलिए  कृषि  उत्पादन  का  मूल्य
 तय  करते  समय  इस  तथ्य  को  तजरप्रन्दाज  नहीं
 करना  चाहिए।  मुख्य  मंत्रियों  का  सम्मेलन  होने
 जा  रहा  है  और  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  वह  उसमें  गेहूं  का भाव  कम

 करने  जा  रहे  हैं  ?  राज  उत्तर  प्रदेश,  पजाब  शौर

 हरियाणा  के  किसान  संगठित  हो  रहे  हैं  और

 ऐसा  इसलिए  है  क्योंकि  उसे  आज  उत्पादन

 करने  मे  जो  लागत  आती  ै  उसे  ध्यान  मे  रखते

 हुए  उसे  उसकी  फसल  के  दाम  मिलने  नहीं  जा

 रहे  है।  मैं  चाहता  हूं  कि सरक।र  को  किसानों

 को  उनकी  उपज  के  उचित  और  लाभकारी

 मूल्य  देने  चाहिएं।  मैं  चाहता  हूं  कि  स्त्री  महोदय

 इन  सारी  चीजों  को  ध्यान  मे  रखते  हुए  जवाब

 दें  ताकि  कज्यूमस  भी  खुश  रह  सके  भौर  उसके

 लिए  सरकार  कंज्यूमर्स  को  गेहूं  को सहायता  मूल्य
 पर  देने  की  व्यवस्था  कर  सकती  है

 इस  तरह  से  किसान  ओर  कंज्यूमर  दोनों
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 खुश  रह  सकेंगे  |  रुरकार  को  इन  सब  बातों  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  इस  बारे  में  भ्र पनी  नीति

 निर्धारित  करनी  चाहिए  1

 SHRI  F.A.  AHMED:  I  do  not  think
 I  am  supposed  to  reply  to  the  hon.  Member
 because  the  objectives  of  the  policy  which
 the  hon.  Member  has  brought  before  this
 House  are  such  with  which  no  one  differs
 and  which  are  accepted  by  everyone.  We
 are  also  in  favour  of  looking  into  the
 interests  both  of  the  producer  as  well  as  of
 the  consumer.  Keeping  in  view  the  interests
 of  both  the  pruducer  and  the  consumer  we
 shall  certainly  take  a  decision  on  the  basis
 of  all  the  views  which  have  been  expressed
 both  in  this  House  as  well  as  in  the  Rajya
 Sabha  also  by  the  Prices  Commission.

 SHRI  AMRIT  NAHATA  (Barmer)  :  Only
 the  producer's  point  of  view  has  been  placed
 and  not  the  consumer's  ..(Interruption),

 2.38  :  hrs.

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 NOTIFICATION  UNDFR  INDIAN  TELEGRAPH
 ACT,  4865

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  PARLIAMENTARY
 AFFAIRS  (SHRI  KEDAR  NATH  SINGH):
 Sir,  on  behalf  of  Shri  H.N.  Bahuguna,

 I  beg  to  Jay  on  the  Table—

 (i)  A  copy  of  the  Indian  Wireless
 Telegraphy  (Commercial  Radio
 Operators  Certificates  of  Pro-
 ficiency  and  Licence  to  operate
 Wireless  Telegraphy)  Amend-
 ment  Rules,  497  (Hindi  and
 English  versions)  published  in
 Notification  No.  G.S.R.  470  in
 Gazette  of  India  dated  the  9th
 October,  1971,  under  sub-section
 (5)  of  section  7  of  the  Indian
 Telegraph  Act,  ‘1885.

 (li)  A  statement  (Hindi  and  Roglish
 versions)  showing  reasons  for
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 delay  in  laying  the  above  Noti-
 fication.  [Placed  in  Library,  see
 No.  LT—I73/72].

 U.P.S.C.  (EXEMPTION  FROM  CONSULTATION)
 AMENDMENT  REGULATIONS  1971.  ars  (D.aY

 Ruxes  972  AND  REPORT  OF  COMMISSIONER
 FoR  Lrncuistic  MINORITIES

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry
 of  Home  Affairs  and  in  the  Department  of
 of  Personnel  (Shri  Ram  Niwas  Mirdha)  :

 (I)  Ibeg  to  re-lay  on  the  Table  a  copy
 of  the  Union  Public  Service  Commi-
 ssion  (Exemption  from  Consultation)
 Amendment  Regulations,  1971  (Hindi
 and  English  versions)  Published  in
 Notification  No.  G.SR.  1654  in
 Gazette  of  India  dated  the  6th  Novem-
 ber,  97I,  under  clause  (5)  of  article
 320  of  the  Constitution,  together  with
 an  explanatory  note.  [Placed  in  Library
 See  No.  LT-74/72]

 (2)  I  beg  to  lay  on  the  Table—

 (i)  A  Note  (Hindi  and  English
 versions)  explaining  the  reasons
 for  re-laying  the  Notification
 mentioned  at  (l)  above.

 (ii)  A  copy  of  the  All  India  Services
 (  Dearness  Allowance  )  Rules,
 972  (Hindi  and  English  versions)
 Published  in  Notification  No.
 G.S.R.  362  in  Gazette  of  India
 dated  the  25th  March,  ‘1972,

 under  sub-section  (2)  of  section
 3of  the  All  India  Services  Act,
 ‘1951,  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-725/72]

 (iti)  (a)  A  copy  of  the  Twelfth
 Report  (Hindi  and  English  ver-
 sions)  of  the  Commissioner  for
 Linguistic  Minorities  for  the
 period  Ist  July,  969  to  30th
 June,  ‘1970,  under  clause  (2)  of
 article  350B  of  the  Constitution.
 (b)  A  statement  (Hindi  and
 English  versions)  showing  the
 reasons  for  delay  in  laying  the
 above  Report  [Placed  in  Library,
 See'No,  (2 उ  —~I736/72}
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 NOTIFICATIONS  UNDER  CITIZENSHIP  ACT,  955

 SHRI  RAM  NIWAS  MIRDHA:  On
 behalf  of  Shri  K.C.  Pant,

 Ibeg  to  lay  on  the  Table  a  copy  each
 of  the  following  Notifications  (Hindi  and
 English  versions)  under  sub-section  (4)  of
 section  3  of  the  Citizenship  Act,  955  :—

 (i)  The  Citizenship  (Amendment)
 Rules,  1972,  published  in  Noti-
 fication  No.  G.S.R.  296  in
 Gazette  of  India  dated  the  70
 March,  ‘1972.

 (ii)  The  Citizens  (Registration  at
 Indian  Consulates)  Amendment
 Rules,  ‘1972,  published  in  Noti-
 fication  No.  G.S,R.  297  in
 Gazette  of  India  dated  the  llth
 March,  1972,  [Placed  in  Library.
 See  No,  LT~77/72}

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 SECRETARY  :  Sir,  I  have  to  report  the

 Reports  of  the  Public  Accounts  Commi-
 ttee  i=

 qa

 Q)

 Thirty-fourth  Report  regardiag  action
 taken  by  Gvernment  no  the  reco-
 mmendations  contained  in  their
 Hundred  and  Twenty-fifth  Report
 (Fourth  Lok  Sabha)  relating  to
 Department  of  Health.

 Thitty-fifth  Report  regarding  action
 taken  by  Government  on  the  recomm-
 endations  contained  in  their  Hun-
 dred  and  Fourth  Report  (Fourth
 Lok  Sabha)  relating  to  Department
 of  Industrial  Development  and
 Department  of  Labour  and  Employ-
 ment.

 COMMITTEB  ON  ABSENCE  OF
 MEMBERS

 FROM  SITTINGS  OF  THE  HOUSE

 FourtH  REPORT

 SHRI  S.C.  SAMANTA  (  Tamluk  )  :
 following  message  received
 from  the  Secretary  of
 Rajya  Sabha  :—

 “In  accordance  with  the  provi-
 sions  of  rule  27  of  the  Rules  of
 Procedure  and  Conduct  of  Business
 in  the  Rajya  Sabha,  Iam  directed  to
 inform  the  Lok  Sabha  that  the  Rajya
 Sabha,  at  its  sitting  held  on  the  {0th
 April,  1972,  agreed  without  any  amend-
 ment  to  the  Indian  Copper  Corpo-
 tation  (Taking  over  of  Management)
 Bill,  1972,  which  was  paseed  by  the
 Lok  Sabha  at  its  sitting  held  on  the
 4th  April,  1972)"

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 THIRTY-FOURTH  AND  THIRTYFIFTH  REPORTS

 SHRI  SEZHIYAN  (KUMBAKO-
 NAM):  I  beg  to  present  the  following

 I  beg  to  present  the  Fourth  Report  of  the
 Committee  on  Absence  of  Members  from
 the  sittings  of  the  House.

 2.40  Hrs.

 ELECTIONS  TO  COMMITTEES

 (I)  ESTIMATES  COMMITTEE

 SHRI  K.  N.  TIWARY  (Bettiah):  I  beg
 to  move  :

 “That  the  members  of  this
 House  do  proceed  to  elect  in  the
 manner  required  by  sub-rule  (i)  of
 Rules  3  of  the  Rules  of  Procedure
 and  Conduct  of  Business  in  Lok
 Sabha,  thirty  members  from  among
 themselves  to  serve  as  members  of
 the  Committee  on  Estimates  for  the
 term  beginning  on  the  Ist  May,  1972
 and  ending  on  the  30th  April,  1973,"



 ist  ‘Election  To  Committees

 {Mr.  Speakers}
 MR  SPEAKER  :  The  question  is  :

 “That  the  members  of  this  House
 do  proceed  to  elect  in  the  manner
 required  by  sub-rule  qa  of  Rules  3i!
 of  the  Rules  of  Procedure  and  Con-
 duct  of  Business  in  Lok  Sabha,  thirty
 members  from  among  themselves  to
 serve  as  members  of  the  Committee
 on  Estimates  for  the  term  beginning
 on  the  Ist  May,  1972  and  ending  on
 the  30th  April,  1973,"

 The  motion  was  adopted.

 ap  Pustic  Accounrs  CoMMITTEE

 SHRI  SEZHIYAN  (KUMBAKONAM)  :
 I  beg  to  move:

 “That  the  members  of  this
 House  do  proceed  to  elect  in  the
 manner  required  by  sub-rule  q)  of
 Rule  309  of  the  Rules  of  Procedure
 and  Conduct  of  Business  in  Lok
 Sabha,  fifteen  members  from  among
 themselves  to  serve  as  members  of
 the  Committee  on  Public  Accounts
 for  the  term  beginning  on  the  Ist
 May,  4972  and  ending  on  the  30th
 April,  1973."

 MR.  SPEAKER  :  The  question  is:

 “That  the  members  of  this
 House  do  proceed  to  elect  in  the
 manner  required  by  sub-rule  rey)  of
 Rule  309  of  the  Rules  of  Procedure
 and  Conduct  of  Business  in  Lok
 Sabha,  fifteen  members  from  among
 themselves  to  serve  as  members  of  the
 Committee  on  Public  Accounts  for  the
 term  beginning  on  the  Ist  May,  972
 and  ending  on  the  30th  April,  1973,"

 The  motion  was  adopted

 SHRI  SEZHIYAN  :  I  beg  to  move  :

 “That  this  House  do  recommend
 to  Rajya  Sabha  that  Rajya  Sabha  do
 agree  to  nominate  seven  members
 from  Rajya  Sabha  to  associate  with
 the  Committee  oa  Public  Accounts  of
 the  House  for  the  term  beginning  on
 the  let  .  May  972  and  ending  on  the
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 30th  April,  1973,  and  do  communicate
 to  this  House  the  names  of  the  mem-
 bers  so  nominated  by  Rajya  Sabha.”

 MR.  SPEAKER  :  The  question  is:

 “That  this  House  do  recommend  to
 Rajya  Sabha  that  Rajya  Sabha  do
 agree  to  nominate  seven  members
 from  Rajya  Sabha  to  associate  with
 the  Committee  on  Public  Accounts  of
 the  House  for  the  term  beginning  on
 the  Ist  May,  972  and  ending  on  the
 30th  April,  1973,  and  do  communicate
 to  this  House  the  names  of  the  mem-
 bers  so  nominated  by  Rajya  Sabba.”

 The  motion  was  adopted

 (iii)  Commarrer  67  Pustic  UNDERTAKINGS

 SHRI  M.  B,  RANA  (Broach)  :  I  beg
 to  move  :

 “That  the  members  of  this  House
 do  proceed  to  elect  in  the  manner  required
 by  sub-rule  !  of  Rule  3:2B  of  the  Rules
 of  Procedure  and  Conduct  of  Business
 in  Lok  Sabha,  ten  members  from  among
 themselves  to  serve  as  members  of  the
 Committee  on  Public  Undertakings  for
 the  term  beginning  on  the  Ist  May,  972
 and  ending  on  the  30th  April,  1973."

 MR.  SPEAKER  :  The  question  is:

 “That  the  members  of  this  House
 do  proceed  to  elect  in  the  manner
 required  by  sub-rule  QM  of  Rule  3!2B  of
 the  Rules  of  Procedure  and  Conduct
 of  Business  in  Lok  Sabha,  ten  members
 from  among  themselves  to  serve  as
 members  of  the  Committee  on  Public
 Undertakings  for  the  term  beginning  on
 the  ist  May,  972  and  ending  on  the
 30th  April,  1973."

 The  motion  was  adopted.

 SHRI  M.  B.  RANA  :  I  beg  to  move  :

 “That  this  House  do  recommend
 to  Rajya  Sabha  that  Rajya  Sabha  do
 agree  to  nominate  five  members  from
 Rajya  Sabha  to  associate  with  the
 Committee  on  Public  Undertakings  of
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 the  House  for  the  term  beginning  on  the
 Ist  May,  972  and  ending  on  the  30th
 April,  1973,  and  do  communicate  to
 this  House  the  names  of  the  members
 80  nominated  by  Rajya  Sabha.”

 MR.  SPEAKER  :  The  question  is  :

 “That  this  House  do  recommend
 to  Rajya  Sabha  that  Rajya  Sabha  do
 agree  to  nominate  five  members  from
 Rajya  Sabha  to  associate  with  the
 Committee  on  Public  Undertakings  of
 the  House  for  the  term  beginning  on  the
 Ist  May,  972  and  ending  on  the  30th
 April,  1973,  and  do  communicate  to  this
 House  the  names  of  the  members  so
 nominated  by  Rajya  Sabha.”

 The  motion  was  adopted,

 12,  42  hrs.

 Demands  For  Grants,  1972-73"  FEB,

 Ministry  OF  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  AND  DEPARTMENT  OF

 CULTURE

 Mr.  SPBAKER  :  The  house  will  not  take
 up  discussion  and  voting  on  Demand  Nos.
 6  to  8  and  06  relating  to  the  Ministry  of
 Education  and  Social  Welfare  and  Demand
 Nos.  93  and  94  relating  to  the  Department
 of  Culture.

 The  time  fixed  by  the  Business  Advisory
 Committee  is  6  hours  and  approved  by  the
 House.  We  will  discuss  them  together.  We
 have  been  discussing  them  together.

 Hon.  Members  present  in  the  house  and
 who  are  desirous  of  moving  their  cut  moti-
 ons  may  send  slips  to  the  Table  within  5
 minutes  indicating  the  serial  numbers  of
 the  cut  motions.

 DEMAND  NO.  6—DEPARTMENT  OF  EDUCATION

 MR.  SPEAKER  :  Motion  moved  :

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 2,03,37,  000  ह...  granted  to  the  President  to

 D,G.Min.  Enucation,  Social  CHARITRA  23,  894  (SAKA)  Re:Starvation
 Deaths  In  Orissa

 complete  the  sum  necessary  to  defray  the
 chargses  which  will  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  the  3ist  day
 of  March,  1973,  in  respect  of  Department  of
 Education.”
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 Demanp  No.  7--EDUCATION.

 MR.  SPEAKER  :  Motion  moved  :

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.  66,  04,
 62,000  be  granted  to  the  President  to  complete
 the  sum  necessary  to  defray  the  charges  which
 will  come  in  course  of  payment  duriog  the
 the  year  ending  the  3ist  day  of  March,
 41973,  in  respect  of*  Education,”

 DEMAND  NO.  8—-DEPARTMENT  OF  SOCIAL
 WELFARE.

 MR.  SPEAKER  :  Motion  moved  :

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs,
 -7,28,15,000  be  granted  to  the  President  to
 complete  the  sum  necessary  to  defray  the
 charges  which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  the  3last  day  of
 March,  1973,  in  respect  of  Department  of
 Social  Welfare.”

 DENAND  NO  !06—CapPiTAL  OUTLAY  OF  THR
 Ministry  oF  EDUCATION  AND  SOCIAL

 WELFARE.
 MR.  SPEAKER  :  Motion  moved  :

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.  87,  29,000
 ह.  granted  to  the  President  ¢o  complete
 le

 sum  necessary  to  defray  the  charges wh  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  the  3st  day  of
 March,  1973,  in  respect  of  ‘Capital  Outlay of  the  Ministry  of  Education  and  Social
 Welfare.”

 Demann  No.  93-—-DEPARTMENT  OF  CULTURE.

 MR.  SPEAKER  :  Motion  Moved  :

 “That  a  sum  not  exeleding  Rs.
 375,25,000  06  granted  to  the  President  to  com-
 plete  the  sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment  dur-
 ing  the  year  ending  the  38  day  of  March,
 *i973,  in  respect  of  ‘Department  of  Culture,”

 *Moved  with  the  recommendation  of  the  peresident.
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 DEWAND  NO  94,—-ARCHAEOLOGY,

 MR.  SPEAKER  :  Motion  moved  :

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 2,03,52,  000  be  granted  to  the  President  to
 complete  the  sum  necessary  to  defray  the
 charges  which  will  comein  course  of  payment
 during  the  year  ending  the  3ist  day  of
 March,  1973,  in  respect  of  ‘Archacology.”’

 12.  44  brs.

 RE  :  STARVATION  DEATH  IN  ORISSA

 SHRI  CHINTAMANI  PANIGRAHI
 (Bhubaneshwar)  :  Sir,  may  I  have  your  per-
 mission  to  raise  a  point  about  starvation  dea-
 ths  and  near  famine  conditions  in  Orissa  ?
 I  would  beg  of  you  to  permit  me  to  draw  the
 attention  of  the  Government,  through  you,
 Sir,  that  their  is  a  grave  situation  emerging
 in  Orissa.  I  just  returned  yesterday  from
 certain  areas.......

 MR.  SPEAKER  :  I  have  already  taken  up
 the  next  item.

 SHRI  CHINTAMANI  PANIGRAHI  :
 There  have  been  starvation  deaths......

 Cuttack  district-!;  Keonjhar-6,  Mayurbhanj
 22;  Dhenkaval—3;  Balasore—i7  and  Sambal-
 bhanj  pur—3.  In  all  62  starvation  deaths  have
 taken  place  by  now.  Even  then  this  report
 is  not  complete.  The  Government  of  India
 should  do  something  immediately.

 There  are  acute  famine  conditions  in
 Orissa  in  nine  districts.  I  would  beg  of  you
 to  ask  the  Finance  Minister  and  the  Food
 Minister  to  come  forward  with  a  statement
 because  the  State  Government  is  denying
 the  facts,  That  is  why  I  want  to  bring  this
 to  your  kind  notice,

 at  wee  विहारों  वाजपेयी  (ग्वालियर):
 यह  केवल  उड़ीसा  का  मामला  नही  है,  बिहार  में
 भी  कई  जगह  सकट  को  स्थिति  है,  राजस्थान  में
 भी  अन्न  का  प्रभाव  है।  प्रगर  आप  एक  काल
 झटेंदन  प्रस्ताव  मंजूर  कर  ले  तो  सारी  चीजें  भा
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 सकती  है  शौर  जहां  पर  प्रभाव  है  उन  सबके  बारे

 में  सरकार  उत्तर  दे  सकती  है  (व्यवधान)

 भरी  रामावतार  शास्त्री  (पटना)  :  हम  लोगो

 ने  भी  इस  विधय  पर  काल  भर टेशन  दिये  हैं  t

 Mr.  SPEAKER  :  We  have  already  taken
 up  the  next  item.

 12,  46  brs.

 DEMANDS  FOR  GRANTS,  1972-73—

 Contd.

 Ministry  oF  EDUCATION  AND  SociaL  WEL-
 FARE  AND  DEPARTMENT  OF  CULTURE/—CONTD

 Mr.  SPEAKER  :  Shri  Jagdish  Bhatta-
 charyya.  He  will  initiate  discussion  on  these
 Demands.

 SHRI  R.  D.  BHANDARE  (  Bombay
 Central)  :  I  rise  ona  point  of  order.  We
 have  seen  the  Report  which  deals  with  Edu-
 cation  and  Social  Welfare.  We  are  accusto-
 med  to  receiving  two  reports,  one  on  Educa-
 tion  and  a  separate  report  on  Social  Welfare.
 This  house  is  aware  of  the  fact  that  separate
 time  was  allotted  to  Education  and  to
 Department  of  Social  Welfare.

 MR.  SPEAKER:  He  can  write  to  me
 and  I  will  send  it  to  the  Government..

 SHRI  २.  9  BHANDARE  :  do  not
 know  why  this  has  not  been  done  this
 time......

 MR.  SPEAKER:  It  is  not  Speaker's
 ruting  that  is  required  on  it.  The  attention
 of  the  Government  has  to  be  drawn  to  it.
 Maybe,  when  the  hon.  Member  speaks,  he
 can  mention  it.

 SHRI  7,  D.  BHANDARE?]  am  com
 cerned  with  you,  Sir.  The  Business  Advisory
 Committee  should  have  taken  note  of  that,
 and  separate  time  should  have  been  allotted
 to  Social  Welfare  and  Education.  That  is
 why  I  have  raised  it,  Sir.  If  no  separate  time
 is  allotted  for  Social  Welfare,  it  is  injustice
 done  both  to  the  cause  and  to  the  people
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 belonging  to  the  Scheduled  Castes  and  Sche-
 duled  Tribes.

 MR.  SPEAKER :  They  are  being  discuss-
 ed  together.  Social  Welfare  is  also  included
 in  it.

 SHRI  R.  D,  BHANDARE:  Separate
 times  used  to  be  allotted  and  separate
 reports  used  to  be  there.

 MR.  SPEAKER  :  For  the  present,  the
 the  report  is  one  and  the  time  allotted  is
 also  one.  In  future  it  may  be  done.  3  also
 hold  the  same  opinion,  If  the  minister
 happens  to  be  holding  charge  of  both  the
 portfolios,  it  is  not  essential  that  the  reports
 should  come  together.  34  hope  the  minister
 will  agree  to  it.

 The  Minister  of  Education  and  Social
 Welfare  and  Culture  (Prof.  S,  Nurul
 Hasan)  :

 We  have  no  objection  to  accepting  the
 suggestion  which  you  have  oeen  pleased  to
 give.

 MR.  SPEAKER  !  Thank  you  very  much.
 You  have  been  so  prompt  in  agreeing  to  it.
 (Interruption)  He  is  a  new  Minister  Other-
 wise,  he  would  not  have  agreed  so  promptly.
 That  is  the  advantage  of  having  new  blood
 and  new  Ministers.

 Shri  Jagdish  Bhattacharyya.

 “SHRI  JAGADISH  BHATTACHA-
 RYYA  (Ghatal):  Mr.  Speaker,  Sir,  the
 Hon.  Education  Minister  has  presented  the
 demands  for  his  Ministry.  He  can  take
 credit  for  three  things,  i...  illiteracy,  anar-
 chy  in  the  sphere  of  education  and  failure
 of  the  present  education  system.

 A  gloom  has  descended  on  the  sphere  of
 education  and  it  would  not  be  possible  for
 the  bureaucracy  in  Delhi  to  remove  it  with
 the  brilliance  of  all  the  illumination  in  Delhi.
 The  Ministry  of  Education  has  consistently
 been  subjected  to  criticism  but  despite  all
 these  the  Ministry  has  failed  to  wake  up
 from  its  slumber  and  I  do  not  know  if  the
 slumber  of  modern  Rip  Van  Winkles  will  at
 all  be  broken.
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 For  some  time  past  we  have  been  hear-
 ing  that  we  have  become  a  powerful  nation.
 But  I  ask  you  Sir,  does  strength  lie  in  cons-
 tructing  a  few  buildings  a  few  factories  here
 and  there  or  in  military  strength  ?  The  real
 strength  of  a  nation  lies  in  education.
 It  sin  fact  the  back  bone  of  a
 nation.  If  the  backbone  remains  weak,
 it  passes  my  comprehension  how
 anation  can  be  strong.  When  the  Briti-
 shers  left  our  country,  they  imposed  on  us  a
 system  of  education  and  even  today,  25
 years  of  independence,  we  are  still  carrying
 the  burden  of  the  British  system  of  educa-
 tion  and  that  backlog  of  illiteracy.  Fora
 long  time  we  had  retained  a  world  record.
 It  was  in  Hockey.  The  record  has  now
 been  broken  but  we  have  created  a  new
 world  record.  It  is  the  world  record  for
 illiteracy.  We  have  the  50%  of  world’s
 illiterates  in  our  country  and  J  am  sure  no
 other  country  would  ever  be  able  to  take
 away  the  credit  from  us,

 The  Congress  Government  had  given  us
 an  assurance  that  within  0  years  of  the
 promulgation  of  the  Constitution,  education
 will  be  made  free  and  compulsory  for  stu-
 dents  up  to  the  age  of  14.  Twenty  years  have
 gone  by  but  how  much  have  we  been  able  to
 achieve  in  this  matter.  During  the  days  of
 elections,  the  Congress  party,  through  their
 election  manifesto  promised  to  the  people
 by  975  they  would  be  able  to  introduce
 compulsory  primary  education  in  the  coun-
 try.  Sir,  we  have  heard  many  such  promi-
 ses  from  this  Government  but  nothing  tan-
 gible  has  been  done.  Like  the  Judas  kiss,
 the  Government  have  no  sincerity  to  imple-
 ment  their  own  promises.  Far  from  imple-
 menting  the  promises  they  have  taken  steps
 which  have,  in  fact,  retarded  the  progress  of
 education  in  the  country.  ‘“Garibi  Hatao”
 is  a  good  slogan.  But  how  can  we  better
 the  lot  of  the  masses  when  we  are  unable  to
 remove  illiteracy  from  our  country  ?  If  the
 majority  of  the  masses  of  our  country  rema-
 in  illiterate,  we  cannot  make  any  headway
 towards  progress.  The  basic  need  for  pro-
 gress  of  a  country  is  education  but  here  we
 have  not  been  able  todo  much.  In  Sans-
 krit  there  is  a  proverb  that  an  educated
 man,  even  if  he  is  sent  toa  Jungle,  would
 be  able  to  carn  his  livelihood,

 द!  Original  speech  was  delivered  in  Bengali,
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 Till  to-date,  we  have  not  been  able  to
 evolve  any  national  policy  for  education.
 We  are  still  pursuing  the  decadent  British
 system  of  education  and  we  have  tried  to
 import  some  ideas  from  some  foreign  coun-
 tries  and  are  trying  to  follow  them.  The  Sta-
 tes  are  behaving  in  an  ‘“‘as-you-like  it’  man-
 ner  and  the  students  have  been  reduced  to
 an  object  of  experiment  in  the  educational
 laboratory  of  the  country.

 We  have  not  been  able  to  evolve  a
 national  wage  policy  for  the  teachers.
 Many  Commissions  were  appointed  by  the
 Government.  The  Kothari  Commission
 also  made  their  recommendation  in  this
 regard.  There  may  be  some  doubt  about
 the  adequacy  or  otherwise  of  the  recommen-
 dation  of  the  Kothari  Commission  but  even
 these  recommendations  have  not  been  imp-
 lemented  so  far.

 We  the  teachers  of  India,  and  particu-
 larly  the  teachers  of  West  Bengal,  through
 Nikhil  Banga  Sikshak  Samiti,  have  been
 agitating  for  long  for  the  nationalisation  of
 text  books  We  have  been  urging  upon  the
 Government  that  books  upto  Secondary
 education  should  be  supplied  fiee.  There
 is  a  great  profiteering  involved  in  the  book
 trade  If  this  cannot  be  done,  it  should  at
 least  be  ensured  that  books  are  supplied  at  a
 cheaper  rates  to  the  students,  We  have  seen
 that  in  some  States,  books  for  the  lower
 standards  were  printed  by  the  State  Govern-
 ment  and  in  such  cases  their  price  was  very
 low  as  compared  to  those  published  by  the
 private  publishers.  J  would,  _  therefore,
 urge  upon  the  Hon.  Minister  that  he  should
 take  urgent  steps  to  nationalise  the  book
 trade,  supply  cheap  books  to  students  and
 end  profiteering  by  private  publishers,

 Another  important  aspect  of  the  pre-
 sent  problem  is  to  provide  a  Job  orientation
 to  our  system  of  education.  Many  things
 have  been  said  about  it  but  nothing  con-
 crete  has  emerged.  Those  who  are  at  the
 helm  of  administration  are  continuing  in
 their  office  since  the  British  days  and  even
 after  independence  nochange  in  their  out-
 look  has  taken  place.  Instead  of  improve-
 ment,  things  have  deteriorated.
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 The  budget  allocations  for  education,  be
 it  in  the  States  or  in  the  Centre,  have  never
 been  upto  the  expectations  or  in  keeping  with
 the  needs.  More  funds  should  be  allocated
 for  education.  During  the  Second  World
 War,  in  England,  while  allocations  under
 different  heads  were  reduced  those  education
 were  not  touched  because  the  British  people
 know  that  to  win  a  war  and  to  make  a  coun-
 try  strong,  education  was  necessary.

 The  working  of  UGC.  has  also  been
 critised  often.  In  this  context,  I  would
 like  to  bring  to  the  notice  of  the  Hon.  Educ-
 ation  Minister  that  the  developmental  work
 of  many  Colleges  in  West  Bengal  is  being
 hampered  because  of  the  introduction  of  new
 and  whimsical  rules  introduced  by  the  Offi-
 cer  of  the  U.  G.  C.  who  has  been  deputed
 to  West  Bengal.

 I  would  like  to  submit  to  the  Hon  Mini-
 ster  that  conditions  regarding  recruitment
 confirmation,  promotion,  grant  of  increments
 etc.  to  the  teachers,  professors  under  the  Delhi
 Administration  are  far  from  satisfactory.
 An  assurance  was  given  to  the  Delhi  teachers
 that  their  pay  Scale  would  be  revised  as
 soon  as  the  Bangla  Desh  problem  was  over.
 Unfortunately,  nothing  has  heen  done  co
 far,  even  though  the  Bangla  Desh  problem
 is  now  over.  Whatever  little  that  has  been
 done,  the  authorities  have  paid  no  regard
 to  experience  of  the  teachers  and,  as  a  result,
 the  experienced  teachers  have  suffered  in  the
 deal.

 I  would  also  like  to  stress  upon  another
 point  of  importance.  It  pertains  to  the  Sapru
 House  Library.  The  Hon.  Minister  is  no
 doubt  aware  of  the  fact  that  the  Library  is
 &  very  good  centre  for  research  and  students
 and  teachers  from  the  different  States  of
 India  and  Universities  and  also  from  other
 countries  come  here  to  do  their  research
 work.  But  unfortunately,  a  conspiracy  is
 being  hatched  to  bifurcate  this  library  and
 destroy  its  usefulness.  No  doubt  the  Hon.
 Mister  can  stop  it  and  I  feel  he  will  take
 necessary  steps  to  prevent  bifurcation  of  the
 library  which  is  rendering  useful  service  to
 students  and  teachers.  We  have  seen  that
 Goyeroment  had  issued  an  ordinance  #  few
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 days  before  the  commencement  of  the  Parlia-
 ment.  If  for  other  things,  an  Ordinance  can
 be  issued,  why  should  the  Government  not
 show  the  same  sense  of  urgency  with  regard
 to  this  matter  ?

 I  have  also  to  say  something  about  the
 petroleum  Engineering  College,  Dhanbad.
 The  students  of  this  College  are  agitating
 for  the  red  resssal  of  their  grievances.
 I  have  talked  to  the  students  personally
 and  from  that  I  learn  that  the  students,
 when  they  pass  out  from  the  College,
 are  not  given  employment  on  the  plea  that
 they  are  given  training  in  exploration  only.
 This  ts  far  from  true  The  students  are
 given  training  in  refining  and  other  branches
 of  refining  No  arrangement  has  been  made
 for  providing  them  with  jobs  These  boys
 spend  five  years  and  twelve  to  fourteen
 thousand  :upees  on  their  education  and
 after  completing  their  education  they  are
 left  in  the  lurch.  But  the  irony  of  the
 matter  is  that  while  the  students  of  the  Col-
 lege  go  a  begging  for  jobs  a  new  similar
 college  has  been  set  up  in  Baroda.

 I  would  also  say  something  about  the
 state  of  anarchy  prevailing  in  the  system
 of  education  Not  a  day  passes  when
 newspapers  do  not  report  about  such  inci-
 dents  from  one  state  or  the  other.  A  few
 days  ago  Shri  Satyapriya  Ray,  the  presi-
 dent  of  the  Nikhil  Banga  Shikshak  Samiti
 in  a  press  conference  had  stated  that  more
 than  000  teachers  were  being  prevented
 from  going  to  their  schools  and  were  thre-
 atened  with  dire  consequences.  In  Kanchr-
 apara,  there  is  a  Higher  Secondary  School
 for  girls.  The  teachers  and  students  of  this
 school  are  being  harassed  and  they  are  being
 told  that  they  cannot  go  to  school  in  red
 bordered  saries.  If  this  continues,  perhaps
 very  soon  we  will  be  told  that  the  Bengali
 girls  will  not  be  permitted  to  marry  in  their
 traditional  red  sari  and  perhaps  that  has  to
 be  replaced  by  a  tri-colour  sari.  Some
 people  have  developed  some  phobia  for  the
 red  colour  like  a  particular  animal  but  we
 could  never  imagine  that  the  phobia  will
 take  them  to  this  extent.

 Not  only  this,  many  college  teachers
 and  even  a  principal  has  been  forced  to  sign
 ther  resignation  letters.  The  matter  was
 discussed  in  the  College  Teachers  Conference
 that  was  held  recently  at  Maldah  and  they
 have  drawn  the  attention  of  the  Central  and
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 State  Governments  to  these  occurances.  The
 Hon.  minister  has  a  good  reputation  as  a
 teacher  and  I  would  request  him  to  deal
 with  this  matter  as  ateacher.  He  is  well
 known  as  an  Educationist  though  he  is  yet
 to  establish  his  reputation  as  a  Minister;
 but  I  am  afraid  that  he  may  not  be  able  to
 achieve  much  in  the  Department  which  has
 been  assigned  to  him,  though  I  wish  him  all
 luck.  I  will  say  that  either  he  may  remove
 these  difficulties  or  otherwise  he  may  quit.

 With  these  words,  I  conclude  my  speech
 Sir.

 MR.  SPEAKER  :  Now,  Shri  Sudhaker
 Pandey.

 I  have  noted  down  Shri  Ebrahim  Sulai-
 man  Sait’s  name.  His  party  did  not  get
 chance  to  speak  earlier.  But  this  time  he
 will  get  the  chance.

 SHRI  SUDHAKAR  PANDEY  rose—

 MR,  SPEAKER  :  The  hon.  Member
 may  start  his  speech  after  lunch.

 The  Lok  Sabha  adjourned  for  Lunch  till
 Fourteen  of  the  Clock.

 The  Lok-Sabha  reassembled  after  Lunch  at
 three  minutes  past  Fourteen  of  the  clock

 [MR.  DEPUTY-SPEAKER  in  the  chair]

 DEMANDS  FOR  GRANTS,  !972-73—
 contd.

 Ministry  OF  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  AND  DEPARTMENT  OF

 CuLrure—contd,

 थी  सुनाकर  पांडेय  (चन्दौली)  :  उपाध्यक्ष

 महोदय,  मैं  प्रोफेसर  नूडल  हसन  साहब  का  शिक्षा
 मंत्री  के  रूप  में  स्वागत  करना  चाहता  हूं  -  केवल

 इसलिए  स्वागत  नहीं  करना  चाहता  हूं  कि  वह
 शिक्षा  मंत्री  मात्र  हैं।  इसलिए  स्वागत  करता  हूं
 कि  दिक्षा  के  क्षेत्र  में  उन्होंने  भ्र पना  जीवन  और
 अपने  जीवन  का  उज्ज्वलतम  पक्ष  बिताया  है
 और  बहा  पर  यश  प्राप्त  किया  है।  जब  से  वह
 शिक्षा  मंत्री  हुए  हैं  इस  बात  का  प्रयत्न  कर  रहे
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 हैं  कि सारी  चीजों  की  जाच  पड़ताल  की  जाए

 और  उसके  लिए  श्रध्ययत  मिलों  की  स्थापना

 की  है,  रिव्यूइंग  कमेटियों  की  स्थापना  की  है,
 स्वय  भी  जानकारी  हासिल  करना  चाहते  हैं  कि

 शिक्षा  की  प्रगति  और  उसका  अभ्युदय
 किस  प्रकार  होगा  और  किस  तरह  से  25  वर्षों

 में  हमारी  शिक्षा  की  गति  का  रथ  रूक  गया  है,
 हमारी  प्रगति  फ्री  गति  धीमी  पड  गई  थी,  उसे

 किस  प्रकार  गति  दी  जाय  1  यह  सबे  विदित  है
 कि  हमारी  शिक्षा  नीति,  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति
 स्थिर  है।  श्री  प्रश्न  चंबल  इस  बात  का  है  कि

 हम  एक  सक लप नात्मक  दृष्टि  लें  और  सकल्‍प-

 तात्मक  कार्य  करें  ताकि  उन  श्राद्धों  को,  उसे

 परिकल्पनाओ्रों  को  और  7  चीजों  को  हम  पूरी
 करके  जो  देश  की  आवश्यकता  है।  कोई  भी
 देश  बडा  नहीं  हो  सकता  बौर  कोई  भी  देश

 भ्रभ्युदयशाली  नही  हो  सकता  जहा  पूर्ण  शिक्षा
 ने  हों  क्योकि  ज्ञान  जिस  गति  से  संसार  में  बढ़
 रहा  है  और  जिस  गति  से  ज्ञान  फी  गरिमा
 जीवन  को  प्रभ्युदय  की  ओर  ले  जाने  के  लिए
 प्रेरित  ह ैआज  के  युग  मे,  उस  गति  को  देखने

 हुए  यह  आवश्यक  है  कि  भारत  जैसे  महान्‌
 राष्ट्र  को और  महान्‌  बनने  के  लिए  शिक्षा  की
 व्यवस्था  मे  बराबर  श्रमजीवी  सुधार,  परिष्कार

 किए  जाये  और  जिन  बातो  की  शाका क्षा एं
 हमारी  है,  जो  हमारी  परिक्रल्पनाए  है,  जो

 राष्ट्र  अपेक्षा  करता  है  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  उसे

 पूरा  किया  जाय  ।

 यह  सब  को  मालुम  है  कि  कांग्रेस  के

 चुनाव  घोषणापत्र  में  हमने  यह  संकल्प  रखा  है
 कि  सन्‌  975  तक  हम  ll  वर्ष  के  समस्त

 बच्चों  को  प्राइमरी  शिक्षा  देंगे  कौर  सन्‌  980

 तक  निश्चित  रूप  से  हम  4  वर्ष  के  बच्चों  को
 झ्र नि वाये  रूप  से  प्राथमिक  शिक्षा  देंगे।  इस
 संकल्प  की  शर्त  में  कुछ  शिथिलता  दिखाई  पड़

 रही  है।  अभी  समाचार  पत्रों  में  शिक्षा  मंत्रालय

 की  कमेटी  की  जी  कुच  बातें  भा  रही  हैं  उन  से
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 प्राया  बंधी  है,  किन्तु  शिक्षा  मंत्री  महोदय  से  मैं

 यह  प्रा ग्रह  करूंगा  कि  इस  कार्य  को  बड़ी  गति
 से  करें  क्योकि  प्राइमरी  स्कूलों  को  देखते  का
 भ्र वसर  प्राय:  हम  लोगों  को  प्राप्त  होता  रहता

 है  कौर  उन  स्कूलों  की  उस  स्थिति  की  चर्चा  मैं

 पहले  भी  सदन  में  कर  चुका  हूं,  इतनी  दयनीय

 है,  इतनी  विपंग  है,  इतनी  घृणास्पद  है  कि  उत

 में  आदमी  क्या  जानवर  के  बचने  भी  नहीं  पढ़
 सकते  |  अच्छा  यह  हो  रहा  है  कि  प्रत्येक  ब्लाक

 में  और  प्रत्येक  जिले  मे  क्रमश:  प्रारंभिक  एवं
 माध्यमिक  एक  मॉडल  स्कूलों  की  स्थापना  करने

 की  बात  हो  रही  है।  लेकिन  इसका  कार्यान्वयन

 शीघ्रातिशीघ्र  होना  चाहिए  और  इमके  बीच  में

 कोई  वैधानिक  या  राज्य  बौर  सच  के  बीच  का

 किसी  प्रकार  का  मतभेद  हो  तो  उन  मतभेदों  को

 समाप्त  कर  देना  चाहिए  क्योंकि  हमारी  प्रगति

 के  अवरोध  में  बहुतसी  चीजे  तो  ऐसी  हैं  जो

 प्रयास  में  विचार  विनियम  के  द्वारा  राज्य  और

 केन्द्रीय  सरकार  तय  कर  सकती  है।  किन्तु
 दुर्भाग्य  यह  है  कि  कुछ  लोगो  ने  यह  मान  रखा

 है  कि  शिक्षा  नीति  सीमित  हो  और  उसके
 सम्बन्ध  में  राज्य  और  केन्द्र  की  लडाई  का  भी
 प्रदान  उठा  दिया  जाय,  सत्र  का  प्रश्न  भी  उठा
 दिया  जाये।  इसके  कारण  भी  प्रगति  में
 अवरोध  हा  है।  भ्रमर  ऐसी  प्रदोष  की  स्थिति

 हो  शौर  निश्चित  रूप  से  संविधान  में  संशोधन
 को  प्रा वर पकता  हो  तो  यह  किया  जाये  या  चौर
 कोई  तरीका  निकाला  जाये  जिससे  इस  क्षेत्र  में
 किसी  तरह  का  व्यवधान  उपस्थित  न  होने
 पाए  |

 जहाँ  तक  उच्च  शिक्षा  की  बात  है  यू०  जी०
 सौ०  ने  बड़ा  बरच्छा  कार्य  किया  है  और  सारे
 विश्वविद्यालयों  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  उसने
 की  है।  केवल  घन  से  शिक्षा  सें  आत्मा  की
 स्थापना  महीं  हो  सकती।  उसका  काम  बहुत
 बढ़  गया  है।  उसके  कारण  मुझे  ऐसा  लगता  है
 कि  वह  केवल  धत  के  वितरण  में  ही  भ्पतां
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 सारा  समय  गंवा  देता  है  और  उसे  इतना
 अवकाश  नहीं  रह  गया  है  कि  शिक्षा  के  प्रति-
 मानीकरण  का  जो  का  उसे  मूलतः  सौंपा  गया

 था,  उसे  बह  पूर्ण  कर  सके।  तो  या  तो  यू
 जी०  सी०  का  विस्तार  होना  चाहिए  शौर  यदि
 विस्तार  नहीं  होता  है  तो  उसी  प्रकार  की  किसी
 और  एजेंसी  की  स्थापना  शिक्षा  मंत्री  महोदय
 को  करनी  चाहिए  जो  कि  ज्ञान  की  उच्चता  को

 बढ़ा  सके  t

 gat  बात  विश्वविद्यालयों  के  सम्बन्ध  में

 यह  कहनी  है  कि  राजनैतिक  प्रभाव  प्राप्त  करने
 का  यत्न  तो  राजनीतिज्ञ  शिक्षा  सस्थाओं  में

 करते  ही  हैं,  और  लोग  भी  करते  हैं,  उनसे

 उन्हें  मुक्ति  दिखलाई  जाये,  किन्तु  साथ  जो  देश
 के  गुरू  ह,  कपिल  हे,  कशाद  हैं,  विश्वामित्र  हैं,
 वशिष्ठ  हैं  उनसे  भी  मै  श्राग्रहु  करना  चाहूँगा  कि
 समाजवाद  में  किसी  की  महन्तई  नहीं  चल
 सकती  ।  यदि  शिक्षा  की  प्रगति  इस  कारण
 नहीं  हुई  है  कि  राजनेता मो  में  बहु  योग्यता  नही
 थी  कि  बह  शिक्षा  का  संचालन  कर  सकें  तो  यह
 भी  मानने  से  इनकार  नहीं  करना  चाहिए  इन
 वशिष्ठ  और  विश्वामित्रों  को  कि  जितनी  गन्दी
 राजनीति  विश्वविद्यालयों  में  इन्होंने  स्थापित

 की  है  श्रोर  विभागाध्यक्षों  ने  जिस  प्रकार  की

 अपनी  महत्ता  स्थापित  की  है,  उस  महत्ता  का

 जबाब  भी  इतिहास  में  | है.  नहीं  मिलेगा।

 शिक्षा  मंत्री  महोदय  की  यह  भी  प्रयत्न  करना

 होगा  कि  इन  विश्वविद्यालयों  में  जो  राजनैतिक

 गन्दगी  शा  गई  है  अध्यापकों  के  कारण  वह  दूर
 हो  क्योंकि  एक  बार  जो  प्राध्यापक  हो  जाता  है

 वह  जन्म-जन्मांतर  के  लिए  अध्यापक  हो  जाता

 है  और  शान  का  जो  विकास  हो  रहा  है  उसे

 ग्रहण  करने  की  क्षमता  उसमें  नहीं  रह  जाती

 है।  इसलिए  मेरा  तो  यह  कहना  है  कि  इन
 अध्यापकों  के  लिए  भी  एक  प्रकार  की  ट्रेनिंग
 की  व्यवस्था  करें  क्योंकि  इंटरमीडिएट  तक  तो
 श्राप  ट्रेनिंग  की  व्यवस्था  करते  हैं  भ्रध्म्रपको  के

 लिए,  किन्तु  विश्वविद्यालयों  में  जिस  दिन  आदमी
 पी०  एच०  डी०  हो  जाता  है  "और  नौकरी/  मिल
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 जाती  है,  वह  जैसा  चाहता  है  वैसा  लड़कों
 को  पढ़ाता  है,  जैसे  चाहता  है  वैसे  पी८एच०  डी०
 देता  है,  जैसे  चाहता  है  बैसे  लोगों  को  नौकरी
 का  पुरस्कार  बांटता  है  शौर  यह  सब  होता  है
 शिक्षा  संस्थापकों  की  स्वायत्तता  के  नाम  पर  1

 ऐसी  स्वायत्तता  मृत्यु  की  उपासना  करती  है,
 देश  को  अगति  की  जोर  ले  जाती  है  ऐसी
 स्वायत्तता  देश  का  सर्वनाश  करती  है।  शिक्षा
 का  सर्वनाश  हो  जायगा  तो  देश  का  स्वराज  हो
 जाएगा,  ऐसी  स्वायत्तता  के  ऊपर  अगर  प्रकाश  भी
 लगाना  पड़े  शिक्षा  मंत्री  जी  को  तो  उसका  देश
 के  लोग  स्वागत  करेंगे  ।  दूसरी  बात  इन  विश्व
 विद्यालयों  के  सम्बन्ध  में  चुके  यह  कहनी  है
 कि  इन  विश्वविद्यालयों  में  देश  की  गरीब
 जनता  की  कमाई  का  लाखों  रुपया,  करोड़ों
 रुपया  व्यय  होता  है।  इनके  जो  अनुसन्धान
 होते  हैं,  वे  विश्वविद्यालयों  के  पुस्तकालयों  में
 ही  रह  जाते  है,  उनका  सदुपयोग  जनता  नहीं
 कर  पाती  ।  कृषि  के  क्षेत्र  में  कुछ  काम  हुआ,
 जनता  ने  उस  का  लाभ  उठाया,  लेकिन  ज्ञान  के
 अरन्य  क्षेत्रों  में  जो  काम  होता  है,  उसका  जनता

 लाभ  नहीं  उठा  पाती  ।  जैसे  एक  बार  पटवारी
 की  भाषा  कचहरी  में  बन  गई,  उसी  तरह  से

 विश्वविद्यालयों  के  खोज  को  अपनी  भाषा  बन

 गई  जो  साधारण  जनता  के  काम  नहीं  आती  |

 साधारण  जनता  की  कमाई  के  रुपये  से  जो

 खोज  की  जाती  है,  वह  उस  भाषा  में  होती  है
 जो  साधारण  जनता  की  समझ  की  भाषा  से

 बाहर  है।  इसलिये  झ्रावश्यकता  द्  कि  देश
 की  भाषा  में  ज्ञान  का  विकास  हो  ।

 मैं  केन्द्रीय  सरकार  को  बधाई  देता  हू  कि

 उसने  हर  राज्य  को  एक  करोड़  रुपया  भारतीय

 भाषाओं  में  उच्च  स्तर  की  साहित्य  रचना  के  लिए
 दिया  है,  लेकिन  उसकी  क्‍या  दुर्गति  हो  रहो  है,
 मैं  जानता  हूं।  मैं  भी  एक-प्राय  जगह  संदीप  हूं
 कौर  जानता  हूं  कि  उसकी  क्या  अवस्था  है।
 इसके  लिए  श्षिक्षा  मंत्रालय  यह  कह  कर  मुक्त
 सलोना  शबा इता  है  कि  यह  उनका  उत्तरदायित्व
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 [  श्री  मधुकर  पांडेय  ]

 नहीं  है,  राज्य  सरकारें  इसके  लिए  उत्तरदायी

 हैं।  उन्होंने  कमीटी  बना  दी  है,  जिनमें  वाइस

 चांसलर्स  है,  अच्छे  लोगो  को  उनमें  रखा  गया

 है।  लेकिन  इतना  कहकर  शिक्षा'  मंत्रालय  मुक्त

 नहीं  हो  सकता  ।  वह  देख  रहा है  कि  जनता  को

 कमाई  लूटी  जा  रही  है,  साहित्य  की  रचता  नहीं

 हो  रही  है,  उस  पर  अपव्यय  किया  जा  रहा  है,
 घन  का  दुरुपयोग  किया  जा  रहां  है,  समय  से

 काम  नही  हो  पा  रहा  है  और  चुप  है।  प्राजक

 एक  सिद्धान्त  लोगों  ने  बना  रखा  है  कि  जब

 साहित्य  रचना  हो  जायगी,  तब  भारतीय

 भाषियों  के  माध्यम  से  उसकी  पढ़ाई  हो
 जायगी  1  यह  तो  इस  प्रकार  की  बात  है  कि

 पानी  में  तैरना  सीखने  नहीं  देंगे,  जब  तैरना  सीख

 जानोगी  तो  नदी  में  ढकेल  देंगे।  कितने  श्रमिक

 ज्ञान  का  विस्तार  इन  विश्वविद्यालयों  मे  हो

 रहा  है--मैं  श्रमिकों  बतलाता  हुं  30-35  साल

 पुराना  जो  ज्ञान  हैं,  वही  राज  भी  पढ़ाया  जा

 रहा  है,  जो  आधुनिक  अद्यतन  ज्ञान  है,  वह  नहीं
 पढ़ाया  जा  रहा  है।  शिक्षा  के  क्षेत्र  मे  हायर-
 सैलरी  स्टेज  पर  विदेशों  to  जितना  विकास

 हुआ  है,  उसके  मुकाबले  मे  आप  अपने  देश  में

 देखिए  वही  यादव  चन्द्र  चक्रवर्ती  की  किताब

 हमारे  पिता  ने  पढी  वही  हमने  पढी,  और  उसी

 को  कुछ  उदाहरण  बदल  कर  राज  भी  पढ़ाया
 जा  रहा  है  |

 नूरूल  हसन  साहब  स्वय  एक  शिक्षा  शास्त्री

 हैं।  मैं  उनसे  कहूँगा  कि  यदि  शिक्षा  के  क्षेत्र  मे

 बाप  को  क्रान्ति  लाभ  है  तो  टीचरों  को  पढ़ाने
 की  व्यवस्था  करे  कौर  तब  तक  बराबर  पढ़ाते  रहें
 जब  तक  उन्हें  पूर्ण  अद्यतन  ज्ञान  न  हो,  क्योंकि

 पढ़ाने  के  लिए  टीचरों  को  पढ़ाने  की  व्यवस्था  में
 कमी  है।  राज  एक  बार  पढ़ने  के  बाद  फिर

 पढ़ने  की  भ्रावश्यकता  टीचरों  को  नही  पड़ती  ।

 बहुत-सी  एकाडमियां  स्थापित  हुई  हैं  जो
 कला  का  प्रसार  करती  हैं,  साहित्य  का  प्रसार

 करती  हैं।  उत्तके  ऊपर  एक  जांच  समिति  बैठी
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 हुई  है--  खोसला  साहब  के  सभापतित्व  से  ।  दो-

 तीन  साल  उसको  हो  चुके  हैं,  लेकिन  उसको
 रिपोर्ट  प्रभी  तक  नहीं  भाई,  शायद  दो  साल  के
 बाद  रिपोर्ट  करा  जाये,  उसके  बाद  दो-तीन  साल
 तक  शिक्षा  मंत्रालय  उस  पर  विचार  करेगा,
 इस  तरह  सात-आठ  साल  का  समय  बीत
 जायगा।  राज  के  विज्ञान  के  युग  मे  जब  कि
 सारी  चीजें  तेज  गति  से  बढ़  रही  है,  इन  भ्र काड-
 प्रिया  की  तरफ  शिक्षा  मंत्रालय  का  ध्यान  नहीं
 जाता  है,  यह  भ्रच्छी  बात  नहीं  है।  समाजवाद
 की  स्थापना  के  लिये  उसे  साहित्य  और  संस्कृति
 के  क्षेत्र  में  भी  व्यापक  कार्य  करने  होगें  भौर  यह
 कार्य  भी  करना  होगा  जिससे  आज  के  पढे-लिखे
 धौर  झपट  लोगो  के  बीच  जो  एक  बिलगाव  की
 खाइ  आ  गई  है,  वह  समाप्त  हो  सके  |  हमारी
 साहित्यिक  संस्थायें,  सास्कृतिक  सिवाय,  सामा-
 जिक  सिखाये,  जो  बाहर  हैं,  सरकार  के  सर

 क्षण  में  नही  हैं,  जिन्होंने  गुलामी  के  दिनों  में

 बहुत  सुन्दर  काम  किया  है,  उनकी  सहायता
 होनी  चाहिए।  मे  भी  एक  ऐसी  हिस्सा  से

 सम्बन्द  रहा  हु।  काशी  नागरी  प्रचारणी  सभा
 में  हिन्दी  विश्वकोष  की  रचता  की  है।  शिक्षा
 मंत्रालय  ने  झ्र गर  इस  काम  को  किया  होता  तो

 शायद  आज  तक  वह  रचना  पूरी  न  हुई  होती,
 उस  पर  बहुत  ज्यादा  लागत  जाती  तथा  जो  भी

 रचना  बनती  वह  इस  लग  की  न  होती  ।

 झ्राजकल  एक  बड़ी  चर्चा  सप्रू  हाउस  पुस्त-
 कार्य  की  चल  रही  है।  बजाय  इसके  कि  उस

 लाइब्रेरी  का  विकास  हो,  विस्तार  हो,  उसमे

 भंगड़ा  खड़ा  हो  गया  है।  जहां  तक  मेरी  जान-
 कारी  है,  वह  दो  संस्थानों  की  सम्पत्ति  है।  उस
 ज्ञान  राशि  की  रक्षा  के  बजाय  शिक्षा  मंत्रालय
 उसके  झगड़े  में पढ़ गा,  तो  वही  स्थति  होगी  जो

 हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  के  संबंध  में  हुई।  0-I5

 साल  के  बाद  सरकार  को  कृष्ण-मुख  होना'  पड़ा
 था।  शिक्षा  मंत्रालय  प्रायः  सारे  मुकदमें  हार  भी

 जाता  है।  इस  लिए  मैं  कहना  चाहता  हैं  कि  शिक्षा
 मंत्रालय  मुकदमेबाजी  के  भक्कर  में  त  पड़े,
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 बल्कि  नव-निर्माण  के  चक्कर  में  पड़े  और

 मुकदमेबाजों  को  कहे  कि  जनाब,  हमारा  पिण्ड

 छोड़िये  ताकि  शिक्षा  का  विकास  और  ज्ञान  का

 संरक्षण  हो  सके  ।

 मैं  मस्त  में  प्रोफेसर  साहब  को  धन्यवाद

 देता  हूँ  ।  धन्यवाद  इस  लिए  देता  हूँ  कि  उनसे

 पहले  मौलाना  आजाद  से  लेकर  राज  तक  शिक्षा

 एक  ऐसी  खेती  रही  है  जिस  पर  कोई  ध्यान

 नही  दिया  गया  है,  लेकिन  कब  निश्चित  रूप  से

 प्रोफेसर  साहब  उस  पर  ध्यान  देगें,  जिससे  न

 केवल  कांग्रेस  दल  का  मुख  उज्ज्वल  होगा,
 बल्कि  भारत  का  भी  मुख  उज्ज्वल  होगा  |

 SHRI  ०.  K.  CHANDRAPPAN
 (Tellicherry)  :  Sir,  Speaking  on  the
 budget  of  the  Eduction  Ministry,  one  will
 always  be  reminded  of  the  sad  plight  of  the
 education  system  in  our  country  today.  It
 is  often  said  that  the  education  that  we  have
 is  a  legacy  of  the  old  British  past  and  Lord
 Macaulay  fathered  our  education  system.  It
 may  be  argued  from  the  other  side  that  after
 independence  so  many  attempts  have  been
 made  to  reform  our  education.  It  is  a  fact
 that  government  had  appointed  a  series  of
 commissions  and  committees,  which  began
 with  the  famous  Redhakrishnan  Committee.
 }  do  not  know  whether  it  has  ended  with
 the  committee  of  Dr  Gajendragadkar  on  the
 governance  of  universities.  The  process  will
 continue,  The  question  is  how  far  the  re-
 commendations  made  by  these  committees
 and  commissions,  on  which  the  tax-payers
 have  spent  enormous  sums  of  money,  have
 been  implemented  by  the  government.  If
 you  will  examine  all  the  reports  you  will
 find  that  there  is  franka  dmission  in  all  the
 feports  that  the  government  have  miserably
 failed  in  implementing  the  recommendations
 one  after  the  other.

 Here,  I  would  invite  the  attention  of  the
 hon.  Minister  to  a  news  item  which  appeared
 a  few  days  ago  in  the  newspapers.  It  appears
 that  in  Rajasthan  the  invigilators  have  been
 given  protection  of  life  insurance  to  be
 present  in  the  examination  hall,  may  be  a
 feather  in  the  cap  of  our  education  system.
 Dr  Radhakrishnan  said  two  decades  back
 that  one  aspect  of  our  education  which  needs
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 immediate  attention  is  the  reform  of  the
 exemination  system.  Yet,  till  today  nothing
 has  been  done  in  that  direction.  May  be
 some  piece-meal  measures  have  been  taken
 by  the  government  but  they  did  not  bring
 about  any  tangible  results.

 What  is  the  position  in  the  universities
 today  ?  Copying  at  the  examination  ,  hall
 is  a  general  phenomenon,  Invigilators  are
 afraid  to  meet  the  students  in  the  examina-
 tion  hall.  My  hon.  friend  on  the  other  side
 said  that  university  administration  has
 become  bad  because  of  politics.  I  do  not
 agree  with  him.  It  is  not  because  of  poli-
 tical  interference  in  the  universities  that  these
 things  are  happening;  it  is  because  of  the
 sad  failure  of  the  government  to  bring  about
 meanigful  reforms  in  the  education  system.

 I  wonder  what  prevents  the  government
 from  adopting  the  open  book  method  in  the
 examination  hall.  I  hope  the  Minister  will
 not  say  that  the  present  system  is  fool  proof.
 Now  you  make  a  boy  learn  things  by  heart
 and  call  it  an  examination.  it  is  only  a
 memory  test.  What  about  the  other  aspects
 of  eduction?  In  any  developing  society
 education  is  considered  to  be  an  effective
 instrument  to  be  used  for  the  social  trans-
 formation.

 Is  our  education  serving  any  such  pur-
 pose  ?  Education  has  been  the  single  factor
 which  has  been  responsible  for  so  many  of
 the  failings  and  so  many  sufferings  of  the
 people  of  this  country  after  independence.
 Now  that  we  would  be  clebrating  the  25th
 anniversary  of  our  independence  within  a
 few  days  after  this  budget  session,  I  hope
 the  Minister  will  agree  that  this  country
 stands  committed  and  dedicated  to  socialism,

 In  95i,  we  had  298  million  illiterate
 people;  in  1971  their  number  is  386  million.
 With  millions  of  people  illiterate,  I  do  not
 know  what  sort  of  socialism  you  will  create
 in  this  country.  You  may  create  a  socialism
 of  darkness...(/aterruption)

 SHRI  K.  MANOHARAN  (Madras
 North)  :  Political  illiterates  are  more
 dangerous  than  ordinary  illiterates,

 SHRI  C.  K.  CHANDRAPPAN  :  There
 is  a  contrasting  picture,  The  public  schools
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 are  flourishing  with  their  British  tradition.
 They  are  creating  snobs  and  bureaucrats.
 The  Government  might  say  that  they  were
 not  responsible  for  that;  they  were  just
 developing  like  that;  they  came  from  the
 blue.  But  they  are  being  given  all  sorts  of
 facilities  by  the  Government.  This  Govern-
 ment  has  given  land  on  nominal  rates  and
 financial  assistance  to  public  schools  This
 is  an  institution  of  shame  which  should  be
 abolished,  but  the  Government  will  not  do
 that.  All  these  25  years  they  have  failed  to
 do  that.

 25  years  after  our  independence,  when
 we  look  back,  we  find  that  the  young  man,
 who  was  born  on  the  day  of  independence
 and  is  today  25,  is  mostly  unemployed.  If
 he  is  educated,  he  is  educated  unemployed  ;
 if  he  is  illiterate,  he  is  a  rural  unemployed,
 maybe,  his  unemployment  is  disguised.  But
 the  fact  remains  that  this  system  of  edu-
 cation  with  the  least  manpower  planning
 has  produced  a  situation  which  is  most
 explosive  and  which  can  create  anarchic
 conditions  in  our  society.

 I  am  not  a  very  big  educationst  ;  I  am
 just  a  student,  but  all  educationsts  always
 say  that  education  is  to  impart  certain  high
 moral  values,  I  fail  to  understand  what
 moral  value  this  sort  of  a  system  can  impart
 to  the  students.  Just  now  the  PTI  is  giving
 out  news  from  Kerala  that  the  strike  of  the
 students  of  the  TD  Medical  College,  who
 were  on  strike  from  the  last  23  days,  is
 spreading  in  the  city  of  Alleppey  and  the
 city  is  observing  harta!  What  is  the  reason  ?
 The  reason  is  well  known—capitation  fee.
 Government  knowingly  or  unknowingly,  I  do
 not  know,  is  allowing  the  system  of  capitation
 fee  to  flourish.  Often  this  problem  was  raised
 in  this  House  but  they  conveniently  said  that
 it  was  a  State  subject.  Whatever  be  the
 subect,  there  must  be  a  policy  of  the  Govern-
 ment  with  regard  to  it.  Ido  not  know  on
 what  basis  the  Medical  Council  passed
 judgment,  but  two  years  ago  one  gentle-
 maa  from  the  Medical  Council  went  there  to
 investigate  as  to  what  was  happening  in  that
 college.  Within  these  two  years  so  many
 developments  took  place  but  without  taking
 those  developments  into  consideration,  the

 gentleman  sitting  in  Delhi  took  a  decision
 that  the  degree  of  the  TD  Medical  College,
 Alleppey,  will  not  be  recognised,  Who  is

 responsible  for  all  things  ?  Are  the  students
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 responsible  ?  Should  they  suffer  for  that  ?
 The  Government  must  come  out  with  a
 statement  on  this  matter.

 Then,  we  speak  of  the  commitment  of
 this  nation.  This  nation  is  committed  to
 socialism,  secularism  and  democracy.  What
 is  the  contribution  of  our  education  system
 towards  all  these  things  ?  Text  books,  which
 are  so  obsolete  in  their  conten's,  which  are
 80  outdated  and  old-fashioned.  which  pro-
 pagate  ideals  which  wire  opposed  by  the
 national  movement,  are  even  today  being
 taught  to  the  siudents  of  our  universities  as
 well  as  schools.  It  will  not  be  denied  by
 the  Minister  when  I  say  that  the  NCERT
 came  out  with  a  recommendation  that  4  per
 cent  of  the  textbooks  being  taught  today
 should  be  summarily  scrapped  because  they
 present  such  ideals,  like  the  ideal  of  commu-
 nalism,  which  go  against  democracy  and
 socialism,  and  the  ideals  which  we  all  cherish
 are  all  negated  in  these  textbooks,

 These  text-books  should  be  scrapped.
 That  was  a  recommendation.  I  do  not
 know  how  far  it  has  been  implemented.
 Again,  they  recommended  that  20  per  cent
 of  the  text-books  which  are  today  being
 taught  should  be  immediately  revised  because
 of  the  same  malady.  But  nothing  much  has
 been  done,  Whatever  effort  the  N.  CE.R.T
 has  made  with  regard  to  the  reform  of  edu-
 cation  the  State  can  refuse  it  also.  They
 have  that  freedom.  So,  there  should  be
 some  national  policy  with  regard  to  it.

 Coming  to  the  problem  of  students’
 indiscipline  about  which  we  often  hear,  I  do
 not  think  the  hon.  Minister,  a  good  educa-
 tionist  having  great  experience  in  the  field
 of  education,  will  blame  the  students  for
 their  indiscipline.  Students’  indiscipline  is
 part  of  the  indiscipline  which  is  existing  in
 our  society  today.  The  Ministers  are  indis-
 ciplined;  the  Members  of  Parliament  are
 indisciplined;  the  politicians  are  indiseiplined.
 Indiscipline  is  part  of  our  life.  It  has  been
 elevated  to  that  position  during  25  years
 after  Independence.  We  have  to  change
 the  whole  system  if  we  want  to  bring  about
 discipline  in  most  spheres  in  our  country.

 Then,  there  are  so  many  Academies,  ths
 Sangeet  Natak  Academl,  the  Academy  for
 Literature,  etc.  But  their  functioning  is  véry
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 little  because  they  have  been  given  such  a
 meagre  amount  and  they  have  to  do  a  big
 performance,  I  think,  the  Government
 should  give  some  more  money  to  them  to
 make  their  function  more  effective.

 Now,  I  would  like  to  point  out  another
 thing  and  that  is  regarding  libraries.  There
 is  a  library  movement  in  our  country  which
 descrves  support  and  encouregement  of  the
 Government,  But  Government  hardly  looks
 to  that  side.  I  request  the  Government  to
 do  something  more,  to  give  more  financial
 assistance,  to  the  library  movement  in  our
 country,

 I  know  you,  Sir,  are  looking  towards  me
 because  my  time  js  up

 MR.  DEPUTY  SPEAKER  :  I  ask  you
 to  keep  discipline  now  by  keeping  to  the
 time.

 SHRI  C.  K.  CHANDRAPPAN  :  A
 little  consideration.

 There  is  a  question  of  Sapru  House
 Library  which  was  raised  here.  My  only
 request  in  regard  to  that  is  that  the  Govern-
 ment  should  not  ‘ake  a  hasty  decision  on
 that  matter.  Before  taking  any  decision,
 the  Government  should  look  into  the  facts,
 The  previous  Education  Miuister,  Dr.  दी  K.
 R.  च,  Rao,  had  given  certain  assurances
 regarding  the  Library  to  keep  it  in  the
 present  form  without  bifurcating  it.  While
 taking  a  decision,  I  would  request  the  hon.
 Minister  to  consider  that  aspect  of  the  prob-
 lem,

 There  is  a  strike  today  in  the  Indian
 school  of  the  Mines,  Dhanbad.  The  students
 who  are  qualified  to  work  in  the  O.  N.  5,  C.
 and  the  Indian  Oil  Corporation  are  denied
 employment  opportunities.  They  are  on
 Strike,  A  hunger-strike  is  going  on  today.
 T  would  request  the  hon.  Minister  to  look
 into  that  matter  also  sympathetically.

 There  is  an  old  problem  which  we  raise
 during  every  Budget  discussion  and  that  is 3  question  of  the  employees  of  the  National
 Physical  Fitness  Corps.  Pandit  Jawsharial
 Nehru  inspired  those  people.  They  ace  with the  Government  today.  But  they  are  told
 now  to  go  back  to  thoir  States  without
 ‘clling  them  what  they  should  do  there.
 a  taking  a  decieion  on  this  matter,  the

 Overament  should  disouss  the  matter  with the  representatives  of  their  Assoclatian,
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 Another  problem  is  the  problem  of  post-
 graduate  teachers  of  the  Delhi  University.
 which  has  been  raised  by  my  friend  from
 the  Marxist  Party.  It  is  the  question  of
 their  promotion  which  was  done  on  an  ad
 hoc  basis  from  1961  to  1970.  The  Depart-
 mental  Promotion  Committee  had  taken
 certain  irregular  decision  which  is  now
 affecting  the  interests  of  the  teachers.  I
 would  requset  the  hon.  Minister  to  look  into
 this  matter  personally  and  take  some
 decision.

 One  more  request  is  this.  Government
 is  spending  enormous  money  on  many
 things.  The  people  belonging  to  tribal  areas
 should  not  be  forgotten.  In  my  place,  for
 example,  there  are  lakhs  of  tribals.  I  have
 seen  how  miserable  is  the  condition  of  their
 schools  which  are  financed  by  the  Centre.
 Their  condition  should  be  raised.

 Folk  art  and  culture  of  our  country
 which  need  the  support  of  Government  and
 which  sometimes  raise  the  prestige  of  our
 country,  should  be  supported.

 One  specific  thing  whtch  I  would  like  to
 mention  while  dealing  with  sports  is  circus
 for  which  our  State  has  got  a  very  big
 tiadition.  Some  training  facilities  for  the
 circus  people  should  be  given.  (interruption)
 Iam  not  doing  any  circus  here  ;  J  am  only
 réquestiug  the  hon.  Minister  to  provide
 training  facilities  and  some  assistance  to  the
 circus  people.

 I  hope  all  these  points  will  be  considered
 by  the  Minister,

 I  am  sorry,  I  cannot  support  the
 Demands  for  Grants.

 SHRI  P.  ANTONY  REDDI  (Anantapur):
 It  is  most  surprising  to  learn  from  the
 1971  census  reports  that  the  literacy  rate  of
 petcentage  in  1971  is  only  29  as  compared
 to  30  in  96l.  Instead  of  progressing  and
 improving  the  percentage  of  literacy,  we  are
 going  back.  It  is  also  surprising  that  in  the
 Third  Plan  and  in  the  beginning  of  the
 Fourth  Plan,  provision  for  30,000  teachers
 was  made,  provision  for  enrolment  of  9
 million  students  was  nade  and  money  was
 also  provided,  but  the  achievements  have
 not  boen  even  50  per  cent;  in  the  first  two
 yeats  of  the  Plan,  they  could  not  spend
 even  one-third  of  the  allotment.  All  these
 things  show  that  there  is  something  wrong
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 sormswhere  in  the  working  of  the  plan.  The
 mistake  may  be  in  planning  or  it  may  he
 inefficiency  in  implementation.  Because  of
 faulty  planning,  there  was  inadequate
 expenditure.  There  are  innumerable  educated
 unemfloyed  There  are  thousands  of  trained
 teachers  unemployed  and  it  is  a  pity  that
 the  provision  made  for  30,000,  teachers
 could  not  be  utilised.  Therefore,  I  suggest
 to  the  Minister  that  he  should  review  the
 whole  policy  in  the  light  of  these  shortfalls
 and  see  that  efficicncy  is  ensured  hereafter
 at  least.  The  Congress  Party,  in  {s  election
 manifesto,  had  given  us  some  guidelines,
 for  ,implementing  education  policy.  They
 have  said  that  their  aim  is  to  see  that,
 during  the  course  of  the  next  few  years  by
 1975-76,  all  the  students  of  age  group

 6  to  II  years,  are  enrolled  in  schools  cent
 percent

 Again  the  manifesto  said  that  the  next
 aim  is  that  by  1980-81,  there  should  be
 cent  per  cent  enrolement  for  the  age  group
 ll  to  4  yeras  If  the  Congress  Ministry
 could  only  implement  the  policy  laid  by  the
 manifesto  and  if  they  could  adopt  all  the
 methods  that  are  possible  in  order  to
 achieve  the  aims  of  the  manifesto,  we  are
 sure  that  we  are  on  the  right  way  to  eradi-
 cate  illiteracy  in  our  country

 Again,  any  attempt  to  eradicate  illiteracy
 should  not  forget  the  fact  that  there  are
 60  million  illiterate  adults  in  our  country.
 According  to  the  present  Plan.  the  provision
 is  only  for  teaching  6  million  adults  during
 the  course  of  the  Fourth  Plan.  If  at  this
 rate  we  go  on,  it  will  take  not  less  than  100-
 20  years  to  make  all  these  illiterate  adults
 into  literates.  Do  you  think  such  a  progra-
 mme  is  in  any  way  useful  ?  Here,  the
 Ministry  has  to  revise  their  plan  targets  and
 see,  if  possible,  that  more  funds  are  allotted
 for  educating  adult  illiterates  so  that  we
 may  be  able  to  eradicate  illiteracy  during
 the  course  of  20  years.  Unless  this  is  done,
 our  plans  will  not  be  a  success  and  our
 illiteracy  rate  will  not  improve.

 Coming  to  secondary  education,  the
 achievements  of  the  Ministry  in  this  field
 are  fairly  satisfactory.  But  still  a  lot  of
 things  remain  to  be  done.  Now,  the  extent
 of  the  secondary  course  varies  from  State  to
 State.  In  some  States  it  is  0  plus  2  while

 {  in  some  other  States  it  is  I!  plus  !  and  so
 on  differing  from  States  to  States.  If  such
 state  of  things  exists,  it  will  be  very  hard
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 for  emloyees  of  the  Central  Government  to
 get  admission  if  they  are  transferred  from
 one  State  to  another  State.  Here,  the
 Ministry  should  try  to  see  that  all  the  States
 in  the  country  adopt  one  extent  for
 secondary  school  course,  whether  it  is  0
 plus  2  or  !!  plus  ,  and  prevail  upon  the
 States  to  adopt  one  general  pattern.

 Again,  in  the  matter  of  text-books,  the
 state  of  affairs  differs  from  State  to  State.
 Iam  not  bothered  much  about  language
 text-books.  But  science  subjects  which  have
 some  content  throughout  the  world,  whether
 it  be  Mathematics,  Physics,  Chemistry,
 Botany  or  Zoology,  common  text-books  can
 be  easily  introduced  throughout  the  country,
 In  this  the  NCERT  has  brought  out  a  few
 text-books  Why  not  the  Minister  try  that
 the  text-books  written  by  the  NCERT  are
 adopted  throughout  the  country  ?  If  this  is
 doneed  at  least  in  the  matter  of  sciences  and
 Mathematics,  there  will  be  uniform  standards
 throughout  the  country.  If  that  is  done,  it
 will  be  astep  forward  in  the  education  of
 our  country.

 But,  Sir,  to  achieve  the  highest  efficiency
 in  the  matter  of  elementary  and  secondary
 education,  the  greatest  block  is  the
 Panchayati  Raj  institutions,  We  are  actually
 sacrificing  our  elementary  and  secondary
 education  on  the  scaffolds  of  the  Panchayat
 Blocks  and  the  Zilla  Parishads.  Very  often
 the  personnel  who  are  in  the  charge  of  these
 Panchayati  Raj  institutions  are  ill-equipped,
 inefficient  and  are  almost  always  power-
 mongers.  These  powerrmongers  are  only
 interested  in  wanting  to  keep  themselves  in
 power.  Whatever  may  happen  to  the  rest,
 they  are  not  bothered,  as  long  as  their  posi-
 tion  is  not  affected.

 If  our  elementary  education  policy  is  to
 succeed,  if  our  secondary  education
 standards  are  to  be  raised,  Government  must
 seriously  think  of  implementing  the  recomm-
 endations  of  the  Education  Commission.

 The  NCERT  is  doing  good  work  but  still
 I  feel  that  it  requires  a  lot  of  overhauling.
 The  Nagchowdhury  Review  Committee  had
 given  some  suggestions  and  I  am  told  the
 Batu  Singh  Committee  has  submitted  its
 report.  They  too  would  have  given  some
 good  suggestions.  Reorganise  the  NCERT
 in  the  light  of  the  Committee's  report.  The
 NCERT  will  bo  the  instrument  to  raise  our
 standards  and  to  establish  yaiform
 standards.
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 Lastly,  I  would  like  to  talk  about  techn-
 ical  education.  There  seems  to  be  something
 wrong  in  the  matter  of  our  technical
 education.  Ours  is  a  developing  country
 needidg  the  services  of  technician.  But,
 how  is  it  that  thonsands  of  our  engineers,
 diploma-holders  and  technically-qualified
 people  are  unemployed  ?  There  is  something
 wrong  in  the  method  of  training  given  to
 these  people,  I  was  making  enquiries  about
 Don  Bosco  Industrial  Sehools.  They  have
 20  to  30  industrial  schools,  We  find  that
 these  schools  maintain  themselves  with  the
 work  turned  out  by  the  trainees  and  about
 90  to  95  per  cent  of  the  boys  who  come
 out  of  the  schools  are  immediately  employ-
 ed.  They  are  looked  some  time  in  the  last
 year  of  their  course,  by  the  various  indust-
 ries  and  factories  to  take  up  employment
 immediately  after  the  course  is  over.  If  the
 Don  Bosco  Industrial  Schools  are  so  success-
 ful,  what  is  the  reason  that  our  Government
 schools  are  not  at  all  successful  ?  Therefore,
 [  suggest  that  the  Minister  studies  how
 these  institutions  are  run;  and  if  their
 methods  are  good,  adopt  those  methods  in
 the  other  Government  institutions  and  make
 our  technical  training  also  efficient.

 SHRI  PHOOL  CHAND  VERMA:  I
 beg  to  move  :

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Social  Welfare  be
 reduced  to  Re.  ww

 {Policy  regarding  charging  of  school
 and  college  fees  from  those  S.C.  &
 S.  T.  students  who  failin  the  exami-
 nation  even  once  (Sy).

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Social  Welfare  be
 reduced  to  Re.  I.”

 {Non-implementation  of  instructions
 regarding  reservation  of  seats  for
 Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  at  the  time  of  initial  reeruit-
 ment  in  newly  started  services  (6)].

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Social  Welfare  be
 reduced  to  Re,  ww

 [Policy  regarding  introduction  of
 system  of  committed  expenditure  in
 the  matter  of  granting  scholarships
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 to  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  students  (7)].

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Social  Welfare  be
 reduced  to  Re.  v

 [Policy  regarding  selection  of  candi-
 dates  not  belonging  to  Scheduled
 Castes  and  Scheduled  Tribes  against
 reserved  posts  (8).

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Social  Welfare  be
 reduced  by  Rs.  100."

 [Failure  to  improve  the  economic
 condition  of  the  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes  (an)

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Social  Welfare  be
 reduced  by  Rs.  400.""

 [Failure  to  introduce  adult  education
 among  the  Scheduled  Castes  and  Sche-
 duled  Tribes  people  (12)),

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Social  Welfare  be
 reduced  by  Rs.  100."

 [Failure  to  ensute  employment  of
 Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  incumbents  against  all  re-
 served  posts  in  Government  sarvices
 3).

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Social  Welfare  be
 reduced  by  Rs  100."

 (Failure  to  ensure  carly  payment  of
 scholarships  to  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes  students  in  various
 States  (14).

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Social  Welfare  be
 reduced  by  Rs.  200.’,

 (Failure  to  establish  Legislature  Com-
 mittees  in  various  States  and  Union
 territories  for  the  Welfare  of  Sche-
 duled  Castes  and  Scheduled  Tribes
 5).

 “That  the  Demand  under  the  Head
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 {  Shri  Bhogendre  Jha  ]
 Department  of  Social  Welfare  be
 reduced  by  Rs  100”

 [Failure  to  issue  directive  to  the  State
 Governments  to  distribute  vacant
 cultivable  land  among  Scheduled
 Castes  and  Scheduled  Tribes  and  other
 backward  classes  (16)}.,

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Social  Welfare  be
 reduced  by  Rs.  100."

 [Failure  to  introduce  principle  of
 .eservation  of  posts  for  S.C  and  S.
 T.  in  all  public  undertakings  an).

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Social  Welfare  be
 reduced  by  Rs.  100."

 (Failure  to  start  a  financial  corpora-
 tion  for  Haryans  to  give  the  loan  on
 easy  terms  and  conditions  (18)].

 “That  the  Demand  and  the  Head
 Department  of  Social  Welfare  be
 reduced  by  Rs.  100.”

 [Failure  to  implement  all  the  re-
 commendations  of  the  Parliamentary
 Committee  for  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes  (19)]

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Social  Welfare  be
 reduced  by  Rs,  100."

 {Failure  to  implement  all  the  re-
 commendations  of  the  Elayaperumal
 Committee  (20).

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Social  Welfare  be
 reduced  by  Rs.  100,”

 [Failure  to  implement  the  various  re-
 commendations  of  the  Commissioner
 for  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  submitted  annually  to  the
 Government  n)

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Social  Welfare  be
 reduced  by  Rs.  100."

 {Failure  to  check  the  increasing  atro-
 cities  upon  and  harassment  of  Sche-
 duled  Castes  and  Scheduled  Tribes
 people  in  the  country  (22)).

 SARI  BHOGENDRA  JHA  (Jainagar)  :  I  beg
 to  move  :

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Education  be  reduced  by  Rs.  100,"

 (Urgency  of  establishing  a  modern
 Mithila  University  at  Darbhanga,
 (3),

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Education  be  reduced  by  Rs.  100."

 [Necessity  of  ensuring  free  and  com-
 pulsory  primary  education  through-
 out  the  country  (24)].

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Education  be  reduced  by  Rs  100."

 [Need  for  providing  free  secondary
 educatian  for  the  whole  country  dur-
 ing  the  Fifth  Five  Year  Plan  (25)].

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Education  be  reduced  by  Rs.  100,"

 [Necessity  of  banning  all  private
 public  schools  (26)]

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Education  be  reduced  by  Rs.  700."

 {Need  for  taking  over  of  all  the  pri-
 vate  High  schools  and  colleges
 throughout  the  country  (27)]

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Educatian  be  reduced  by  Rs.  mo

 (Urgency  of  a  drive  to  eliminate  all
 communal  writings  and  communal
 approach  from  text-books  (28)].

 “That  the  Demaod  under  the  Head
 Education  be  reduced  by  Rs.  100,"

 {Need  for  fixing  financial  disability
 of  a  family  as  the  criteria  for  back-
 wardness  of  students.  (29).

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Education  be  reduced  by  Rs  100."

 [Need  for  ensuring  full  free  student-
 ship  and  stipends  to  all  students  whose
 family  income  is  below  Rs.  2000/-per
 annum.  (30)].

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Education  be  redueted  by  Rs.  100.”"

 [Need  for  ensuring  full  free  siu-
 dentship  and  stipends  to  all
 students  belonging  to  Scheduled
 Castes  and  Scheduled  Tribes.  30)

 _  “That  the  Demand  under  the  Head
 Education  be  reduced  by  Ra,  100,"
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 [Urgency  of  evolving  an  alternative
 method  of  examination  for  ending
 favouritism  and  malpractices  by  stu-
 dents,  guardians  and  examiners.  (32).

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Education  be  reduced  by  Rs.  00,"°

 [Need  for  replacing  the  present
 educational  system  by  a  system  ensur-
 ing  self-reliance,  self  employment  and
 technical  advancement  among  stu-
 dents  33)).

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Education  be  reduced  by  Rs.  100".

 (Need  for  ensuring  minimum  living
 salary  and  other  facilities  to  all  pri-
 mary  and  secondary  school  teachers
 G4).

 SHRI  RAMAVATAR  SHASTRI  (Patna)  :
 I  beg  to  move  :

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Deparment  of  Education  be  redu-
 ced  to  Re.  i”.

 [Failure  to  introduce  uniform  standard
 of  education  in  all  the  States.  G7)).

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be  redu-
 ced  to  Re.  I",

 {Failure  to  lay  down  a  common  sylla-
 bus  for  all  the  States.  (38)).

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 reduced  to  Re.  1"

 [Failure  to  make  education  le:
 expensive  and  within  the  reach  of
 common  man(39)  J.

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 reduced  to  Re’  aw

 [Failure  to  check  cammunal  propa-
 ganda  in  educational  institutions.  (40)]

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 reduced  to  Re.  5 ha

 {Dadve  delay  in  reconstituting
 University  Grants  Commission.(4!)  }L
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 “That  the  Demand  under  the  Head
 Depatment  of  Education  be
 reduced  to  Re  a ha

 (Need  to  increase  the  amounts  of
 scholarships.  (42)  J

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 reduced  to  Re.  ww

 {Failure  to  ban  R.S.S.  activities  in
 educational  instituiions.  (43)  ]

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 reduced  to  Re.

 [Need  to  lay  more  emphasis  on  the
 propagation  and  development  of  Urdu
 language.  (44)  ]

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  of  Education  be
 reduced  to  Re,  5 a

 [Failure  to  reorientate  present  educa-
 tion  system  to  conform  to  the  needs
 of  the  people.  (45)  J

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 reduced  to  Re.  4

 [Failure  to  make  education  employ-
 ment-oriented.  (46)  ]

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 reduced  to  Re.  I.”

 [Need  to  set  up  at  least  one  Central
 University  in  each  State  in  the
 country.  (47)  ]

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 reduced  to  Re.  I.”

 (Failure  to  check  gradual  deteriora-
 tion  in  the  standards  of  education.
 (48)  J  '

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 reduced  by  Rs.  100.”

 [Failure  to  check  black  marketing  in
 text-books.  (90)  ]

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 reduced  by  Rs  100,"
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 {Shri  Ramavatar  Shashtri]
 [Need  to  change  the  text.  books
 prepared  bv  the  Delhi  Administration
 under  the  regime  of  Jan  Sangh.  91)  ]

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 reduced  by  Rs.  100."

 [Need  to  allocate  spetvial  grant  for  the
 reconstruction  of  school  buildings
 devastated  by  floods  in  Bihar,  (92)  }

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 reduced  by  Rs.  100.”

 [Need  to  grant  dearness  allowance  to
 University  teachers  at  Central
 Government  rates.  (93)  J

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 reduced  by  Rs.  100.”

 [Need  to  give  special  grant  to  Patna
 University  for  the  expansion  of  its
 Library.  (94)  ]

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 reduced  by  Rs,  100."

 [Need  to  place  Patna  Commerce
 College  in  the  category  of  deficit
 grant  College.  (95)  ]

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 reduced  by  Rs,  I00.”

 {Failure  to  declare  Patna  University
 as  a  Central  University.  (96)  ]

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 reduced  by  Rs  100.”

 [Failure  to  increase  the  number  of
 Centraj  Schools.  (7)  i

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 reduced  by  Rs.  100."

 {Failure  fo  provide  Jand  im  Kankar-
 bagh  Colony  to  the  Central  School,
 Anisabad  (Patna)  for  construction  of
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 its  own  school  building  so  88  to  en-
 able  it  to  shift  to  Kankargarh  Colony
 (118)  ]

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 reduced  by  Rs.  100.”

 [Failure  to  increase  the  number  of
 Central  Schools  in  Bihar  (119)  १,

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 reduced  by  Rs.  100."

 {Need  to  check  irregularities  m
 matters  of  admission  in  Central
 Schools  (120)  J.

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 reduced  by  Rs.  100."

 [Need  to  open  a  Central  School  at
 Smastipur  in  Darbhanga  district  for
 the  children  of  railway  employees  and
 other  employees  (121)  J.

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 reduced  by  Rs  100."

 [Failure  to  shift  the  R.S.S.  office  from
 Banaras  Hindu  University  (122)  j,

 “That  the  Demand  under  the  Head
 it  of  Education  be

 reduced  by  Rs.  100."

 [Failure  to  ban  the  propaganda  and
 organisation  of  R.S.S.  in  the  Regional
 College  of  Education,  Aimer  (123)  1

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Education  be  reduced  by  Rs.  100.”

 [Misuse  of  the  grants  given  by
 University  Grants  Commission  to
 Universities  (124).

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Education  be  reduced  by  Rs,  100.”

 Need  to  give  special  financial  assis-
 tance  for  improvement  of  the  misera-
 able  condition  of  Patna  University
 (225),

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Education  be  reduced  by  Re,.200."”
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 [Need  to  allocate  more  funds  to
 Patna  University  for  the  construc-
 tion  of  hostel]  (126).

 “*That  the  Demand  under  the  Head
 Education  be  reduced  by  Rs.  100."

 {Undue  delay  in  setting  up  a  Centra]
 University  at  Darbhanga  (127).

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Education  be  reduced  by  Rs,  100.”

 [Need  to  take  over  private  schools  by
 Government  (128)].

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Education  be  reduced  by  Rs.  100."

 [Need  to  pay  more  attention  to  the
 expansion  of  technical  education
 (129)}.

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Social  Welfare  be
 reduced  by  Rs.  100."

 [Need  to  raise  the  amount  of  scholar-
 ships  admissible  to  the  students  of
 backward  communities,  scheduled
 Castes  and  Scheduled  Tribes  (i30)].

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Social  Welfare  be
 reduced  by  Rs.  00.”°

 [Failure  to  make  satisfactory  arrange-
 ments  for  the  rehabilitation  of  handi-
 capped  persons  (BI).

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Social  Welfare  be
 reduced  by  Rs.  00°

 (Need  to  provide  more  funds  for
 scholarships  to  blind  students  (132)).

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Social  Welfare  be
 reduced  by  Rs.  100.”

 [Failure  to  provide  Government  jobs
 to  persons  belonging  to  Scheduled
 Castes  and  Scheduled  Tribes  accord-
 ing  to  the  prescribed  quota.  (133)].

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Social  Welfare  be
 reduced  by  Rs.  100.""

 [Failure  to  extend  to  all  children  the
 scheme  for  providing  nutritious  food

 raid
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 DR.  LAXMINARAIN  PANDEYA
 (Mandsaur)  :  I  beg  to  move.

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Education  be  reduced  by  Rs.  100."

 {Failure  to  check  undue  Government
 pressure  in  the  working  of  universities
 (57)).

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Education  be  reduced  by  Rs.  100."

 [Need  to  make  universities  more
 effective  and  competent  (58)].

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Education  be  reduced  by  Rs.  100."

 [Indifference  for  taking  appropriate
 measures  for  the  country-wide  use  of
 Hindi  (59).

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Education  be  reduced  by  Rs.  100."

 [Failure  to  undertake  research  work
 in  Sanskrit  literature  (60).

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Education  be  reduced  by  Rs.  100."

 [Need  to  change  the  education  policy
 with  a  view  to  building  national
 character  (61).

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Education  be  reduced  by  Rs,  100."

 {Delay  in  making  Hindi  and  other
 regional  languages  as  medium  of
 technical  education  (62).

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Education  be  reduced  by  Rs.  100."

 (Need  to  overhaul  the  educational
 policy  thoroughly  (63)].

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Education  be  reduced  by  Rs,  100.”

 [Failure  to  formulate  a  special  educa-
 tional  policy  and  system  with  a  view
 to  imparting  education  to  adult
 Villagers  and  women  (64)]

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Education  be  reduced  by  Rs.  100."

 [Failure  to  provide  adequate  financial
 assistance  to  Government  and  Private recognized  educational  institutions  in
 Madhya  Pradesh  6).
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 {  Shri  C.  छू,  Chandrappan  ]
 “That  the  Demand  under  the  Head
 Education  be  reduced  by  Rs.  100."

 {Failure  to  mould  the  nature  of  edu-
 cational  system  to  meet  the  require-
 ment  of  the  country  ‘(66)).

 SHRI  ron  ्,  CHANDRAPPAN  :
 (Tellicherry)  :  I  beg  to  move.

 “That  the  Demand  under  the  head
 Department  of  Education  be
 reduced  to  Re.  I”

 [Decision  to  bifurcate  the  Sapru
 House  library  (69)  }.

 “That  the  Demand  under  the  head
 Department  of  Education  be
 reduced  to  Re.  r

 [Permission  given  to  teacher  to  join
 and  work  for  RS  S  oy).

 “That  the  Demand  under  the  head
 Department  of  Education  be
 reduced  to  Re.

 (Non-regularisation  and  assigning
 superiority  to  the  post  graduate
 teachers  of  the  Government  schools  in
 Dethi  on  the  basis  of  their  promotions
 as  post  graduate  teachers.  (71).

 “That  the  Demand  uuder  the  head
 Department  of  Education  be
 reduced  to  Re.  ”°

 [Failure  to  solve  the  problem  of
 illiteracy  (729).

 “That  the  Demand  under  the  head
 Department  of  Education  be
 reduced  to  Re  I"",

 [Policy  of  giving  employment  to  highly
 qualified  technical  personnel  resulting
 in  increased  brain  drain  (73).

 “That  the  Demand  under  the  head
 Department  of  Education  be
 reduced  to  Re  rm

 [Keeping  unscientific  and  obsolete
 contents  in  text-books  (74)].

 “That  the  Demand  under  the  head
 Department  of  Education  be
 reduced  to  Re  I”.

 [Non-implementation  of  the  provision
 of  compulsory  primary  education  as
 stipulated  in  the  Constitution  (75)].
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 “That  the  Demand  under  the  head
 Department  of  Education  be
 reduced  to  Re  I",

 [Failure  to  stop  the  running  of  public
 schools  (76)  J

 “That  the  Demand  under  the  head
 Departmeut  of  Education  be
 reduced  to  Re  I"”.

 [Attitude  towards  traditional  Indian
 arts  and  sports  (7)

 “That  the  Demdnd  under  the  head
 Department  of  Education  be
 teduced  to  Re  I”.

 [Failure  in  providing  students  Unions
 with  full  democratic  rights  in  all
 educational  institutions  (78)].

 “That  the  Demand  under  the  head
 Department  of  Education  be
 reduced  to  Re,  r

 [Policy  regarding  appointment  of
 Vice-Chancellors  (79)]

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 teduced  by  Rs.  00°

 {Urgency  for  the  setting  up  ofa
 Sanskrit  University  in  Kerala  (80)].

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 reduced  by  Rs.  100”,

 [Urgency  of  having  a  realistic  policy
 in  the  field  of  sports  (81).

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 reduced  by  Rs.  100”

 {Failure  in  implementing  the  policy  of
 giving  representation  to  students  in
 the  academic  and  administrative
 bodies  of  the  universities  (82)  i

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 reduced  by  Re.  100."

 (Failure  to  get  the  building  in  campus
 of  BHU  vacated  by  R.S.S.  (83).

 “That  the  Demand  under  the  head
 Department  of  Education  be
 reduced  by  Rs.  00."’

 (Necessity  of  having  a  comprehensive
 manpower  planning  in  education  with
 #  view  to  fight  unemployment  OL
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 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 reduced  by  Rs,  100."

 (Need  for  providing  more  scholarships,
 better  hostel  facilities  and  other
 assistance  to  students  belonging  to
 Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes.  (85)  i

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 reduced  by  Rs  100.”

 (Need  for  bringing  about  basic  changes
 in  education  so  that  it  would  reflect
 the  need  of  the  country  today  (86)}.

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 feduced  by  Rs.  100".

 (Urgency  of  making  the  mother
 tongue  as  the  medium  of  instruction
 every  where  for  all  examinations.  CN).

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 reduced  by  Rs.  100",

 [Failure  to  give  due  encouragement  to
 Urdu  (88)  dL

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Education  be
 reduced  by  Rs.  200"°.

 [Failure  in  helping  and  assisting
 voluntary  organisations  ia  the  field  of
 education  and  culture  (89)  ]

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Social  Welfare  be
 reduced  to  Re.  I°”

 Allotment  of  land  and  building  colo-
 nies  for  the  tribals  in  areas  unsuitable
 for  habitation  (97)].

 “That  the  Demand  under  the  Head
 Department  of  Social  Welfare  be
 reduced  by  Rs.  100.”

 [Need  for  promoting  the  culture,
 education  and  health  of  the  Tribals  in
 India  (98)}.

 Mr.  DEPUTYSPEAKER  :  The  cut-
 motions  are  also  before  the  House.

 *SHRI  R.  P,  ULGANAMBI  (Vellore)  :
 Hon.  Mr.  Deputy  Speaker,  before  I  start
 Speaking  on  the  Demands  for  Grants  of  the
 Ministry  of  Education  and  Social  Welfare
 and  the  Department  of  Culture  which  we
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 are  discussing  now,  I  would  like  to  point
 out  that  till  5  P.M.  yesterday  the  Annual
 Reports  of  the  Department  for  the  year
 1971-72  were  not  made  available  to  us.
 You  will  appreciate,  Sir,  how  difficult  it  is
 for  the  Members  of  Parliament  to  partici-
 pate  in  the  debate  on  the  Demands  for
 Grants  of  these  Departments  without  going
 through  the  activities  of  the  Departments.
 I  would  request  the  hon.  Minister  of
 Education  to  explain  why  the  Annual
 Reports  could  not  be  made  available  to  us
 much  earlier  so  that  we  could  express  our
 view-points  on  the  basis  of  the  achievements
 of  the  Departments.

 The  Mid-term  Appraisal  of  the  Fourth
 Plan  candidly  mentions  that  the  percentage
 if  literacy  in  our  country  is  just  29%,  and  in
 fact  illiteracy  is  particularly  high  in  the  rural
 areas  and  among  women.  The  appraisal
 also  says  that  improvement  of  the  quality
 of  teacher  education  needs  serious  attention.
 The  present  programmes  and  the  achieve-
 ments  are  grossly  inadequate  The  achieve-
 ments  in  this  sphere  have  fallen  short  of
 the  targets  in  the  Plan.  The  book  produc-
 tion  programme  has  not  made  much  leeway.
 There  has  been  no  uniform  development  in
 education.

 While  a  miserable  picture  of  failure  has
 been  painted  by  the  mid-term  appraisal,  we
 find  to  our  charg  that  the  moneys  alloca-
 ted  for  educational  schemes  have  not  been
 spent  in  full.  I  will  give  some  glaring  exam-
 ples,

 Under  Demand  No.  !06-—-Capital  Outlay
 of  Ministry  of  Education  and  Social  Welfar
 the  budget  estimate  in  the  year  1971-72  was
 Rs,  +1,44,55,000,  and  the  revised  estimate
 shows  a  figure  of  Rs.  1,18,84  000.  Similarly,
 under  Demand  No.  7-—~-Education,  the  bud-
 get  estimate  for  97i-72  was  Rs.  -73,12,86,000
 and  the  revised  estimate  is  Rs.  70,37,11,000.
 For  National  Council  of  Educational  Re-
 search  and  training.  a  sum  of  Rs.  3.I5  cro-
 res  was  provided  originally  in  1971-72,  bud
 get,  and  the  revised  estimate  is  just  Rs,  2.75
 crores.

 T  have  quoted  these  statistics  to  show
 that,  when  it  is  universally  felt  that  the
 financial  provision  for  Education  is  insuffi-
 cient  and  indequate,  even  these  sums  are
 not  fully  utilised  for  the  development  of

 "The  original  speech  was  delivered  in  Tamil. a"  original  specch  wee  Savon  in  Taal.
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 education.  I  would  like  the  I.on.  Minister  of
 Education  to  explain  this  paradox  in  his
 reply  to  the  debate.

 About  40  institutions,  including  some
 State  Government  Colleges  are  being  assisted
 to  affer  facilities  for  about  54  courses  for
 the  end  of  IV  Plan.  The  budget  provision
 in  ‘1971-72,  was  Rs.  40  lakhs  and  only  a  sum
 of  Rs  25  lakhs  has  been  spent.

 Sir,  ascheme  has  been  formulated  for
 subsidising  the  publication  in  English  of
 selected  standard  works  in  order  to  ensure
 that  good  Indian  text-books  do  not  have  to
 face  unfare  competition  from  subsidised
 books  published  under  the  jomt  Indo-pro-
 grammes  with  U  K.,  U  S.  A.  and  the  U.  S.
 S.  R.  The  budget  provision  in  1971-72
 was  Rs.  0  lakhs,  and  the  utilisation  of  this
 allocation  was  only  Rs,  5  lakhs.  In  the
 year  967  an  agreement  with  the  U.S.  A.
 was  signed  for  acquiring  modern  scientific
 and  technical  equipment  not  manufactured
 in  India,  The  total  amount  of  this  loan
 was  12  million  dollars.  This  Agreement
 came  to  anend  in  the  middie  of  1971.  l
 regret  to  point  out  that  the  entire  amount
 of  loan  could  not  be  availed  of  before  the
 Agreement  came  to  a  close.  ]  would  request
 the  hon.  Minister  of  Education  to  explain
 the  reasons  for  the  non-utilisation  of  this
 loan  in  full.

 The  Central  Government  propose  to  set
 up  two  National  Fducational  Resources
 Centre  for  documentatien  of  imported  books
 and  for  maintenance  of  a  text  books  referred
 library.  As  you  are  aware,  Sir,  Madras  has
 been  the  seat  of  learning  for  ages  and  I
 would  urge  upon  the  Minister  that  one
 Centre  should  be  located  in  Madras.

 We  have  also  launched  a  new  programme
 kaown  as  National  Programme  for  non-
 student  youth  and  an  outlay  of  Rs.  500  lakhs
 has  been  proposed  during  the  IV  Plan  period.
 This  scheme  ts  of  far-reaching  importance
 and  though  many  schemes  have  been  pro-
 posed  under  this  programme,  for  the  present
 only  development  of  play  fields  and  esta-
 blishment  of  works  centres  have  been  taken
 up  for  implementation  with  an  outlay  of
 Rs  .35  lakhs.  t  would  like  to  know  how
 many  Works  Centres  have  been  established
 under  this  programme  and  their  location.  I
 am  really  surprised  to  see  a  paltry  provision
 of  Rs,  25  lakhs  for  the  year  1972-73  for
 implementing  this  highly  efficacious  pro-

 mme,
 Similarly,  under  anew  scheme  called
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 National  Scholarships  at  the  secondary  stage
 for  talented  children  from  rural  areas  with
 a  viewto  having  greater  equalisation  of
 of  education  opportunities  and  to  providing
 a  great  fillip  to  the  development  of  rural
 demands,  two  scholarships  per  community
 development  block  are  to  be  awarded  and
 the  total  number  of  scholarships  proposed  is
 10,000  every  year.  I  need  not  stress  the
 importance  of  this  programme  for  rural
 welfare,  But,  it  is  really  surprising  to  see
 that  asum  of  Rs  I5  lakhs  remains  unuti-
 lised  from  the  budget  provision  of  1971-72,
 Iam  sure,  Sir,  you  would  like  to  know  the
 reasons  for  the  non-utilisation  of  the  amount
 sanctioned  for  this  programme.

 It  is  common  knowledge  that  there  is
 no  legislation  at  all  in  many  States  for  the
 welfare  of  children.  Even  the  Acts  which
 are  there  in  some  States  are  not  being
 implementented  vigourously.  The  former
 Minister  of  Education,  Shri  Siddharth
 Shankar  Ray,  as  soon  as  he  assumed  the
 Office  of  the  Education  Minister,  announced
 on  the  floor  of  this  House  that  a  five-Year
 Plan  for  the  welfare  of  children  would  be
 formulated.  I  do  not  know  whether,  after
 this  ¢olemn  announcement,  any  concrete  step
 was  taken  in  this  direction.  I  understand
 that  in  Bombay  there  are  nearly  35  night
 schools  in  which  more  than  30,000  children
 of  workers  labourers  and  poorer  people  are
 getting  education.  These  night  schools  have
 become  very  popular  with  different  sections
 of  the  society  there.  I  am  sure,  Sir,  if
 such  night  schools  are  started  throughout
 the  country,  they  will  be  dream-come  true
 for  the  children  of  weaker  sections  of  our
 society.  I  would  earnestly  plead  with  the
 hon.  Minister,  who  is  an  eminent  educa-
 tionist,  to  give  his  serious  thought  to  this
 suggestson.  I  would  suggest  starting  of
 night  schools  throughout  the  country  in
 urban  and  semi-urban  centres.

 The  Education  Ministry  is  running
 Central  Schools  in  many  parts  of  the
 country  in  which  Hindi,  Sanskrit  and  Eng-
 lish  are  taught.  The  regional  language  does
 not  find  a  place  in  the  Central  Schools.
 When  the  students  reading  in  the  Central
 Schools  were  agitated  as  they  had  no  oppot+
 tunities  to  learn  their  mother-tongue  or  the
 language  of  region,  the  Government  of
 Tamil  Nadu  wrote  to  the  Ministry  that
 arrangements  might  be  made  in  the  Central
 Schools  for  teaching  the  regional  language
 also.  The  Central  Government  wrote  bacy
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 stating  that  if  suffucient  number  of  students
 were  forthcoming  to  learn  the  regional
 language  and  if  the  State  Gevernment  agreed
 to  meet  50%  of  the  expenditure  involved
 in  that,  they  would  provide  for  the  facility.
 The  Government  of  Tamil  Nadu  agreed  to
 meet  50%  of  the  expenditure  and  requested
 that  io  the  9  Central  Schools  in  Tamil
 Nadu,  the  arrangement  may  be  made  for
 teaching  the  regional  language.  But  still
 the  Central  Government  have  not  imple-
 mented  this  assurance  given  to  the  State
 Government,  inspite  of  the  fact  that  the
 State  Government  has  agreed  to  abide  by
 the  stipulated  condition,  I  would  request
 the  hon.  Minister  of  education  to  provide
 for  this  facility  of  teaching  regional  langu-
 age  in  the  9  Central  Schools  in  Tami!  Nadu.

 Sir,  in  the  Eight  Scheduled  of  our
 Constitution  45  languages  have  been  enume-
 rated  as  National  languages.  But  the  Central
 Government  are  spending  enormous  amounts
 on  the  development  of  Hindi  and  Sanskrit.
 An  amount  of  Rs.  9  crores  has  been  spent
 on  the  development  of  Hindi  in  97I-62.
 Last  week,  there  was  a  Sanskrit  Conference
 convened  in  the  capital  and  the  UNESCO
 extended  its  financial  assistance  to  this
 Conference.  I  am  unable  to  appreciate  the
 interest  taken  by  the  Centre  in  the  develop-
 ment  of  a  dead  language.  On  the  other
 hand,  the  development  of  the  languages  of
 the  people  is  neglected,  I  would  emphati-
 cally  say  that  greater  interest  should  be
 taken  by  the  Centre  in  the  development  of
 45  languages  enumerated  in  the  Constitution
 as  national  languages.  I  am  strongly  of  the
 view  that  special  status  accorded  to  Hindi
 Must  be  removed,  if  necessary  even  by  arhen-
 ding  the  constitution.

 I  would  never  refer  to  another  undesir-
 able  feature  in  the  working  of  the
 Education  Ministry.  The  voluntary  educa-
 tional  institutions  and  organisations  running
 Primary  schools,  adult  schools,  hostels,
 infirmary  homes  etc.  ale  getting  grants
 directly  from  the  Central  Government
 though  they  are  afl  located  in  different
 States,  fo  para  8S  of  the  Admintstrative
 Reforms  Commission's  Report,  it  has  been
 Pointed  out  that  such  grasits  should  be
 Touted  through  the  concerned  Stites  Govern-
 Ments  and  the  voluntary  organisations
 should  not  be  encowcaged  by  disect  wssie-
 tance  from  the  centre.  Likewlee,  the
 University  Grants  ‘Commision  aloo  gives
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 running  hostels,  libraries  etc.  In  fact,  such
 private  institutions  get  more  assistance  than
 the  Government-run  institutions.  The
 State  Governments  should  be  encouraged  to
 set  up  State  University  Grant  Commissions
 through  which  alone  such  finaucial  assistance
 should  should  be  extended  to  the  private
 organisations.

 In  regard  to  technical  education,  if  the
 State  Government  wants  to  start  new  techni-
 cal  institutes  or  to  start  post-graduate
 courses  in  technical  education  the  approval
 of  the  All  India  Council  of  Technical  Edu-
 cation  and  the  Government  of  India  is  to
 be  obtained,  I  would  request  the  hon.Mini-
 ster  of  Education  that  it  should  be  left  to
 the  State  Governments  who  are  in  a  better
 position  to  assess  the  needs  and  to  take
 adequate  steps  in  this  direction.  The  appro-
 val  of  the  All  India  Council  of  Technical
 Education  and  the  Government  of  India
 should  not  insisted  upon  for  starting  new
 technical  institutes  or  for  starting  post-
 graduate  courses  in  technical  education.

 With  a  view  to  developing  dravidian
 languages  and  to  conducting  researches  in
 them,  an  International  Institute  of  Tamil
 Studies  has  been  registered  under  the  Socie-
 ties  Registration  Act  on  27-i0-i970,  the
 head  of  which  is  the  State  Minister  of
 Education.  The  Tami)  Nadu  Government
 have  made  available  25  acres  of  land  for
 this  Institute  and  during  the  years  1969-70
 and  970-7l  a  sum  of  Rs,  74,000  has  been
 spent  on  this  Institute.  The  estimate  for
 this  Institute  was  Rs.  86  lakhs.  But,  our
 Prime  Minister,  Shrimati  Indira  Gandhi,
 wrote  to  our  Chief  Minister,  Dr.  Kalaignar
 Karunanidhi  that  this  estimate  was  very
 much  on  the  high  side  and  she  desired  that
 this  should  be  reduced.  In  due  deference  to
 the  wishes  of  the  Prime  Minister,  our  Chief
 Minister  reduced  it  to  36  lakhs—a  recurring
 expenditure  of  Rs,  35  lakhs  and  a  noo-
 recurring  expeaditure  of  Rs.  2  lakhs.  So
 far,  the  Government  of  India  have  not  ini-
 tiated  any  action  on  this  proposal  and  our
 Chief  Minister,  Dr.  Kalaignar  Karunanidhi,
 has  also  written  to  the  Prime  Minister,  Shri-
 mati  Indira  Gandhi  in  this  connection.  I
 would  plead  with  the  Minister  of  Education
 that  he  should  expedite  the  sanction  of  this
 project.

 I  am  constrained  to  point  out  that  our
 ‘whole  edadational  system  is  obscurantist,
 ह... है! औ its  vite)  source  from  Vodgs,  irre,
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 levant  scriptures  and  hackneyed  epics  like
 Mahabharata.  The  stories  from  Mahabharata
 and  Ramayana  inspire  the  children  in  this
 scientific  age,  when  rationalist  approach  is
 the  cry  of  the  hour,  The  children  are  made
 to  believe  in  hell  and  heven  when  man  has
 reached  the  moon.  This  kind  of  syllabus  is
 impeding  the  growth  of  children  in  this
 modern  age  It  is  in  fact  turning  out  square
 pegs  in  round  holes  It  is  of  paramount
 importance  that  our  educational  syllabus
 should  be  rescued  from  the  clutches  of
 superstition  and  reorganised  and  re-oriented
 on  modern  scientific  and  rational  lines,  if  we
 wish  well  for  the  country.

 Under  Demand  No.  4,  Department  of
 Culture,  there  was  a  budget  provision  of
 Rs.  3,57,86,(  00  in  1971-72,  and  only  a  sum  of
 Rs.  2,9i,85.000  was  spent.  Similarly,  under
 Demand  No.  94-Archaelogy  though  a  sum
 of  Rs.  -2,11,86,000,  has  been  budgcted  during
 1971-72  only  a  sum  of  Rs.  1,94,09,000  has
 been  spent.  This  provision  is  meant  for
 the  maintenance  of  ancient  and  _  historical
 places  and  monuments.  But  even  here  the
 provision  has  not  been  utilised  in  full,  If  the
 Central  Government  are  not  able  to  utilise
 the  budgeted  provision,  they  can  as  well
 entrust  this  function  to  the  State  Gavern-
 ments  and  hand  over  the  money  to  them.
 In  fact,  they  are  more  intimately  connected
 with  these  places  and  monuments  of
 historical  importance.  For  instance,  in
 my  Constituency  Vellore  there  is  an
 ancient  Fort  and  a_  temple,  which  if
 not  cared  for  immediately,  will  become
 extinct.  This  unutilised  money  could  as
 well  be  spent  on  such  important  places  of
 history.  If  the  work  is  handed  over  to  the
 State  Government,  it  will  naturally  pay
 greater  attention  to  this  problem,  the
 State  Governments  are  also  in  day  to  day
 contact  with  the  local  people  and  their
 aspirations.  They  will  be  able  to  ४४6  better
 protection  to  the  pride  places  of  our  history.

 ॥  will  refer  here  to  another  minor  issue
 which  has  caused  greater  irritation  to  the
 people  of  Tamil  Nadu.  There  is  the  world-
 famous  Brahadeeswara  Temple  in  Thanjavur.
 The  people  of  Thanjavur  wanted  to  com-
 memorate  the  memory  of  the  builder-King
 Raja  Raja  Chola  by  erecting  his  statue  with-
 in  the  precincts  of  this  temple  The  Tamil
 Nadu  Legislative  Assembly,  under  the  ins-
 piring  leadership  of  our  Chief  Minister,  also

 da  unanimous  Resolution  in  support
 of  the  demand  of  the  people  of  Tamil  Nadu
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 and  in  particular  the  peole  of  Thanjavur.  It
 is  bad  enough  for  the  State  Government  to
 seek  the  permission  of  the  Central  Govern-
 ment  for  the  fulfilment  of  the  aspirations  of
 the  local  people,  but  it  is  worse  cnough  on
 the  part  of  the  Central  Government  to  refuse
 the  permission.  Before  refusing  permission,
 the  Central  Government  could  have  at  least
 deputed  an  archaeologist  to  find  out  whether
 the  installation  of  the  statuc  of  Raja  Raja
 Chola  would  in  any  way  mar  the  archacologi-
 cal  beauty  of  the  temple  or  would  in  any
 way  cause  damage  to  the  structure.  No,
 the  Central  Government  would  exercise  their
 authority  and  refuse  the  permission  by  sitting
 here  in  Delhi.  It  is  worth  pointing  out  that
 the  Centre  can  graciously  leave  such  things
 to  the  State  Government.  J  would  suggest
 even  the  amendment  of  the  Ancient  Mon-
 uments  and  Achraeological  Sites  and  Remains
 Act.  958  for  empowering  the  State  Govern-
 ments  to  protect  and  maintain  such  ancient
 monuments.  Jt  will  greatly  reduce  the  un-
 Necessary  friction  between  the  Centre  and
 the  States.

 In  conclusion,  1 ह  would  briefly  refer  to
 the  prblems  of  Scheduled  castes  and  scheduled
 tribes.  We  have  got,  the  Commissioner  for
 Scheduled  Castes,  ard  Scheduled  Tribes,
 the  Disector-General  of  Backward  Classes,
 the  Parliamentary  Committee  for  Sche-
 duled  Castes  and  Scheduled  Tribes.  We

 talk  so  much  about  the  welfare  of  scheduled
 castes  and  scheduled  tribes.  We  pass  Resolu-
 tions  in  this  House.  While  speaking  on  this
 last  year  in  this  House,  I  referred  in  detail
 to  the  problems  faced  by  the  Scheduled
 Castes  and  Scheduled  Tribes  and  the  hon.
 Miaister  of  Education  assured  that  steps
 would  be  taken  to  ameliorate  the  living  con-
 ditions  of  these  people.  I  would  just  mention
 here  that  the  Tamil  Nadu  Government  have
 set  up  the  Slum  Clearance  Board  and  have
 also  passed  social  welfare  legislations  like
 the  Archakas  Act.  The  Government  of
 Tamil  Nadu  have  also  taken  up  vigourously
 the  Beggars  Rehabilitation  Programme,  If
 such  worthwhile  social  welfare  measures  are
 imlemented  on  all-India  level,  naturally  and
 really  there  will  be  great  relief  for  the  people
 in  great  distress.

 The  President  in  his  Address  has  referred
 to  the  urgency  of  implementing  social  wel-
 fare  measures.  The  Prime  Minister  repea-
 tedly  echoes  the  same  sentiments.  The
 Finance  Minister  of  the  Government  of  India
 talke  in  the  same  vein.  But  when  the  quer
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 tion  of  concrete  measures  and  tangible  steps
 come,  we  find  that  nothing  worthwhile  has
 been  done  so  far.  I  would  request  the  hon.
 Minister  of  Education  to  translate  such
 solemn  professions  into  practice,  I  would
 also  like  to  know  from  the  hon.  Minister  of
 Education  whether  the  assurances  given  by
 his  predecessor  in  replying  to  my  speech  on
 the  Demands  for  Grants  of  this  Ministry
 last  year  have  been  implemented.

 With  these  words,  I  conclude.
 SHRI  JAGANNATH  MISHRA  (Madhu-

 bani)  :  Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  a  study  of
 the  demands  reveals  that  about  Rs.  70  crores
 were  spent  in  the  previous  year,  and  the
 amount  proposed  for  ‘1972-73  is  Rs,  79
 crores,  that  is,  Rs.  9  crores  more.  Of  the
 increased  amount,  Rs.  3.30  crores  are  ear-
 marked  for  the  University  Grants  Commi-
 ssion;  Rs,  20  lakhs  for  quality  improve-
 ment  programmes  ;  Rs.  8.5  lakhs  for  the
 School  of  Planning  and  Architecture;  Rs.
 1  8  lakhs  to  local  bodies;  Rs.  12,  7  lakhs
 for  graduate  courses  ;  and  Rs.  0  lakhs  for
 P.  G.  But  if  we  cerefully  study  the  demands,
 we  would  come  to  know  that  lesser  amount
 has  been  allocated  than  the  preceding  year
 on  the  spread  of  technical  education.  No
 amount  has  been  earmarked  for  students  of
 scheduled  castes  and  scheduled  tribes  for
 their  foreign  studies.  This  will  be  detri-
 mental  to  the  students  of  such  communities,
 because  they  connot  stand  at  par  with  the
 caste  Hindus.  On  the  contrary,  a  provision
 has  been  made  to  spend  Rs  34,96,000  more
 on  public  schools.  The  sad  treatment  given
 to  scheduled  castes  and  scheduled  tribes  stu-
 dents  and  incentive  to  the  wards  of  the  rich
 peoples  studying  in  public  schools  does  not
 tally  with  the  slogan  of  ‘‘Socialistic  Pattern
 ot  Society’  of  the  Government.  I  appeal
 tothe  Minister  of  Education  that  the  pro-
 Posed  increased  expenditure  on  public  schools
 May  be  transferred  to  studies  abroad  of
 Scheduled  caste  and  scheduled  tribe  students.
 35.00  hrs,

 However,  the  proposals  for  increased
 *xpenditure  on  physical  education,  sports,
 Youth  welfare  and  social  education  are
 appreciable,  But  there  seems  to  be  no
 enthusiasm  in  the  Government  for  the  spread
 of  Hindi  and  other  regionay  languages,
 Opening  of  Rural  Institutes  etc,  as  the  pro-
 Posed  amounts  are  too  short  to  meet  the
 stowing  demands.  ¢

 All  of  us  are  aware  that  unemployment
 Amongst  educated  persons  in  India  is  sprete
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 ding  like  an  epidemic.  This  must  be  checked
 immediately.  Since  the  Government  has
 expressed  its  inability  to  iatroduce  unemploy-
 ment  insurance,  we  must  make  drastic
 changes  in  our  present  day  system  of  educa-
 tion  which  produces  book-worms  only.  We
 must  learn  a  lesson  from  countries  like
 Japan,  Switzerland,  West  Germany,  etc.,
 which  have  solved  this  problem  t»  a  great
 extent  by  introducing  mixed  education
 system,  i.e.  book  study  and  vocational
 training.  Crimes,  right  from  pick-pocketing
 to  dancoity  are  bound  to  occur,  unless  we
 eradicate  the  evil  of  unemployment.  This
 system  is  also  responsible  for  student  unrest.

 Let  us  also  deal  at  this  stage  with  the
 growing  indiscipline  amongst  the  students,
 specially  in  degree  and  post-graduate  classes.
 In  this  connectiun,  I  would  say  that  we  must
 include  the  students,  representatives  also  in
 the  management  of  colleges  and  universities.
 We  must  not  hesitate  to  accept  their  gennide
 demands.

 It  is  known  to  everybody  that  the  stan-
 dard  of  education  differs  from  State  to  State
 and  from  university  to  university.  According
 to  the  statement  made  by  the  Vice-Chan-
 cellor  of  Meerut  University  at  Ghaziabad
 on  the  9th  instant  on  the  eve  of  the  Con-
 vocation  Address  of  the  local  M.  M.  H.
 College,  Meerut  University  stands  second
 according  to  the  result  of  the  successful
 candidates  in  the  Central  Services  though
 the  UPSC.  On  the  other  hand,  there  are
 several  universities  which  could  hardly  find
 a  place  on  such  lists.

 The  difference  in  standards  can  only  be
 removed  when  the  syllabus  of  all  the  uni-
 versities  is  uniform  and  the  answer  books
 are  seat  mostly  out  of  the  State.  But  all
 this  can  be  done  only  when  education  is
 taken  over  by  the  Centre.  This  is  also
 necessary  in  view  of  the  heavy  expenditure
 which  the  State  Governments  cannot  shoul-
 der  due  to  poor  financial  resources.  We
 have  never  given  the  subject  of  education  its
 due  place.  It  is  as  important  for  a  nation
 as  defence  is,  We  must  remember  that  we
 are  bound  to  be  in  trouble  until  and  unless
 we  give  importance  to  education.  In  this
 context,  I  would  request  the  Minister  of
 education  to  introduce  a  Constitution  (Ame-
 ndment)  Bill  in  the  current  session  of  Parlia.
 ment  to  make  education  a  central  subject.

 One  word  about  Bihar.  The  state  o/
 affairs  int  the  schools,  colloges  and  universities
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 fn  Bihar  is  deplorable.  There  isa  big  zero
 in  the  name  of  teaching  there  and  the  same
 fate  is  there  with  regard  to  the  examinations.
 Examinations  are  not  held  in  time  nor  is
 efficiency  maintained.  There  is  a  great  loot
 in  the  name  of  examinations.  The  less  said
 about  it,  the  better,  it  is.  What  I  mean  to
 say  is,  Bihar  Government  is  not  competent
 to  cope  with  the  deterioriring  situation  and
 hence  sooner  education  in  Bihar  is  nation-
 alised,  the  better  it  is.

 The  question  of  Mithila  University  in
 Darbhaga  in  Bihar  is  hangnig  is  suspense
 since  long.  This  needs  immediate  recogni-
 tion  to  fulfil  the  long-felt  demand  of  the
 lakhs  of  people  there.  It  will  be  very  kind
 of  the  hon.  minister  to  make  an  announce-
 ment  in  this  respect  and  for  this,  he  will
 deserve  our  praise.

 The  burning  question  now  in  Delhi  is  about
 the  Sapru  House  Library.  It  goes  without
 saying  that  it  has  a  collection  of  useful
 books  and  is  rendering  useful  service.  To
 our  utter  despair,  it  is  heard  that  this  library
 is  going  to  be  bifurcated  soon.  I  would
 request  the  Minister  to  866.  even  at  this  stage
 that  in  the  interest  of  the  library  and  lakhs
 of  its  users,  the  bifurcation  is  not  allowed  to
 take  place.

 oft  सरोकार  जाल  बैरवा  (कोटा):  उपाध्यक्ष

 महोदय,  शिक्षा  मंत्रालय  और  समाज  कल्याण
 विभाग  को  एक  कर  दिया  गया  है  और  कल्चर
 को  भी  उनके  साथ  लगा  दिया  गया  है  t  इनके

 लिए  समय  भी  एक  कर  दिया  गया  हैं।  इन

 मंत्रालयों  को  अलग-भाग  रखना  चाहिए  था|

 अगर  इनपर  अलग-अलग  विवाद  होता,  तो

 शायद  कुछ  और  रहस्य  निकल  सकते  थे  ।

 ये  मंत्रालय  अनाथ  से  दीखते  हैं।  यह
 सरकार  न  शिक्षा  को  कोई  महत्व  देती  है  कौर
 से  समाज  कल्याण  विभाग  को  ।  कभी  कभी  इन
 पर  इस  सदन  में  वाद-विवाद  भी  नहीं  होता  है।
 तीन  बार  साल  इसको  वैसे  ही  छोड़  दिया  गया

 है।  इसकी  परामददांदान्री  समिति  की  मीटिंग  भी

 साल  में  एक  दफा  बुलाई  जाती है।  शिक्षा का
 यह  हाल  है  कि  जब  तक  श्री  सिद्धार्थ  शंकर

 रथ  इसके  मंत्री रहे,  तब  तक  उन्होंने  इस  तरफ

 कोई  ध्यान  नहीं  दिया,  बल्कि  बहु  अंतराल  की
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 ite  मिनिस्ट्री  के  जमकर  में  फिरते  रहे  और
 दिशा  के  प्रति  घोर  अन्याय  होता  रहा  |

 1967 %  एक  समिति  गठित  की  गई,
 लेकिन  उसकी  सिफ़ारिशों  पर  कोई  ध्यान  नहीं
 दिया  गया  ।  इसी  तरह  कोठारी  कमीशन  की
 रिपोर्ट  पर  भी  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया।
 शिक्षा  का  हाल  बेहाल  हो  रहा  है

 ईरान  और  मलेशिया  जैसे  आर्थिक  दृष्टि
 से  पिछड़े  हुए  देशों  में  70,  80  प्रतिशत  तक
 विद्यार्थी  कोर्स  को  पास  करके  निकलते  हैं।
 जापान  में  शत-प्रशिक्षण  विद्यार्थी  अपना  कोसे
 पास  करके  निकलते  हैं।  लेकिन  इस  देश  का

 दुर्भाग्य  है  कि  यहां  शिक्षा  और  विद्याथियों  पर

 कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  2

 हमने  क्षण  के  पेपर्स  में  पढ़ा  है  कि  दिल्‍ली
 के  शिक्षकों  की  जी  वेतन-वृद्धि  5  सितम्बर,
 I97]  को  तय  हुई  थी,  उसके  बारे  में  बीच

 में  यह  कह  दिया  गया  कि  बगला  देश  के  कारण
 उत्पन्न  आधिक  स्थिति  में  वह  वेतन-बृद्धि  नहीं  की
 जा  सकती  है,  लेकिन  अरब  मंत्री  महोदय  में  कहा
 है  कि  हम  दो  महीने  के  अन्दर  दे  देंगे  ।  जब  ये
 लोग  दौरा  करते  हैं,  तो  भट  अपने  से  का
 विल  पेश  कर  देते  हैं,  लेकिन  उन  शिक्षकों  का
 क्या  होगा,  जो  केतन-वृद्धि  से  महरूम  हैं  ?

 उन  ब्रेचारों  को  ठेम्पोरेरी  घोषित  कर  रखा

 है,  उनको  पर्मानेंट  नही  किया  जाता  और  उनके
 इनफ्रीमेंट  रोक  लिये  जाते  हैं  i

 शिक्षा  का  विषय  राज्य  सरकारों  को  दे  रखा
 है,  लेकिन  राज्यों  के  पास  पैसा  नही  है  राजस्थान
 में  75  प्रतिशत  ऐसे  स्कूल  मिलेंगे  जिन  पर  छत
 नहीं  है।  कोई  अधूरा  बना  पड़ा  है।  क्या  बताएं
 उनका  हाल  बेहाल  है  ।  बताइए  लड़के  कहां  पढ़ें  ?
 राज्य  सरकार  ध्यान  नहीं  देती  है  कौर  हम  कहते
 हैं  कि  हम  शिक्षा  का  प्रसार  और  सुधार  करना

 चाहते  हैं।  सुधार  क्या  करना  चाहते  हैं  ?  भास्कर
 स्कूलों  में  बैठे  बैठे  बीड़ी  सिगरेट  पीया  करते  हैं  तो
 लड़के  उनसे बया  पीछे  ?  कहते  हैं  बड़ी  अनुशासन
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 हीनता  हो  रही  है।  जब  मास्टर  ही  ऐसा  काम

 करेगा  तो  और  क्या  करेगे?  जितने  विश्व-विद्वालय

 हैं  उतके  प्रबन्ध  के  अन्दर  उनके  नुमाइंदों  को

 नहीं  लिया  जाता  हैं।  अगर  उनके  नुमाइंदों  को

 लिया  जाय  तो  बहू  यह  समझ  सकते  हैं  कि
 जो  कुछ  रया  जा  रहा  है  विश्वविद्यालय
 के  लिए  वह  सब  सही  है।  लेकिन  उनको

 नहीं  लेते  t  नहीं  लेते  तो  उनका  रोष  प्रकट  होता
 है  और  हड़तालें  होती  हैं।  विश्वविद्यालय  बन्द

 हो  जाते  हैं  कौर  फिर  पुलिस  की  गोलियां  चलती

 हैं।  यही  हालत  कलकत्ते  में  देख  लीजिए  भौर

 दूसरी  जगहों  में  देख  लीजिए  ।  तिपहिया  कालेज
 में  हड़तालें  हो  रहीं  हैं।  तो  ऐसा  क्‍यों  है  ?  यह
 गलती  हमारी  है।

 हमने  कोई  राष्ट्रीय  नीति  नहीं  भ्रपनाई,

 राष्ट्रीय  नीति  की  विद्या  नहीं  दी  भ्रमर

 राष्ट्रीय  नीति  की  विद्या  देते  तो  आज  भ्र लग-
 अलग  राज्यों  में  प्रलय-अलग  भाषाओं  का  प्रचार

 नहीं  होता  ।  तामिलनाडू  के  भाई  कहते  हैं  कि

 हमी  हैं  जो  हैं।  पंजाब  के  कहते  हैं  कि  हमी  है  ।

 अगर  कोई  अनपढ़  भ्रादभ्षी  चला  जाय,  बाप
 बदोशों  को  देखें,  तो  उसको  पता  ही  नहीं  चलेगा
 कि  सड़क  कहां  जा  रही  है  ।  मगर  राष्ट्रीय  नीति
 अपनाना  चाहते  तो  एक  भाषा  का  प्रचार  होता
 लेकिन  भाष  राष्ट्रीय  नीति  अपनाना  नहीं  चाहते
 हैं  7  ड्राप  यह  चाहते  ही  नहीं  कि  राष्ट्र  का

 सिन्हा  बनकर  राष्ट्र  की  नीति  को  कोई  समझें
 भाप  तो  चाहते  है  कि  प्रान्तीय  भाषा भों  का
 फैलाव  हो  और  राष्ट्रीय  नीति  का  फैलाव  बिलकुल
 ही  नहीं  हो।  9  करोड़  रुपये  हिन्दी  पर  खन्

 किये,  हिन्दी  का  विकास  कुछ  भी  नहीं  हुमा ।
 शाथ  देश  में  हिन्दी  का  प्रचार  शौर  प्रसार  हो
 जाता,  अगर  हिन्दी  पर  जोर  दिया  जाता।
 त्रिभाषा  वायु ला  बनाया,  बहू  कहां  उड़  गया  |

 कुछ  भी  नही  हुआ  1  राज  हम  राज्यों  की  तरफ
 देख  रहे  हैं,  कौन  इसका  सुझाव  देखा,  कौन
 इसको  मान  लेगा,  लेकिन  हमारी  कोई  राष्ट्रीय
 नीति  नहीं  है,  क्योंकि  हमने  राष्ट्रीय  नीति  कौ
 शिक्षा  ही  नहीं  दी  It  इसलिए  मैं  निवेदित  करना
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 चाहता  हूं  कि  मर  छिदी  का  प्रचार  और  प्रसार

 करना  है  तो  हिन्दी  को  आगे  बढ़ाना  चाहिये,
 9  करोड़  या  7  करोड़  खर्च  कर  दिये  तो  इतना
 सा  ब्या  है।

 रहा  पढ़ाई  का  सवाल।  जो  छोटे-छोटे
 बच्चे  हैं,  एक  तरफ  उन्हें  तराजू  में  रख  लें  भ्र ौर

 दूसरी  तरफ  उनकी  किताबों  को  रख  दें,  दोनों
 का  चीन  बराबर  रहेगा  |  इतनी  किताबें  उसको

 दे  दी  कि  वह  सालभर  में  उनको  देख  नहीं  सकता

 पढ़ना  तो  दूर  रहा  1  भ्रमर  वह  दिन  भर  पन्नों

 को  उल्टे-पल्ले  तो  शाम  तक  तस्वीर  ही  देखता
 रह  जायज़ा  |  यह  हालत  है।  क्‍या  यह  पढ़ाई

 है  ?  पढ़ाई  ऐसी  होनी  चाहिये  जिसका  खर्च  कम

 हो  कौर  गरीब  को  शिक्षा  मिल  जाय  लेकिन
 राज  पढ़ाई  ऐसी  नहीं  है।  उठाकर  किसी  कमी-
 शन  एजेन्ट  से  कह  दिया  कि  तुम  किताबें  छाप
 दो,  उष  कुलपति  से  कह  दिया  कि  तुम  किताबें
 बनवा  दो  ।  उन्होंने  दो  लाखनन्‍्तीन  लाख  किताब

 बनों  दी,  कुछ  कमीशन  यह  खा  गये,  कुछ
 कमीक्षन  वह  खा  गये  ।  और  बच्चों  के  सिर  पर
 थोप  दिया  कि  तुम्हें  यह  पढ़ना  है  ।  पढ़ाई
 राष्ट्रीय  नीति  के  अनुकूल  होनी  चाहिये  ।  पढ़ाई
 की  नीति  ऐसी  होनी  चाहिये  कि  जिसमें  जज  कस

 हो,  गरीब  आदमी  को  शिक्षा  मिल  सके,  लेकिन
 आज  बढ़े-बढ़े  भ्रांतियों  के  बच्चे  ही  पढ़  सकते

 हैं।  गरीबों  के  बच्चे  नहीं  पढ़  सकते  ।

 मैं  आप  को  केन्द्रीय  स्कूल,  कोटा  का  हाल

 सुनाऊं  ।  वहां  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों

 के  बच्चों  के  लिए  एक  स्कूल  बताया  गया  है।

 उसमें  चाहिये  तो  |  कि  30  परसेन्ट  बाहर से
 लिये  जाय॑  शोर  70  परसेप्ट  केन्द्रीय  कर्मचारियों
 के  बच्चे  लिये  जायं,  लेकिन  उलटा  हो  रहा
 है।  70  परसेन्ट  बाहर  से  लेते  हैं भौर  30

 परसेन्ट  केन्द्रीय  कर्मचारियों  के  बच्चे  लेते  हैं

 हमने  कहा  कि  ऐसा  क्‍यों  है?  कहा  गया  किः
 बच्चे  नहीं  मिलते  ।  हमने  का  कि  प्यार  सारे

 भरना  थाहा  तो  सेट-पर-सेन्ट  केन्द्रीय  कर्म चा-

 रवों  के  बच्चे  मिल  सकते  हैं।
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 आज  हालत  यह  है  कि  टेस्टों  में  बच्चे  पढ़ते
 हैं।  हमने  कहा  कि  दो  शिफ्ट  होनी  चाहिये,
 जैसे  दूसरे  कालेजों  और  स्कूलों  में  होती  है।
 लेकिन  नहीं,  ऐसी  गर्मी  में  बच्चे  टेन  के  प्रकार
 बैठाये  जाते  हैं,  क्योंकि  प्रिन्सिपल  महोदया  दो
 शिफ्ट  के  अन्दर  बैठ  नही  सकती  ।  बह  तो  i0
 बजे  आईं,  इधर  उधर  किया  और  11  बजे
 चली  गई  q

 APRIL  12.1972,

 बच्चा  को  कैसे  पास  किया  जाता  है--बह
 देखने  के  लिये  श्राप  यहां  से  किसी  ऐसे  गुप्तचर
 विभाग  को  भेजें  जो  जाकर  उसका  पता  लगाये  ।

 कलक्टर  का  लड़का  फेल  होते  हुए  भी  पास

 कर  दिया  जाता  ?  ।  कमाण्डर  का  लड़का  फेल

 होते  हुए  भी  पास  कर  दिया  गया  7  इंजीनियर

 भटनागर  का  लड़का  फेल  होते  हुए  भी  पास  कर

 दिया  गया।  क्‍या  यह  घर  की  घर्मशला  है?

 यानी  बड़ों-बड़ों  के  लड़कों  को  तो  फेल  होते  हुए
 भी  पास  कर  दिया  गया  और  गरीबों  को  फेल

 कर  दिया ।  उनसे  जो  फीस  ली  जाती  है,  गरीबो

 की  फीस  तो  रख  ली  कौर  बड़ो-वड़ा  की  वापस

 कर  दी,  इस  लिए  कि  रीचेकिंग  की  जायगी।

 रीचेकिंग  के  नाम  से  उनकी  फीस  को  हड़प  कर

 गये  ।  केन्द्रीय  स्कूल  का  इतना  बुरा  हाल  हो

 रहा  है  कि  निर्माण  कार्य  के  भ्रमर  जितना

 फर्नीचर  आया,  हमारे  प्रोफेसरों  के  घर  में  लगा

 हुआ  है।  क्या  यह  तरीका  है  केन्द्रीय  तमंचा  रियो
 के  बच्चों  को  पढाने  का  ?

 इसलिए  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  या

 तो  स्कूल  खोले  ही  नही,  अगर  खोल  दिया  तो

 उसकी  देखभाल  की  जाय  |  बस  चलाई  जा  रही

 है,  उसके  सेल्ज  टैक्स  की  जिम्मेदारी  नहीं  ली।

 महावीर  द्रांसप्रो्ट  कम्पनी  की  बस  थी।  बस
 वाला  उनके  सिर  हो  गया,  उसने  बस  बन्द  कर

 दी,  बच्चे  घर  मे  बैठे  रहे  a  इस  तरह  आपस  के

 कड़े  होते  है  ।  प्रिन्सिपल  महोदय  कहते  है  कि

 ये  तो  साम्प्रदायिकता  फैलाते  है  और  उन्होंने  कपूर

 साहब  को  ऐसे  ही  निकाल  दिया।  अरे  हम

 निकालते  हैं?  हम  तो  शौर  रखते  हैं।  लेकिन

 बाप  बच्चों  को  पढ़ाभो  तो  सही  1  बिल्डिंग  बनाई,
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 उसमें  हजारों  खा  गये,  क्‍योंकि  उनकी  देखरेख
 में  थी  ।

 इसलिए  मैं  निवेदन  करता  ह्‌  --पढ़ाई  तो
 इतनी  सस्ती  होनी  चाहिये  कि  गरीब  का  बच्चा
 भी  पढ़  सके।  अनुशासनहीनता  नहीं  होनी
 चाहिये  |

 दूसरे--इसके  साथ  समाज  कल् यारा  विभाग
 लगा  दिया  है।  इसके  बारे  में  थोड़ा  सा  भ्रापको
 बतलाता  हूं।  समाज'  कल्याण  में  शिडयूल्ड
 कास्ट  शौर  हिडयूल्ड  ट्राइव्स  के  बच्चे  विदेशों
 में  नहीं  पढ़  सकते  ।  उनके  लिए  वही  कोटा
 तैयार  हैलो  6  लड़के  बाहर  भेजे।  राज
 1966  से  लेकर  972  तक  यही  हाल  चला
 भा  रहा  है।  उसमे  वृद्धि  बिलकुल  नहीं  हुई
 है।  छात्रवृत्तियां  दी  जाती  हैं,  बह  वही,
 27  रुपये  और  होस्टल  का  खर्चा  75  रुपये  है।
 आज  कितनी  मंहगाई  है  लेकिन  उनको  27  रुपये
 स्कालरशिप  के  मिलते  है  और  75  रुपये  बोरिग
 का  खर्च  मिलता  है।  वोटिंग  हाउस  का  हाल
 देखें  तो  उसमे  खटमल  और  मच्छर  इतने  चंदा
 कर  रखे  हैं  कि  श्राप  दो  मिनट  वहा  खड़े  नही  हो
 सकते  ।  इतने  बन्दे  है  शर  ऐसे  आदमियों  को
 ठेका  दे  रखा  है--चावल  चाहिये  गुड  क्वालिटी
 का  लाते  हे  बैंड  क्वालिटी  देखता  कौन  है।
 जली  भुनी  रोटियां  होती  है  ।  कभी  आपने

 होस्टलों  का  निरीक्षण  किया  है,  जरा  करके
 देखे  -  शेडयूल्ड  कास्ट  और  शेडयूल्ड  ड्राइव
 के  होस्टलों  की  क्या  घणा  है  ।

 कहले  हैं  योग्य  व्यक्ति  नहीं  मिलते।  मैं
 श्राप  को  बताऊ  इन  मंत्रालयों  के  अन्दर  एक
 भी  जगह  ऐसी  नही ंहै  जिसमें  फर्स्ट  ग्रेड  का
 आदमी  हो  या  सेकण्ड  ग्रेड  का  आदमी  हो  1
 थें  ग्रेड  के  आदमी  तो  काफी  ले  रखे हैं।
 इतने  पर  भी  कह  दिया  कि  राष्ट्रपति  भवन  में
 जो  फोटो  खीचने  वाला  भादमी  चाहिये  हू  भी
 शेड्यूल्ड  बस्ट  का  अनुपलब्ध  है।  आर्मी  हैड-
 क्वार्टर  के  लिए  चौकीदार  तक  होडयूल्ड  कास्ट
 के  नहीं  मिलते  ।  इस  रिपोर्ट  के  अन्दर  ऐसा  मैंने
 देखा  यह  भेदभाव  क्‍यों  है।  चौकीदार  कप
 हजार  ले  लीजिये  प्लेड्यूल्ड  कास्ट  के।  पीड़ित
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 [श्री  भ्रोकारलाल  बैरवा]
 उन्होने  कह  दिया  कि  नहीं  मिलते  ।  वह  अपनी

 भ्राखों  से  देख  रहे  है,  दुनिया  की  लाख  से  नही
 देख  रहे  है।  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हू  कि
 श्राप  ज़रा  छ़ब्ाछूत  के  मामले  को  देखें।  इस
 रिपोर्ट  के  इन्दर  ऐसा  लिखा  है--हमने
 भ्र स्पृश्य ता  निवारण  के  केस  पकड़  हैं,  वह  साल
 भर में  '3  ये  यानी  i3  केस  पकड़े  है।  जब
 कि  8-10  तो  हम  लाग  रोजाना  पेपर  में  पढते

 हैं  अभी  जालन्धर  के  कोठरी  गाव  में  एक
 हरिजन  लडकी  को  नंगी  करक  घुमाया  गया।
 क्या  यह  भ्रस्पृश्यताः  निवारण  का  केस  नहीं
 बनता  ।  लगी  घुमाया  गया  कौर  यही  हालत
 रोजाना  है।  कूए  बनाए  की  हालत  देखें--
 राजस्थान  म।  शर्म  है  ऐसी  सरकार  को  जो

 पानी  तक  नहीं  दे  सकती,  शेडयूत्ड  कास्ट  के
 बच्चे-बच्चियों  को  ।  तीन-तरीन  चार-चार  मील
 से  पानी  लाना  पडता  है।  कहते  है  कि  हम
 विकास  कर  रह  है।  और  यह  समाज  कल्याण
 है  या  काग्रेस  कल्याण  है  ?  यह  क्‍या  है  ?  वह
 तो  वोट  की  खातिर  उन  का  नाम  लेते  है।

 झुग्गी  कोप ड़ी वालों  को  कभी  कह  दिया--0
 गज़  देगे,  कभी  कह  दिया  20  गज  देंगे  कौर
 गन्दी  बस्तियों  मे  जा  कर  देखे--या  हालत  है  |
 वोट  के  दिनो  मे  तो  वहा  झण्डे  लगा  देते  है,
 उन  को  मक्खन  खिलाते  हैं  ब्रोकर  फिर  ज्वार  के
 दाने  भी  नही  देते  7  यह  हरिजन  कल्याण  है  या
 समाज  कल्याण  है।  समाज  के  उत्थान  के  लिए

 शेड्यूल्ड  कास्ट  और  शेड्यूल्ड  ट्राइन्स  को  जब
 तक  दागे  नही  बढायेंगे  तब  तक  समाज  कल्याण
 नही  हो  सकता।  लेकिन  श्राप  तो  अपना
 कल्याण  समझते  है  Hy

 मैंने  छात्रवृत्तियों  के  बारे  मे  बतलाया,
 होटल्ज  के  बारे  मे  बतलाया  नौकरियों  के  बारे
 में  बतलाया।  अब  मैं  मकानों  के  बारे  में
 बतलाना  चाहता  हूँ।  इनक  मकान  के  लिखे
 सात  सो  रुपये  से  बारह  सौ  रुपये  तक  कर  दिये
 हैं।  इसके  लिये  प्रा पने  एक  समिति  बनाने  के

 लिए  कहा  था,  लेकिन  राज  तक  वह  समिति

 ,  गठित  नहीं  की  गई,  कुछ  पता'  नहीं  कि  कितने
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 मकान  बने,  कहा  बने,  ब्या  हरिजन  उत्थान

 हुआ  1  1200  रुपये  मे  तो  मकान  बनाने  के

 "केवल  डण्डे”  भी  नहीं  आत,  कसे  मकान
 बनेगा  ।  बस  कहते  है  कि  पाच  सौ  मकान

 हरिजनों  के  लिये  इधर  बना  दिये  500  उधर
 बना  दिय ।

 हरिजन  के  उत्थान  के  लिये  तीन  करोड़
 रुपया  रखा  है,  शर्म  रानी  चाहिये  इस  सरकार
 को  जो  हरिजन  राज  भी  मैला  सिर  पर  ढोता

 है,  उसके  लिये  एक  ठेला  गाडी  भी  नहों  बना

 सकते  उसके  लिये  तीन  करोड  रुपया  किस
 चीज  मे  खर्च  क्रिया  ”

 फूल  सिस्टम  बनाने  का

 ग्रा डेर  निकाल  दिया,  पहले  फ्लश  सिस्टम

 चाहिये  लेनी  वह  आर्डर  ताक  पर  धरा  रखा

 है,  हरिजन  आज  भी  सिर  पर  मैला  उठाकर

 गुजरात  कर  रहा  है।  कहा  जाता  है  कि  93

 करोड  रुपया  स्वयं  करने  की  व्यवस्था  की  गई

 है,  लेकिन  उसे  भी  पूरा  खर्च  नहीं  कर  सकते,
 मैं  पूछता  ह्  क्यो  खर्च  नहीं  कर  सके,  क्या  श्राप

 का  किसी  ने  हाथ  पकड  लिया  था  क्योकि  यह
 रुपया  शेड्यूल्ड  कास्ट  के  लिये  है,  इसलिए  खर्च

 नही  कर  सकते  1  राज्यों  को  जो  पैसा  दिया

 जाता  है,  वह  भी  खर्चें  न  होता  है,  कहा  दिया

 जाता  है  आप  के  चुनाव  में  दिया  जाता  है  1

 राजस्थान  के  अकाल  सहायता  कार्य  में  75

 करोड  रुपया  राजस्थान  सरकार  ने  खच  किया
 और  हू  दिया  कि  हम  ने  ग्राम  विकास  के  लिये
 2600  मील  लम्बी  सड़क  बना  दी  है,  लेकिन

 आप  जा  कर  देखेंगे  तो  6  मील  लम्बी  सड़क
 भी  नहीं है,  सब  झूठे  फर्जी  बिल  बन  गये  यह
 हरिजन  उत्थान  हुआ  है।  उनके  लड़को  के  लिये

 मैट्रिक  तक  मुफ्त  शिक्षा  होनी  चाहिये,  पौष्टिक

 आहार  मिलना  चाहिये,  लेकिन  सब  खा  जाते

 हैं।  यहां  तक  कि  भ्रमरी का  और  कैनेडा  से

 हमारे  बच्चों  के  लिये  दाल-दलिया  भाता  है,  वह
 भी  खा  जाते  है।  क्योंकि  वह  खाने  में  ताकत
 देता  है,  इसलिए  आप  लोग  उसे  भी  भट्ट  कर
 जाते  हो  1  हमारे  यहां  मछली  देते  हैं--भादवि



 207  DG.  Min.  APRIL  2.i972,

 बासी  बच्चों  को,  लेकिन  वहां  मछली  का  नाम
 भी  नहीं  है,  सब  मछली  नीलाम  हो  जाती  हे  t
 इस  तरह  से  हरिजन  सुधार  के  लिये  जितना

 रुपया  बाता  है,  वह  खर्च  नहीं  किया  जाता  है  1
 मैं  निवेदन  करता  हैं  कि  हरिजनों  के  लिये

 जितना  रुपया  मिले  बहू  खर्च  किया  जाये,  उत

 की  अवस्था  को  सुधारा  जाये,  उनके  लिए  मकान
 बनाये  जायें,  उसके  लड़कों  को  विदेशों  में  इंजी-
 नर्सिंग  और  दूसरे  विषयों  की  शिक्षा  प्राप्त

 करने  के  लिये  भेजा  जाये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय--शिक्षा  की  बात

 आई--हमने  कई  बार  कहा  है  कि  कोटा  में

 मेडिकल  कालिज  होना  चाहिये,  कृषि  कालिज

 होना  चाहिये,  इंजीनियरिंग  कालिज  होना

 चाहिए,  लेकिन  कुछ  नहीं  खोला  गया।  कहां

 बनायेंगे--  मद्रास  में,  बंगलौर  में,  लेकिन  राज-

 स्थान  का  नाम  उस  में  नहीं  आता  अगर

 बनाना  है  तो  राजस्थान  को  चमन  बनाइये,
 कृषि  कालिज,  मेडिकल  कालिज,  इंजीनियरिंग
 कालिज  कोटा  में  खुल  सकते  हैं  लेकिन  आप

 खोलता  नही  चाहते,  दिल्‍ली  से  बम्बई  की  तरफ

 निकल  जाते  हैं

 मेरा  अनुरोध  है  कि  जिन  बातों  के  मैंने

 सुझाव  दिये  हैं,  आप  उन  पर  बिस्वास  करे।

 at  शंगालररल  |  घोशित  (  खण्डन  )  :

 उपाध्यक्ष  महोदय,  शिक्षा  किसी  भी  देश  की

 आवाज़ों  की  और  उसके  समाजिक  मूल्यों  की

 प्रतीक  हुआ  करती  है  और  आर्थिक  बिकास  की

 अक्रिया  में  भी  उसकी  बड़ी  अच्छी  भूमिका
 हती  है।  यदि  हमें  आज  की  हमारी  रक्षा

 असली  को  इस  बातों  की  कसौटी  पर  कसे
 जो  हमें  देखकर  होगा  कि  क्या  ट्  शिक्षा  प्रणाली
 जरी  उतरती  है,  इन  कसौटियों  प्र  कस  कर
 देखें  क्या  राज  की  सिका  प्रणाली  सामान्य
 साक्षरता  को  विरासत  कर  के  खुमार  इप्टिकोशा
 को ब्याज्क  करती  हैं  ?  श्मा  साज  की  दिव्या
 बिशेष  कहता  प्रदान  करबी  है  बर  शु
 सकी  पू  जी  ह्म  निर्माण  कड़ी  है?  समन
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 आज  की  शिक्षा  प्रणाली  तकनीकी  शान  का
 विकास  कर  के  रोजगार  के  प्रचार  प्रदान  करने
 का  कोई  आयत्त  करती  है?  क्या  प्राण  की
 वर्तमान  शिक्षा  आधिक  विकास  और  शभायोजन
 के  विकास  की  तरफ  कोई  हृ ष्टि कोश  का
 विस्तार  करती  है?  क्‍या  आज  की  शिक्षा
 विशिष्ट  कानूनों  का  ज्ञान  प्रदान  करती  है  और

 हमारे  काइतकार  या  हमारे  नागरिकों  को

 इतना  ज्ञान  प्रदान  करती  है  कि  सामाजिक

 उच्छू  ललता  भर  कुरीतियों  का  उन्मूलन  कर

 के  वे  समाज  उत्थान  का  कार्य  करे  ?  ब्या  आज

 की  शिक्षा  सामाजिक  कुरीतियों  का  विनाश  कर
 के  समाज  को  ऊँची  दिशा  दिखाती  है?  क्‍या
 राज  की  शिक्षा  राष्ट्रीय  विकास  की  तरफ
 कटिबद्ध  कराने  की  कोई  योजना  राष्ट्र  के  सामने
 रखती  है  ?  कया  राज  की  शिक्षा  इस  बात  का
 प्रदत्त  करती  है  कि  मानव  की  भौतिक  पूजी
 के  साथ-साथ  मानवीय  पूजी  की  तरफ  भी

 हमारा  ख़्याल  जाये  ?  यदि  इन  द्  क्यो  को
 कसौटी  पर  आज  की  शिक्षा  को  कसा  जाये  ती

 मुझे  अफसोस  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  वह
 सोलह  आने  खरी  इन  कसौटियों  पर  नहीं
 उतरती  ।  यदि  हम  आज  की  उपलब्धियों  का
 झ्रांकलम  करते  हैं  तो  मानवीय  चातुर्य  और  उस
 के  साथ  प्रशिक्षित  कल्पना  शक्ति  की  और  हमारा
 ध्यान  बिलकुल  नहीं  जाता।  जब  हम  अपनी

 उपलब्धियों  का  आंकलन  करते  हैं  तो  उसके  साथ

 हम  केवल  इस  बात  का  ही  व्यास  करते  हैं  कि
 उपलब्धियों  के लिए  धन  की  ही  भ्रावश्यकता  है
 हम  इस  बात  का  रूमाल  नहीं  करते  कि  धन  का
 उत्पादन  करनेवाले,  विकास  को  बनाने  वाले

 कहां  तक  मानवीय  दक्षता  प्राप्त  करते  हैं  ?  इन
 बातों  भर  हमें  सोचना  हीरा,  गबिभार  करना

 होगा  t

 शझा  की  परीक्षा  प्रणाली
 नहीं  है  कि  हम  अटक  को

 ढंग  की तर
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 कि  तू  ने  कया  पढा  है,  हम  साल  में  एक  बार

 तेरी  परीक्षा  लेकर  देखेंगे।  चुनौती  विद्यार्थियों

 को  न  दी  जाये,  शिक्षा  बोर्ड  को  दी  जाये,

 शिक्षा  शास्त्रियों  को  दी  जाये,  जिन्होंने
 परीक्षा  का  भूत  विद्याथियों  के  मस्तिष्क

 पर  दिन-रात  सवार  कर  रखा  है।  राज  केवल

 किताबी  शिक्षा  का  ज्ञान  रह  गया  है।  मगर

 किसी  पुस्तक  में  होली  का  पाठ  पहले  है  कौर

 दीवाली  का  अन्त  में  है,  तो  जब  दिवाली  करायेगी

 तो  होली  का  पाठ  पढ़ायेंगे  कौर  जब  होली  का

 प्रचार  जायेगा  तो  दीवाली  का  पाठ  पढ़ाया

 जायेगा  ।  बंगाल  के  नृशंस  हत्या  काण्ड  और

 उसके  फलस्वरूप  यदि  लड़ाई  हुई  तो  समाज  का

 हर  वर्ग,  समाज  की  हर  दीवारें,  समाज  का  हर

 कण-कण  इस  बात  से  ध्वनित  हो  चुका  था

 कि  लड़ाई  हो  रही  है,  लेकिन  कितावी  स्वप्न  में

 पीनेवाले
 पाठक  मीरा  का  भजन  ग।  और  पढ़ा

 थे  7  बुनियादी  शिक्षा  के  निर्माताओं  ते  बार-

 बार  हमारा  ध्यान  दिलाया  कि  विद्यार्थियों  को

 आस-पास  के  समाज  का  ज्ञान  कराया  जाये,
 प्रेस-पास  के  वातावरण  से  परिचित  कराया

 जाये  झाड़ू-बाजू  की  भौगोलिक  परिस्थिति  का

 ज्ञान  कराया  जाये,  लेकिन  देखा  यह  जाता  है

 कि  आस-पास  की  भौगोलिक  परिस्थिति  का

 शान  नहीं  हो  पाता  ।  उनको  यह  ज्ञान  नहीं  हो

 पाता  कि  हमारे  प्रजा-बाज़ु  का  सामाजिक

 वातावरण  कया  है।  राज  केवल  भारतवर्ष  की

 निरक्षरता  का  ही  सवाल  नहीं  है।  यह  बड़ी

 भारी  विडम्बना  है  कि  एक  तरफ  हम  साक्षरता

 की  दुबई  दें  ओर  यह  कहें  कि  निरक्षरता  है,

 दूसरी  तरफ  प्रशिक्षित  लोग  घर-घर  भीख

 मांगते  फिरें।  यह  भारतवर्ष  के  साथ  बड़ी

 विडम्बना  है  कि  प्रशिक्षित  वर्ग  दर-दर  भिक्षा

 देहि  का  पात्र  लेकर  चूमे  और  दूसरी  तरफ  हम

 कहते  फिरें  क्रि  निरक्षरता  है।
 छा  सु जो  शिका  दी  जा  वह

 ि  ।  राज  जापान  में  मगर  मई  मे

 चावल  बोया  जाता  है  तो  बह
 ह

 स्त  म्
 च् लिया  जाता  है,  सितम्बर  तंक

 इन
 1.16  जे
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 नहीं  रहती  है।  उसका  कारण  यह  है  कि  वहां
 पर  946  में  भूमि  सुधार  का  जो  कानून
 बनाया  गया  उसको  समझने  वाले  दस  में  से  9

 काइतकार  थे  7  लेकिन  भारतवर्ष  में  शायव  दस
 में  से  एक  भी  काइतकार  ऐसा  नहीं  होगा  जिसमें,
 उसके  लाभ  के  लिए  जो  कानून  बनायें  जायें
 उनको  समझ  सकते  की  क्षमता  हो  a  उसके

 लाभ  के  लिए  जो  भी  कानून  बनाये  जाते  हैं
 उनको  वह  नहीं  समझ  सकते  हैं  लेकिन  जापान
 में  यह  बात  नहीं  है।  राज  वहां  पर  90  प्रति-
 शत  बल्कि  शत  प्रतिशत  लोग  जो  कूल  में  भर्ती
 होते  है  उनका  जव-तक  कोर्स  पूरा  नहीं  हो
 जाता  स्कूल  नहीं  छोडते।  लेकिन  हमारे  यहां
 क्या  स्थिति  है  ?  मैं  मध्य  प्रदेश  का  जिक्र  करना

 चाहता  हूं  ।  प्रथम  साल  जो  लड़के  भर्ती  कराये
 जाते  हैं,  वे  पूरा  कोर्स  नहीं  करते  हैं,  जब

 साढ़े  6  लाख  लडके  भर्ती  कराये  जाते  हैं  तो
 पांचवी  कक्षा  तक  वे  डेढ  लाख  ही  रह  जाते

 हैं।  यदि  पहली  बड़ा  में  साढ़े  6  लाख  थे  तो

 दूसरी  कक्षा  में  साढे  तीन  लाख  से  भी  ज्यादा

 नही  जाते  |  इसका  कारण  क्या  है  कि  एक  बार
 जो  प्रवेश  पता  है  वह  दोबारा  वापिस  नहीं
 कराता  ?  मैं  समझता  हूं  हमे  उनके  लिए  कर्षण
 पैदा  करणा  होगा  ।  हमें  उनके  लिए  स्कूल  नहीं
 बल्कि  एक  दूसरा  घर  सा  बनाता  होगा  जिसकी

 झोर  उनका  स्वयं  ही  झ्ाकषंण  पैदा  हो  जाये  t

 स्कूल  ऐसी  जगह  नहीं  होनी  चाहिए  जहां  उनको
 किसी  प्रकार  का  भय  श्री  आतंक  का  आभास
 हो।  वहां  पर  उनको  एक  हमदर्द  शिक्षक  देना

 पड़ेगा  जो  कि  उनके  कार्यकलापों  का  रात  दिन

 ध्यान  रखे  और  उनके  मस्तिष्क  को  सुधारने  की

 तरफ  पूरा  ध्यान  दे।  जब  तक  इन  बातों  की

 झोर  बच्चे  का  ध्यान  आकर्षित  करने  के  लिए

 हमारा  ध्यान  नहीं  जायेगा  तब  तक  बच्चे  का
 ध्यान  भी  स्कूल  से  हुए  कर  अपने  घर  शौर
 समाज  की  तरफ  भला  जायेगा  |

 SHR!  S.  ्,  BHATTACHARYYA  (ulc-
 berla):  Sir,  there  is  no  quorum  in  the
 House,
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 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :

 is  being  rung.
 Now  there  is  quorum

 ber  may  continue.

 The  bell

 The  hon  Mem-

 क्रि  गंगा  घर रण  दीक्षित  :  उपाध्यक्ष
 महोदय,  आज  का  विद्यार्थी  जीवन  की  दहली
 पर  खडा  कथा है  जहा  अज्ञेय  भविष्य  और

 अलभ्य  अतीत  परस्पर  आलिंगन  कर  रहे  हैं
 me  वह  भूत  के  लोक  से  शौर  भविष्य  के  भय

 से  मुक्त  है।  उसका  हृदय  मुक्त  है  कौर

 मस्तिष्क  स्वतंत्र  है।  विश्विद्यालय  में  उसके
 चरित्र  का  गठन  होता  है  शौर  विश्वविद्यालय

 रुचियां  ही  विद्यार्थी  के  चरित्र  का  गठन  करने

 में  सहायता  करती  है।  भारतवर्ष  की  रूपरेखा
 बनाने  मे  ना लदा  कौर  तक्षशिला  ने  जो  काम

 विया  था वह  किसी  और  ने  यही  किया  था।

 तक्षशिला  प्रो  नालदा  ने  भारतवर्ष  की  रूपरेखा

 खीची  थी  ।  उस  समय  के  शिक्षा  शास्त्रियों  में

 रूपरेखा  खीची  थी  |  उस  समय  वहा  जो  विद्वान्‌

 गुरु  ये  उन्होंने  भारतवर्ष  वी  रूपरेखा  का
 निर्माण  पिया  था  1  परन्तु  राज  विश्वविद्यालयों

 के  पाठ्यक्रम  वी  क्‍या  दशा  है  ?  हमारे  विश्व-

 विद्यालयों  के  पाठ्यक्रम  तो  ऐसे  होने  चाहिए  जो

 समाज  के  स्फूर्त  आदेशों  कौर  स्फूर्त  भास्थाओो

 को  अपनाने  की  प्रेरणा  ही  नहीं  दें  उसको  केवल

 यानी  ही नयें  बल्कि  विद्यार्थी  के  मानस  में

 उनकी  जड़े'  भी  मजबूत  जमाने  वी  कोशिश

 करें|  तो  हमें  अपने  यहां  एक  विशेष  प्रकार  का

 पाठ्यक्रम  बनाना  चाहिए।  हमारे  शिक्षा

 शादियां  को  यह  सोचना  पड़ेगा  कि  शिक्षा  का
 पाठ्यक्रम  कैसा  हो  -  यदि  राष्ट्रीयकरण  करके
 हम  ग--गणेश  की  जगह  ग--  गधे  का  कह
 अपनाते  हैं  केवल  इसलिए  कि  ग--गणेश  में

 सम्प्रदाय वाद  की  गंध  पाती  है  तो  मुझे  बड़ा
 अचरज  मालम  पडता  है।  मगर  ग--गणोश  का
 कहें  तो  उसमें  हम  सम्प्रदाय वाद  की  गंध  पायें
 शौर  ग--  गणोश  का  न  कह  कर  “ग--गधे  का
 कहें  तो  ब्या  बराबर  “ग--गधे”  का  कहने  से
 बालक  के  मस्तिष्क  में  उसके  सामने  गणेश  की
 जगह  गधा  नहीं  दिखेगा।
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 तो  मैं  आप  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  राज

 हमारे  भारिक  विकास  में  हमने  एस  प्रकार  की
 कोशिश  की  कि  आधिक  विकास  हो  लेनी
 जो  मूल  आधार  शिक्षा  का  है  उसकी  तरफ

 हमारे  शासन  का  उतना  ध्यान  नहीं  जाता
 जितना  कि  ध्यान  जाना  चाहिए।

 SHRI  BHALJIBHAI  PARMAR(Dohad)  :
 Tam  very  much  thankful  to  you  for  giving
 me  time  to  speak  on  the  Demands  for  Grants
 under  the  control  of  the  Ministry  of  Educa-
 tion  and  Social  Welfare.  In  view  of  the
 limited  tlme  at  my  disposal,  I  would  like  to
 make  my  speech  as  brief  as  possible.

 As  mentioned  in  article  45  of  the
 Constitution  :

 “The  State  shall  promote  with
 special  care  the  educational  and
 economic  intciests  of  the  weaker
 sections  of  the  people,  and  :n,  parti-
 cular,  of  the  Scheduled  Castes  and
 the  Scheduled  Tribes,  and  shall  protect
 them  from  social  injustice  and  all
 forms  of  exploitation.”

 In  the  light  of  this  provision,  |  would
 like  to  review  the  progress  so  far  achieved
 in  the  edcountry.  The  Scheduled  Castes,
 Schesduled.  Tribes,  denotified  tribes,  nomadic
 tribes  and  semi-nomadic  tribes  and  other
 backward  classes  come  to  about  one-fifth  of
 the  population.  The  amount  spent  on  their
 welfare  during  the  First,  Second  and  Third
 Plans  comes  to  Rs.  375  crores  on  non-plan
 and  plan  programmes  during  the  three  plan
 periods.  What  is  now  provided  for  them  in
 the  Fourth  plan  is  Rs.  42  crores  for  plan
 expenditure  and  Rs.  35  crores  on  non-plan
 budget  for  their  welfare  It  is  further  stated
 in  the  report  that  Rs.  30  crores  per  annum
 will  also  be  spent  on  the  walfare  of  back-
 ward  classes  from  the  non-plan  budget.  I
 would  like  to  know  the  per  capita  expendi-
 ture  incurred  on  the  welfare  of  the  various
 categories  of  backward  classes  including
 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes,
 denotified  tribes,  nomadic  tribes  and  semi-
 nomadic  tribes.  The  population  of  the
 Scheduled  Castes  is  6°44  crores  and  that  of
 the  Scheduled  Tribes  is  3.02  crores  according
 to  the  96  census.  The  population  figures
 in  regard  to  the  denotified,  nomadic  and
 semi-nomadic  tribes  are  not  contained  in  the
 report.  These  figures  may  be  made  avail-
 able  according  to  the  97]  census.  Therefore,
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 I  would  request  that  these  figures  along
 with  the  per  capita  expenditure  incurred  so
 far  may  be  mentioned,  so  that  this  House
 can  realise  the  seriousness  with  which  the
 welfare  work  programme  is  carried  on  in  the
 country.

 The  Adibasis  and  Harijans  were  allowed
 to  form  co-operative  housing  societies  in  the
 State  of  Gujarat  under  the  P.W.R.  Scheme
 219,  But  now  it  is  learnt  that  it  has  been
 discontinued,  and  the  progress  in  the  matter
 has  come  to  a  standstill.  I  would,  therefore,
 request  that  this  scheme  for  the  henefit  of
 the  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes
 may  be  revived  for  the  whole  country.  This
 scheme  should  be  sponsored  by  the  Central
 Government  with  50  per  cent  contribution
 from  them  and  50  per  cent  contribution
 from  the  States,  so  that  the  Adibasis  and
 Hariyans  can  form  co-operative  housing
 societies  and  get  good  housing  accommo-
 dation,  Therefore,  I  would  like  to  suggest
 that  at  least  25  per  cent  of  the  amount  nay
 be  provided  as  subsidy.  If  this  is  not
 possible,  an  interest-free  loan  may  be  granted
 to  these  societies  for  a  period  of  25  years  so
 that  the  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  could  repay  it  in  easy  instalments.

 The  Life  Members  scheme  granted  for
 workers  among  the  Adivasis  of  India  may  be
 revived  as  the  old  and  enthusiastic  workers
 who  possess  missionary  zeal  and  vigour  can
 be  encouraged  to  do  wholenearted  work  in
 the  distant  rural  areas  covered  generally  by
 forests.  The  scheme  may  be  implemented
 through  the  Bhartiya  Adim  Jati  Sevak
 Sangh,  as  was  done  in  the  past,

 With  regard  to  imparting  education  to
 Adivasi  children  in  primary  standards,  I
 humbly  suggest  that  only  opening  of
 Ashram  schools  in  the  tribal  areas  will  serve
 the  purpose.  Looking  to  the  poverty  of  the
 Adivasi  people,  suitable  village  groups  be
 formed  and  Ashram  schools  be  opened.  The
 Present  village-wise  schools  in  tribal  areas
 should  be  abolished  and  replaced  by  Ashram
 Schools  so  that  these  schools  can  serve  as
 teal  cultural  centres  and  good  and  able-
 bodied  citizens  bred  and  brought  up  for  the
 Service  of  the  country,  The  education  given
 in  the  Ashram  schools  must  be  job-orientcd
 So  that  the  children  stand  on  their  own  legs
 and  may  not  wander  in~  search  of  jobs  uftér’
 completion  of  their  course  of  studies,
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 Iam  sorry  to  say  that  even  after  25
 years  of  independence  Government  have
 failed  to  remove  slums  from  big  cities  like
 Bombay,  Dethi,  Ahmedabad  and  Calcutta
 and  have  also  not  been  able  to  remove
 segregation  of  houses  of  Scheduled  Castes
 and  Scheduled  Tribes.  These  houses  are
 generally  situated  on  the  outskirts  of  the
 villages  in  the  country,  which  is  quite
 deplorable.

 Government  should  be  very  vigilant  and
 see  that  the  proper  percentage  of  Adivasis
 in  employment  in  public  sector  undertakings
 is  maintained.  It  is  painful  to  note  that  the
 percentage  of  Scheduled  Castes  and  Schedul-
 ed  Tribes  in  such  employment  is  not  main-
 tained.  During  our  visits,  the  Committee
 on  Welfare  of  Scheduled  Castes  and  Schedul-
 ed  Tribes  found  that  only  a  very  negligible
 percentage  of  them  is  employed  in  these
 undertakings.  This  should  be  looked  into.
 The  recommendations  of  the  Committee  in
 this  regard  should  be  taken  seriously  and
 implemented  so  that  the  welfare  of  this
 community  is  properly  attened  to  and  their
 emancipation  achieved  very  soon.

 I  would  like  to  suggest  that  the  welfare
 programmes  of  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes  should  be  implemented  on
 a  war  footing  as  we  did  in  the  case  of
 Bangla  Desh  so  that  their  rehabilitation  is
 brought  about  speedily.

 As  for  the  removal  of  untouchability,  I
 am  sorry  to  say  that  {  5  evil  which  has
 been  continuing  for  thousands  of  years  still
 continues.  This  should  be  rooted  out  of  the
 country  lock,  stock  and  barrel.

 During  my  tour  of  Ahmedabad,  I  noticed
 one  instance  which  I  would  like  to  cite  here.
 There  was  a  clash  among  the  students  of
 the  B.D.  Medical  college.  The  Scheduled
 Caste  students  were  harassed  by  the  Caste
 Hindu  students.  Since  the  Scheduled  Caste
 students  could  not  get  any  protection,  they
 had  to  leave  the  hostel.

 Still,  they  are  outside  and  are  not  given
 due  protection  to  remain  in  the  hostel.  I
 request  the  hon.  Minister  to  look  into  this
 matter  and  see  that  the  Harijan  students
 stay  in  the  hostel  peacefully.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The  hon,
 Member's  time  is  up.
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 {  Shri  Sakti  Kumar  Sarkar  ]
 SHRI  BHALJIBHAI  PARMAR :  Further,

 I  request  that  the  Untouchability  offences
 Act,  955  may  be  suitably  amended  so  that
 the  provisions  of  the  Act  can  be  made  very
 tight  and  the  work  of  the  removal  of  un-
 touchability  can  be  done  effectively.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  That  will
 do.  Now,  Shri  Sakti  Kumar  Sarkar.

 SHRI  SAKTI  KUMAR  SARKAR
 (Joynagar)  :  Mr  Deputy  Speaker,  Sir,
 I  want  to  speak  in  Bengali  and  |  request
 the  hon.  Minister  to  pay  his  kind  attention
 to  the  problems  which  I  want  to  point  out.

 *  J  rise  to  support  the  demands  for
 grants  of  the  Ministry.  It  has  been  accepted
 that  education  should  be  the  first  investment
 for  national  development  but  I  have  found
 that  there  is  an  inherent  defect  in  our  present
 system  of  education.  If  this  is  not  handled
 correctly  at  this  stage,  then  the  future  is
 very  bleak.  The  structure  of  prosperity  that
 we  dream  of  constructing  the  country  will
 be  nullified.  Why  do  we  need  education  ?
 We  need  education  for  making  good  citizens.
 Citizens  with  creative  facultics  and  disciplin-
 ed  mind.  But  the  chaos  that  we  find  today
 in  the  field  of  education,  the  way  the  educa-
 ted  people  are  using  their  learning  cannot  be
 called  real  education.  Only  today  I  have
 tead  in  the  newspapers  that  the  Vice-Chance-
 lor  of  the  Calcutta  University  was‘  gheraoed’
 for  six  houss.  This  is  not  an  isolated  inci-
 dent  occurring  today  only.  We  have  come
 across  many  such  incidents  over  the  past
 one  year.  Such  incidents  have  been  repeated
 elsewhere  also.  The  degree  of  education
 cannot  certainly  be  gauged  by  some  figures
 and  satistics  and  through  increasing  budget.
 If  an  increase  in  budget  were  an  index  of
 the  spread  of  real  education  then  we  could
 certainly  say  that  we  are  spreading  education.
 But  unfortunately  it  is  notso.  We  have
 increased  the  allocation  on  education  progre-
 ssively  over  the  years  but  but  we  have  failed
 to  impart  real  education.  The  form  that
 education  has  taken  today  can  only  be  term-
 ed  as  explosive.  Not  only  explosive  it  is
 also  suffocating.  There  is  terrible  unrest  to-
 day  among  the  educated  youth  which  has
 generated  out  of  educated  unemployment.
 What  all  the  educated  unemployed  do  ?  Will
 they  tear  off  their  degress  at  the  University
 Convocation  ?  Will  they  try  to  murder  the
 Vice-Cha  icellor  of  the  University  in  broad

 —e-
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 day-light  2  If  this  be  the  measuring  rod  of
 our  education  today,  then  certainly  we  will
 have  to  do  some  rethinking.  We  have  consti-
 tuted  many  Committees  and  Commissions  to
 go  into  the  maladies  of  the  present  system  of
 education  but  where  is  the  implementation  of
 their  recommendations  ?  Merely  appointment
 of  Committees  and  Commissions  is  not  going
 to  solve  the  colossal  problems  facing  up  in
 ths  field  of  education.  There  have  been  the
 Gajendragadkar  Committee,  the  Radhakrish-

 Committee  etc.  Committee  after  Comm-
 ittee  and  Commission  after  Commission  have
 been  appointed  but  no  tangible  results  have
 been  achieved.  We  have  not  tried  to  reach
 the  roots  of  the  malady.  We  have  tried  to
 effect  certain  structural  changes  only.  Where
 from  came  the  idea  that  the  deeprooted
 problems  can  be  solved  by  effective  certain
 structural  changes  only.  What  is  the  basic
 difference  between  our  system  of  education
 and  the  western  system  of  education  ?  We
 will  have  to  examine  whether  the  western
 system  of  education  is  beneficial  for  our
 country  or  not.  If  that  system  was  beneficial
 to  us  then  how  did  the  ‘Naxalites’  emerge  in
 our  country  ?  Why  did  the  brilliant  students
 of  the  Calcutta  University  turn  ‘Naxalities’  ?
 We  will  have  to  examine  where  the  fault
 lies  in  our  educational  system.  If  our  educa-
 tion  does  not  teach  -espect  for  human  values
 then  where  is  the  usefulness  of  such  educa-
 tion  ?  Education  should  not  teach  us  dis-
 respect  and  violence.  If  we  cannot  find  a
 solution  to  this,  then  all  our  efforts

 oft meet  with  failure,  It  will  be  a  colossal
 wastage,  Education,  as  is  understood  by  the
 three  Ra,  does  not  cover  even  29%  to  30%

 of  our  population.  This  is  a  matter  of  shame
 and  sorrow.  If  the  higher  strata  of  the
 educated  today  turn  violent  then  we  should
 have  to  rethink  where  lies  the  flaw  in  our
 present  system.  I  will  request  the  hon.
 Minister  to  think  on  this.  Unemployment
 will  always  be  there.  Qur  ambitions  and
 interests  can  never  find  a  meeting  ground
 with  our  resources.  There  will  always  be  a
 disparity  between  the  two.  It  is  not  enough
 to  compare  our  system  of  education  with
 those  obtaining  in  the  affluent  countries
 like  America  and  Europe  and  raise  a  hye
 and  cry  over  it,  What  is  the  aim  of  our
 education  ?  Our  planaing  Commissjon  has
 presented  us  with  “a  large  volume.  They
 have  mentioned  therein  education  and  man-
 power.  They  have  tried  to  translate  edura-

 @  The  Original  specch  was  एए  ब्ब्द्धा  77777 The  Original  speech  was  deli  चब्बा,
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 tion  in  terms  of  manpower.  What  is  man-
 power  ?  Is  it  specialisation  to  create  special-
 ists  ?  4  feelthat  the  creation  of  expertise
 and  specialists  will  not  he  beneficial  to  the
 country.  We  have  got  many  institutions  for
 producing  expertise  and  specialists,  but  what
 have  we  seen  there  ?  We  have  seen  that  in
 the  scientific,  engineering  and  medical
 institutions,  there  is  maximum  unrest.  Ours
 is  a  poor  and  socialists  society  Therefore,
 there  is  expression  of  unrest.  The  western
 society  is  an  affluent  society.  But  there  also,
 we  find  discontentment.  If  affluence  is  the
 sole  ambition  of  the  people  then  why  are
 the  people  of  those  countries  today  going
 out  of  their  society  as  ‘hippies’?  I  do  not
 believe  that  plenty  and  prosperity  is  the
 sole  solution  and  remedy  of  all  these
 problems.  I  feel  that  a  time  has  come  when
 we  should  think  of  changing  our  education
 system  entirely.  And  with  that  end  in  view
 l  want  to  place  a  few  suggestions.  Due  to
 the  present  system  of  mass  media  in  the
 country,  the  students  and  the  people  are
 trying  today  to  find  an  economic  solution  of
 all  the  problems,  Everything  is  being  tied
 in  terms  of  economics.  It  is  a  very  sorry
 affair  that  our  thinkiug  is  diverted  in  terms
 of  economic  properity,

 Today  our  economists  are  dictating
 everything.  What  should  be  scale  of  educa-
 tion,  how  much  progress  will  be  there,  all
 are  being  devised  by  the  economists,  We
 should  be  alive  to  this  situation,  The  violent
 attitude  is  spreading  fast.  We  should  be  on
 the  alert.  Only  a  few  days  ago  we  saw  that
 the'Yuva  Shakti’  in  West  Beugal  stopped
 the  running  of  all  trains  on  a  flimsy  gronnd
 Tesulting  in  a  loss  of  about  Rs.  2  crores.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Itisa
 quarrel  or  factional  fight  between  the  two
 sections,

 MR  DEPUTY  SPEAKER:  I  d>  not
 think  students  have  anything  to  do  with  it.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  The
 Chhathra  Parishad  is  there.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER :  It  is  only  in
 name,

 SHRI  SAKTI  KUMAR  SARKAR  :  The
 student  community  in  western  countries
 want  a  speedy  solution  to  all  their  problems
 and  they  are  also  turning  restless.  The
 Social  scientists  there  have  started  rethinking,
 Even  those  stydents  living  in  prosperity  ere
 craving  for  more  and  more.  They  want
 Motor  cars  for  dating  thier  girlfriends.  They
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 are  also  not  satisfied  though  living  in  the
 midst  of  plenty  and  prosperity.  There  is
 no  reason  why  we  should  also  rush  towards
 economic  prosperity,  We  need  a  system  of
 education  that  will  generate  character  in  the
 students.  Thesort  of  character  that  will
 make  one  respectful  towards  others  The
 system  that  will  make  one  humble.  Stress
 should  be  laid  on  character  building.  I
 have  gone  through  every  line  of  the  Report
 but  have  failed  to  find  any  stress  being  laid
 on  the  character  building  and  character
 moulding  aspect  of  education,  More
 stress  should  be  laid  on  the  character
 building  aspect.  Character  is  the  backbone
 of  an  individual  and  ultimately  of  the
 nation.  (dnterrpution——)

 I  will  like  to  poiat  out  that  the  stipends  that
 are  given  to  postmatriculate  students  belong-
 ing.  SC  &  S.T.  Committees  is  wholly  inade-
 quate  in  the  context  of  present  high  cost  of
 living.  The  amount  of  the  stipends  have
 remained  stationary  over  a  number  of  years
 whereas  the  cost  of  living  has  gone  up
 beyond  all  proportions.  There  is  a  98७
 amount  need  to  raise  the  amount  of  these
 stipends.  Another  thing  I  want  to  say,  Sir,
 and  that  is  about  the  I.  A.S  training  ins-
 titution  for  the  Scheduled  Castes  and  Tribes.
 There  is  one  such  institution,  I  understand,
 in  Allahabad.  But  in  the  Eastern  region,  /.e.
 in  Assam,  Bengal,  Orissa,  Manipur,  Tripura
 etc.  there  is  no  such  institution.  Therefore,
 I  would  request  that  one  such  institution
 may  be  started  in  Calcutta  or  somewhere
 else  in  the  Eastern  region  for  imparting
 treining  to  the  Scheduled  Caste  candidates.
 One  more  thing  I  will  say  that  the  Scheduled
 Caste  (Order)  Bill  was  brought  before  this
 House  in 1967,  which  suggested  certain
 drastic  changes.  The  Fourth  Lok  Sabha
 was  dissolved  prematurely,  and  consequently
 that  Bill  lapsed,  That  was  a  very  good  Bill
 and  I  will,  therefore,  request  the  Govern-
 ment  to  bring  forth  that  Bill  again  in  the
 present  Lok  Sabha.

 In  conclusion,  I  will  say,  Sir,  that  the
 Budget  presented  before  us  is  hopeful  but  it
 does  not  fulfil  atl  our  aspirations  and  ex-
 pectations.  I  had  expected  something  more,
 I  support  the  Budget  proposals  and  with
 that,  Sir,  I  conclude  my  speech.

 श्री  दिव  कुमार  शास्त्री  (  अलीगढ़  )  :

 उपाध्यक्ष  महोदय  शिक्षा  का  वर्तमान  ढांचा
 लाड़  मैकाले  का  तैयार  किया  हुमा है  डस
 का  खद्य  भारतीयों  को  शिक्षा  बेना  नहीं  “था
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 [की  शिवकुमार  शास्त्री ]
 अपितु  उद्देश्य  यह  था  कि  अंग्रेज  सरकार  का
 काम  काज  चलाने  के  लिये  उन  की  भाषाओं
 से  परिचित  कुछ  व्यक्ति  मिल  जायें  जो  काम-
 काज  चला  सके  ।  मैंने  लाईं  मैकाले  का  वह
 पत्र  पढा  है  जो  उन्होंने  अपने  पिता  को  लिखा

 था।  मैं  अंग्रेजी  अच्छी  नहीं  जानता  लेकिन

 काम  चला  सकता  हूं।  मै  पत्र  का  कुछ भरदा

 उद्धत  करना  चाहता  हैं  जिस  से  श्राप  को  पता
 चल  जाय  कि  मैंने  पत्र  को  पढा  है।  वह
 लिखते  है  :

 “We  must  do  our  best  to  forma
 Class  who  may  be  interpreters  between
 us  and  millions  of  whom  we  govern,  a
 class  of  persons  India  in  blood  and
 colour  but  English  in  taste  ”

 भागे  भी  उन्होंने  कहा  है  कि  हमे  प्रयत्न

 यह  करना  चाहिये  कि  हम  ऐसी  श्रेणी  भार-

 पियो  मे  तैयार  कर  दे  जो  रग  रूप  से  तो  भार-

 तीय  हो  लेकिन  उसके  सोचने  और  समझने  का

 लग  अ  ग्रेजियत  का  हो  यह  जो  ढाँचा  उन्होने

 तैयार  किया  था  कुछ  घटा  बढ़ी  के  साथ  कब

 तक  वही  ढाँचा  चला  शा  रहा  है।  दुर्भाग्य
 यह  है  कि  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  बाद  से  लेकर

 राज  तक  जितने  भी  उच्च  कोटि  के  विचारक
 भारतवर्ष  मे  हुए  है  उन  सब  का  बहना  रहा

 है  कि  शिक्षा  के  ढाचे  में  परिवर्तन  होना

 चाहिये  ।  प्रथम  राष्ट्रपति  डा०  राजेन्द्र  प्रसाद

 में  कहा,  डा०  राधाकृष्णन  ते  कहा,  दूसरे
 शिक्षा  शास्त्रियों  ने  कहा  लेकिन  दुर्भाग्य  यह

 है  कि  इस  विभाग  ने  इस  तरफ  उसको  जितना

 ध्यान  देना  चाहिये  था  उतना  नहीं  दिया।
 काज  जो  नया  भारत  दिखाई  देता  है  यह  सब

 आपकी  शिक्षा  के  उत्पादन  का  झ  है,  यह
 आपका  प्रोडक्शन  है  पौर  इस  में  यदि  कोई
 खराबी  है  तो  इस  के  लिये  श्राप  से  उचित  रूप

 मे  जबाव  तलब  किया  जा  सकता  है  ।

 36  brs.
 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (  Diamond

 Harbour  )  :  On  a  point  of  order,  Sir  There
 is  not  a  single  person  from  the  Ministry  of
 Education.
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  PARLIAMENTARY
 AFFAIRS  (SHRI  KEDAR  NATH  SINGH):
 Shri  Ramaswamy  ig  there.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  .  Is  he  no
 longer  m  Home?  Has  he  shifted?  AN
 HON.  MEMBER :  Yes.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  I  plead
 my  ignorance  It  38  a  fast  changing  world  !

 श्री  शिव  कुमार  शास्त्री  :  यह  समय  मेरे
 हिसाब  मे  न  लगाए  |

 मैं  यह  कह  रहा  था  कि  कुछ  घटा बढ़ी  के
 साथ  यह  ढाचा  वैसे  का  वैसा  चला  मा  रहा  है।
 शिक्षा  का  उद्देश्य  वास्तव  मे  यह  है  कि  मनुष्य
 के  मस्तिष्क  का  विकास  हो,  शरीर  का  विक्रास
 हो  शरीर  इस  प्रकार  की  शिक्षा  जिस  समाज  में
 व्यक्ति  को  दी  जाती  है  उस  समाज  का  विकास
 झपने  श्राप  हो  जाता  है  ।  यदि  आज  हम  इस
 प्रकार  के  मानव  भारत  मे  तयार  नहीं  कर  सके

 है  तो  वजा  तीर  पर  शिक्षा  मन्त्रालय  से  जबाब
 तलब  किया  जाना  चाहिय  ।  यह  उत्पादन  इनका

 है।  और  यदि  यह  खराब  है  तो  इसका  दोष

 भी  इन  पर  ही  है।  इस  रास्ते  इस  मे  सुधार
 की  झ्रावश्यकता  है  t  याद  श्राप  इस  दृष्टि  स

 देखेंगे  तो  हमारी  शिक्षा  म  थे  तत्व  है  ही  नही
 जो  मनुष्य  को  मनुष्य  बनाए,  आदमी  को  आदमी
 बनाए  आदमीयत  अर  शय  है  इल्म  है  कुछ
 और  चीज  लाख  तोते  को  पढाया  पर  वह  हैवां
 ही  रहा  ।

 शरीर  ज्ञान  और  चीज  है,  निरक्षर  को
 अक्षर  ज्ञान  कराना  और  चीज  है  लिन  सान-
 बता  और  इंसानियत  वास्तव  में  एक  दूसरी
 चीज  है।  जो  शिक्षा  इंसानियत  कौर  मानवता
 सिखाती  है,  उसी  का  नाम  थास्तविफ  शिक्षा  है  t
 यदि  वह  नही  है  तो  शिक्षा  शिक्षा  नही  है।
 इस  समय  यदि  श्राप  देखें  तो  इस  प्रकार  की
 शिक्षा  हमारे  विद्यालयों  मे  दी  ही  नहीं  जाती

 है  |  चाहिये  तो  यह  था  कि  हम  झपने  प्र  चीन
 ढाचे  के  आधार  पर,  जो  खामियां  प्रा  गई  हैं,
 उनको  हटते  पुराने  जमाने  में  ज़रूरू  को  बह
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 भ्रधिकार  था  कि  बहू  परीक्षा  करे  कि  विद्या-

 थियों  में  से  कौन  से  विद्यार्थी  ऐसे  हैं  जो  शिक्षा
 के  पात्र  हैं।  अक्षर  शिक्षा  का  अधिकार  सब  को

 है  लेकिन  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  करने  के  लिये  कुछ
 पात्रता  चाहिये,  कुछ  सात्विकता  चाहिये,  कुछ
 इंसानियत  चाहिये।  इसीलिए  शआ्राचायं  यास्क

 जो  बहुत  बडे  बेद  के  भाष्यकार  हुए  हैं,  उन्होंने
 कहा  है  :  विद्या  हर  ब्राह्मगमाजगाय  गोपाल  मा

 शेवाई-हे5  मम्मी।  अ्सुयकायानृजवे$  यताय

 विद्या  ब्राह्मण  के  पास  गई  बौर  उपने

 कहा  कि  मैं  तेरे  खजाने  की  चाभी  हूं,  ऐसे
 गर्मी-क्रो  चाभी  मत  पकड़ा  देना  जो  सारे  के
 सारे  तेरे  खजाने  को  उजाड़  कर  रख  दे।
 जो  ठीक  तरह  से  चल  सके,  जो  अपने  कत्तव्य
 का  पालन  कर  सके,  इस  थाती  को,  इस  खजाने
 को  उसको  देना,  किसी  दूसरे  को  मत  देना  1

 यह  अधिकार  इस  समय  अ्रध्यापकों  को  प्राप्त

 होना  चाहिये  ।  हमने  शास्त्रों  में  पढ़ा  हैकि
 तीन  प्रकार  विद्या  प्राप्ति  के  थे,  चौथा  नहीं
 था  |

 गुरू  शुक्रिया  विद्या  पुष्कलेन  घने  वा
 अथवा  विद्यया  विद्या  चतुर्थी  नोपलभ्यते

 तीन  प्रकार  से  विद्या  प्राप्त  होती  है  या
 तो  गुरू  की  सेवा  मे  विद्या  प्राप्त  होती  है  ।  बहुत
 पुराने  समय  में  ऋषियों  की  गौएं  बराते  चराते
 प्रौढ़  बीच  के  समय  में  गुरू  के  पैर  दबा  कर  या
 मस्जिदों  में  मुस्लिमों  की  चीलें  भरते  भरते,
 उनकी  कृपा  से  विद्या  प्राप्त  होती  थी।  दूसरे
 पुष्कलेन  घने  वा  ।  या  बहुत  ज्यादा  पैसा  ड्रा
 शौर  किसी  विद्वान  की  गर्ज  पूरी  करके  बहू
 विद्वान  विद्या  दे  देता  था  जैसे  द्रोणाचार्य  को
 रख  लिया  गया  था  शौर  उन्होंने  कौरवों  भोर
 पांडवों  को  शिक्षा  दी  थी  ।

 भ्रचवा'  विद्या  विश्वा

 तीसरा  प्रकार  यह  हैं  कि  मुझे  एक  विद्या
 पाती  है,  आपको  दूसरी  झाती है  कौर  आपने

 मुझे  पढ़ा  दिया  कौर  मैंने  मापकों  पढ़ा
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 दिया  t  चतुर्थी  नोपलभ्यते  ।  विद्या  का
 चौथा  प्रकार  नहीं  है  1  फिर  चौथा  प्रकार
 झगर  प्रापको  देखना  है  तो  राज  प्राजादी  के

 बाद  देख  लीजिये  ।  चौथा  प्रकार  डंडे  का  है।
 प्रिसीपल  के  सिर  पर  डंडा  ।  पास  करेगा  या

 नहीं  ?  उसको  पास  करना  पड़ेगा  ।  दाखिला
 करेगा  या  नहीं  ?  उसको  दाखिल  करता

 पढ़ेगा  में  ऐसे  विद्याथियों  को  जानता  हूं  जो
 डंडे  क ेबल  पर  बी०  ग्रोवर  बीए०  एड०  में  एडमिट

 हुए  हैं,  जिन्होंने  अपने  नम्बर  बनवाए  हैं।
 कर्ल  परसों  की  बात  है  ।  हमारी  और  आपकी
 नाक  के  नीचे  तिविवया  कालेज  के  प्रिसीपल

 की  जो  हड्डियां  तोडी  गई,  वह  हमारे  और
 आपके  सामने  की  बात  है  ।  शिक्षा  मंत्री  जी

 चले  गए  हैं,  नहीं  तो  मैं  उनकों  ग्र ली गढ़  का

 उदाहरण  देता  |  प्रिसीपल  गर्ग  की  हत्या

 धरम  समाज  कालेज  के  मैदान  में  वहां  के

 छात्रों  ने  स्वतंत्रता  के  बाद  की  ।  ग्र ली गढ़

 मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  वाइस  चांसलर

 पर  हमला  क्रिया  गया,  उनको  पीटा
 गया  ।  वह  बच  गए,  दूसरी  बात  है  ।  उन्होंने
 चावल।  स्राव  को  जो  पत्र  लिखा  था  वह  मैंने

 पढ़ा  था।  जो  चौथी  प्रकार  पहले  नहीं  था

 बहू  राज  दिखाई  दे  रहा  है  ।  इसलिए  शिक्षा
 में  यह  सुधार  करना  चाहिये  कि  गुरू  के  लिये
 झा दर  भाव  और  श्रद्धा  हमारी  शिक्षा  के  ढाचे

 मेंधार1

 कुछ  संयम  कौर  तप  की  बात  भी  हमारे
 विद्यार्थियों  में  शानी  चाहिये।  भोग  की  भूख
 अगर  बढ़ा  दी  गई  तो  हजार  नारे  लगाते  रहें
 कि  हम  गरीबी  दूर  करेंगे  लेकिन  वह  दूर  नहीं

 हो  सकेगा  ।  प्रधान  मंत्री  ने  ठीक  कहा  था

 झपने  एक  भाषण  में  कि  गरीबी  का  स्वरूप
 बदलता  जा  रहा  है  ।  जहां  पर  सड़क  नहीं  है,
 वहां  पर  इस  नाम  से  सड़क  की  मांग  की  जा

 रही है।  दिल्‍ली में  एक  और  नारा  लगाया

 गया  है  कि  ठर्रा  पीन ेसे  कुछ  लोग  मर  गए,
 इस  पर  एक  झादमी ने  मुझे  कहां  कि  क्योंकि
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 गरीबी  है  इसलिए  बढ़िया  शराब  नहीं  पी
 सकते  हैं,  अगर  अमीर  हो  जाए'  तो  बढ़िया
 पीने  को  मिले  |  इसका  नाम  शिक्षा  नहीं  है,
 शिक्षा  का झरे  संयम  है,  इंद्रियों  को  वर्ष  में

 करना  है  1

 प्रथम  बरसी  य  शान्त:  सदारत:  इति
 मे  मति: ।

 धातुषु  क्षीयमारोषु  शाम  कथ्य  न  जानते  ॥

 उठती  उम्र  में  जवानी  के  दिनों  में  जो
 झादमी  भ्रपने  ऊपर  कंट्रोल  करता  है,  नियंत्रण

 करता  है  वही  वास्तव  में  शिक्षा  है,  शौर

 शिक्षा  नही  ।

 मजा  है  जवानी  में  पारसाई  का।

 नाखुदा  वो  है  जो  किश्ती  को  बचाए

 तूफ़ां  से  ।

 जवानी  में  जो  नियंत्रण  नहीं  रख  सकता,
 संयम  नही  रख  सकता,  जिस  समय  कसौटी

 का  समय  आएगा  तब  वह  व्यक्ति  उस  पर  खरा

 नहीं  उतरेगा  ।  इस  वास्ते  शिक्षा  में  इस  प्रकार
 का  परिवर्तन  होना  चाहिए  ताकि  संयम  भ्र ौर

 और  तप  का  भाव  छात्रो  में  जागृत  हो  ।

 एक  झोर  आवश्यक  बात  भी  है।  स्मृति
 शास्त्र  समय  समय  पर  बढ़ते  रहे  हैं।  स्वतंत्रता  के
 बाद  एक  नये  धर्म  की  आवश्यकता  है  और  वह
 है सर्वे  धर्म  समता  भाव  ।  सेक्यूलेरिज्म  शब्द

 का  क्या  बर्थ  है,  मैं  नहों  कह  सकता  हू  1  लेकिन
 इसका  जो  भ्रनुवाद  हिन्दी  में  प्रचलित  है  वह
 घ॒र्म  निरपेक्षता  है।  मेरी  समझ  में  यह  अनुवाद
 बिल्कुल  गलत  है।  धर्म  यह  शब्द  है  जिसका

 अनुवाद  हो  ही  नहीं  सकता।  मैं  एक  वाक्य

 बोलता  हूं  ।  “अग्नि  को  धर्म  जलाता  हैं  ras  क्या

 यहां  पैर  आप  रिलिजन  शब्द  का  प्रयोग  करेंगे  ?

 हरगिज़  नहीं  करेंगे  ।  सेक्यूलेरिज्म  का  र्थ  मत

 निरपेक्षता  तो  हो  संकेत  है  जिसमें  मत  पौर

 फ्न्धं  किसी  की  फर्क  नहीं  किया  जाता,  चाहे  कई

 ताजे  पढ़ें,  पूजा  करे)  हवन  करे,  किसे  प्रकार
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 का  बंधन  नहीं  है,  लेकिन  धर्म  का  वह  स्वरूप
 जिसको  इंसानियत  शरीर  मानवता  कहते  हैं,  जब
 तक  वह  शिक्षा  में  नहीं  जाएगा,  तब  तक  मनुष्य
 मनुष्य  नहीं  बनेगा  कौर  जो  आपका  उद्देश्य  है,
 वह  पूरा  नहीं  होगा  ।  इसलिए  ऐसी  स्मृति  बननी
 चाहिये  कुछ  विद्वानों  को लगाकर  जो  म्रसलभानों
 के  भी  उदार  भावों  को  इकट्ठा  करे।  क्‍या

 हाफिज  जालंघरी  मुसलमान  नहीं  था  जिसने

 ब्राह्मण  को  कहा  था।

 ओ  बिरहमन  नाले  नाकूस  मस्जिद  तक

 भी  पहुंचा  दे  t

 बुरा  कया  है  मुरज्जज़  भी  अगर  बेदार  हो
 जाए.  |

 ऐसे  जोर  से  शंख  बजा  दे  तो  ब्राह्मण,  कि
 उसकी  आवाज  मस्जिद  तक  पहुंच  जाए  भ्र ौर
 शंख  की  श्राचाज  सुनकर  अगर  मुसलमान  भी
 जग  जाए  भक्ति  करने  के  लिए  तो  इसमें  बुरा
 क्‍या  हैं  ?

 मुसलमानों,  हिन्दुओं  कौर  ईसाइयों  के
 उदार  विचार  आयें  और  उनके  भ्राता  पर

 हमारे  शिक्षणालय ों  में  पाठ्य-पुस्तकें  तैयार

 हों  ।  तब  उस  भारत  का  निर्माण  होगा,  जिसको

 हम  सब  बनाता  चाहते  हैं  ।

 कीमिया  मामू ले  में  संस्कृत  बुरी  तरह  से
 पिस  रही  है।  यह  हमारे  देश  की  पुरानी  थाती
 है,  जिसकी  सरकार  को  रक्षा  करनी  है|  हमारा
 यह  दुर्भाग्य  है  कि  आकाशवाणी  से  संस्कृत
 भाषा  का  कोई  प्रसारण  नहीं  होता  है,  लेकिन
 जमाने  में  खबरें  संस्कृत  में  प्रसारित  की  जाती
 हैं।  इसलिए  मैं  शिक्षा  मंत्री  से  भ्रनुरोध  करूँगा
 कि  वह  संस्कृत  को  संरक्षण  दें,  जो  उसे  और
 किसी  प्रकार  से  प्राप्त  नहीं  है,  जो  उनसे  ही
 प्राप्त  हो  सकता  है  1

 इन  शब्दों
 के  साथ  मैं  आपका  धन्यंब्राद

 करता  हैं
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 SHRI  RAJA  RAM  SHASTRI
 (Varanasi):  Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  in
 supporting  the  Demands  for  Grants  of  the
 Ministry  of  Education  and  Social  Welfare,
 I  would  like  to  refer  to  the  national  policy
 on  education  as  enunciated  by  the  Govern-
 ment  of  India.  It  says:

 “The  educational  system  must  pro-
 duce  young  men  and  women  of
 character  and  ability  to  national
 service  and  development.  Only
 then  will  education  be  able  to  play
 its  vital  role  in  promoting  national
 progress,  creating  a  sense  of  common
 citizenship  and  culture  and  strength  ene
 ing  national  integration.  This  is  necess-
 ary  if  the  country  is  to  attain  its
 rightful  place  in  the  comity  of  nations
 in  conformity  with  its  great  cultural
 heritage  as  unique  potentialities.”
 In  our  own  Congress  Party  munifesto

 also  similar  sentiments  are  expressed.  A
 Promise  has  beed  made  to  the  electorate.  I
 would  refer  to  it.

 “Education  is  a  marjor  instrument  for
 the  achievement  of  our  social  objectives
 and  to  generate  self-confidence  among
 the  people  in  accordance  with  national
 culture  and  tasks.  Among  the  major
 task  facing  education  is  the  inculcation
 of  new  social  values,  promotion  of
 secular  State  and  national  integration
 and  the  spreading  of  humane,  rational
 and  self-reliant  out  look.  It  must  enable
 the  fuller  developments  of  the  students’
 personality  and  equip  them  to  face  the
 challenges  of  a  fast-changing  world.”

 These  sentments  call  for  certain  obser-
 vations.  I  have  a  feeling  that  there  are
 loopholes  in  our  follow-up  of  these  policies.
 I  would  just  refer  to  one  instance,  In  the
 very  matter  of  our  most  ancient  classics
 like  Sanskrit,  Prakrit  and  Pali,  our  persona-
 lity,  national  personality,  is  split  because  it
 is  generally  supposed  that  Sanskrit  is  the
 concern  of  the  Hindus,  particularly  of  the
 Brahmins  ;  Prakrit  is  the  concern  of  the
 Jains;  and  Pali  is  the  concern  of  the
 Buddhists,  This  sort  of  bifurcation  or  tri-
 furcation  has  created  a  split  culture  ia  our
 heritage  and  we  have  Joat  a  great  deal  due
 to  this  dichotomy  or  trichotomy.  Mansy
 robust,  rationalistic  and  revolutionary  tradi-
 tions  have  been  lost  to.  us  because  we  have
 beglected  the  very  radical  and  very  revolu-
 tionary  trenda  in  Buddbistic'  philosophy

 a0d  Jala  philosophy  -aad  segregated  out:
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 selves  from  those  trends.  We  say  that  our
 national  haritage  is  one  stream.  But  the
 stream,  it  seems,  runs  apart  and  there  is  no
 effort  at  integration.

 Because  of  lack  of  time,  I  would  be  very
 scrappy  in  my  suggestions.  I  would  suggest
 that  at  least  one  Institute  in  Delhi  should
 be  established  by  the  Ministry  of  Education
 in  which  all  these  three  classics  can  be  taken
 together.

 The  courses  may  be  so  arranged  that
 certain  papers  from  different  classics  are
 studied  by  every  student,  and  taken  to-
 gether,  this  rich  culture  and  tradition  should
 be  broguht  down  into  our  modern  languages,
 Such  an  Institute  does  not  exist  in  India
 at  present.  In  Benaras  there  is  university
 devoted  to  the  study  of  Sanskrit.  The  Jains,
 in  their  own  institutions,  teach  Prakrit
 language  with  their  own  religion  and  sub-
 culture.  The  Buddhists  teach  Pali  language
 and  literature  with  Buddhist  philosophy.
 They  have  nothing  to  do  with  each  other.
 Each  one  is  hostile  to  the  other  resisting
 the  incoming  of  knowledge  from  any
 source  other  than  their  own.  Now,  there
 is  an  ancient  story.  A  Guru  was  trying  to
 teach  something.  Although  he  was  a
 Hindu,  he  said  some  thing  which  was  also
 enunciated  in  the  Buddhist  scriptures  and
 when  he  was  referring  to  this  matter  the
 disciple  asked,  ‘Well,  Sir,  that  day  when
 I  quoted  something  from  Buddhist  cauous
 you  said  that  it  wasa  Buddhist  saying  and
 hence  should  not  be  followed.  But,  now
 you  say  the  same  thing  as  the  Buddhists
 scriptures  say.’  The  teacher  said,  ‘The
 vessel  also  counts,  not  only  the  milk’.  This
 was  the  sort  of  segregation  we  had  come
 to  from  the  beginning  of  our  deterioration.
 Now,  in  ancient  India,  this  was  not  the  case,
 So,  I  would  suggest  that  some  integrated
 courses  of  these  classical  languages  institu-
 tions  should  be  there  to  bring  them  down
 into  the  modern  languages.  Because  there
 is  a  lot  of  talk  of  translating  works  from
 European  languages  into  Indian  languages
 and  vice  versa,  but  nobody  thinks  of  trans-
 lating  from  and  to  our’  own  heritage  which
 is  so  rich  rationally  and  revolutionarily,
 There  is  a  great  rational  tradition  in
 Buddhism  and  Jainism  which  we  have  com-
 pletely  fost  sight  of.  This  should  be
 recaptuced  and  integrated  in  our  cultural
 stream.  This  is  one  of  my  suggestions,

 While  on  this  pain  of  integration  and
 secularism  which  has  been  enunciated  in  uur
 netipadl  policy  and  siso  in  our  Congres
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 Manifesto,  I  see  that  there  is  a  lot  of  talk
 about  which  is  a  communal  Party  and  who
 is  a  communal  person  and  who  is  a  natioaal
 person  and  which  is  a  national  Party.  There
 is  a  lot  of  confusion  and  nothing  has  come
 out  of  it.  But,  I  think,  the  problem  is  not
 so  difficult.  There  are  certain  ways  in  which
 the  thing  can  be  defined.  For  instance,  I
 would  suggeat  that  those  Parties  which  do
 not  say  anything  against  the  caste  system  in
 their  manifestos,  and  in  their  doctrines,  are
 clearly  communal.  In  the  same  way,  those
 Parties  which  do  not  distinguish  between
 Indian  culture  as  a  whole  and  Indian
 religion  or  religions  in  plural,  those  people
 who  do  not  make  any  distinction  between
 Indian  culture,  the  composite  Indian  culture,
 and  this  religion  and  that  religion  belonging
 to  India,  are  clearly  communal.  I  think  it
 is  high  time  that  the  Education  Ministry
 should  set  up  some  body  or  same  committee
 to  look  into  these  matters,  because  who  else
 will  do  it  r  The  politicians  mostly  talk
 explicitly  or  overtly  in  terms  of  behaviour.
 Then  who  will  find  out  the  doctrinal  bases
 which  produce  the  poison?  It  is  only  the
 educationists  and  intellectuals  who  could  do
 that.  I  would  request  the  Ministry  of
 Educatiou  to  employ  somebody  on  this
 assignment  to  go  into  these  matters  fora
 very  practical  reason  so  that  the  text-books
 may  be  corrected  and  no  _  confusion  may
 remain  regarding  communal  matter  which
 creeps  into  our  text-books  and  spoils  the
 minds  of  our  children  who  inherit  the  split
 personality  of  our  culture.

 One  thing  more  I  would  say  when  I  am
 on  the  subject  of  text-books.  Sir,  the
 personality  of  our  children  cannot  be  comp-
 lete  without  knowing  the  other  heritage,  the
 heritage  of  sacrifice  and  struggle  that  we
 have  made  in  winning  our  independence
 and  which  we  are  still  making  in  reconstruct-
 ing  our  society.  The  text-book,  I  suggest,
 should  be  compiled  and  written  ina  very
 artistic  style  It  may  be  a  small  thing,  but
 it  should  give  the  national  struggle  right
 from  the  basic  reformers  and  thinkers’  move-
 ments  to  the  national  struggle  and  after  that,
 the  sacrifices  that  we  are  still  making  in  re-
 constructing  our  society  on  a  new  basis,

 This  text-book  should  be  a  ‘must’  for
 every  student.  No  student  should  be  certified
 as  having  been  educated,  without  having
 gone  through  this  text-book  at  some  stage
 of  his  education  or  other,

 There  is  Jot  of  talk  about  employment:
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 oriented  education.  It  seems  to  me,  this  term
 is  a  misnomer,  It  suggests  that  employment
 is  there  and  you  have  only  to  orient  educa-
 tion  towards  it,  but  that  is  not  the  position
 with  regard  to  employment.  We  should  be
 more  careful  with  regard  to  the  motivations
 and  objectives  of  our  educational  policy.
 Our  education  has  to  be  not  just  employ-
 ment-oriented,  but  also  employment  creative.
 From  this  point  of  view,  I  would  not  like
 retrenchment  or  reduction  in  training  and
 research  programmes,  or  higher  technical
 training  in  any  field  whatsoever.  Although
 it  may  seem  that  they  just  incrcase  educated
 unemployment,  because  they  are  not  getting
 jobs  to  the  extent  that  they  are  trained,  I
 do  not  want  to  reduce  their  numbers  because
 it  for  them  to  create  opportunities,  to  create
 situations,  with  their  knowledge  and  _  shill,
 which  should  ultimately  result  in  increasing
 employment  potential.

 I  would  like  to  refer  to  Social  Welfare
 within  the  few  minutes  that  I  have.  Social
 Welfare  must  not  be  considcred  only  as
 ameliorative  or  reformits  ;  it  is  not
 to  be  taken  as  just  a  matter  of  distributing
 some  doles  to  the  under-privileged  It  should
 better  be  taken  in  a  revolutionary  sense,  as
 it  has  great  scope  and  potentialities.  I  would
 give  one  illustration.  There  is  a  particular
 ituation  these  days:  Harijans  and  other
 people  are  being  murdered,  molested,  or
 being  tyrannised  our  in  so  many  villages.
 One  of  the  main  reasons  is  that  some
 traditional  modes  of  occupation,  traditional
 services  that  were  handed  down  to  some
 persons  by  inheritence  are  out-of-date  now.
 They  are  not  the  order  of  the  day.  People
 are  not  ready  to  do  those  things.  They  are
 not  ready  to  take  to  those  assignments  and
 duties  compulsorily.  You  cannot  compel
 people  now  to  take  to  those  assignments
 because  they  are  born  to  them.  If  these
 people  are  compelled  to  carry  the  washings
 of  the  new-born  baby  or  carry  the  dead
 animals,  a  very  oppressive  situation  arises,
 and  questions  of  Jaw  and  order  and_  social
 Justice  come  to  the  forefront  in  a  very  violent
 form.  On  the  other  hand  if  these  services  are
 not  performed,  what  will  happen  to  the
 hygiene  of  the  village  or  of  the  family  ?  So,
 what  I  feel  fs  that  this  gap  in  social  services
 must  be  made  up.  If  Government  is  anxious
 to  make  up  this  gap,  they  should  institute
 modern  services  on  voluntary  basis  to
 replace  those  traditional  services.

 SHRI  M,  RAM  GOPAL  REDDY
 >  Quarrels  are  not  on  account
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 of  that  ;  they  are  due  to  property  and  lands
 and  so  on.  He  is  mistaken.

 SHRI  RAJA  RAM  SHASTRI:  I  have
 my  own  experience.  It  isnot  only  that.  I
 have  myself  been  a  social  worker  for  50
 years  As  I  was  saying,  Sir,  Government
 should  fill  up  the  gap  by  instituting  modern
 services,  to  replace  the  traditional  services,
 on  a  voluntary  basis  just  as  modern  mid-
 wives  have  replaced  the  aditional  midwives
 or  dhais  in  the  field  of  health  services,  so
 that  these  questions  of  social  justice  and
 law  and  order  may  not  arise.  Lot  of  trouble
 can  be  avoided  if  social  welfare  work  is  taken
 up  in  a  revolutionary  sense.  This  is  not
 appreciated.  That  was  what  I  meant,

 [  have  some  more  points  to  make,  but
 since,  Sir,  you  have  rung  the  bell,  I  shall
 conclude  my  speech  now.

 SHRI  EBRAHIM  SULAIMAN  SAIT
 (Kozhikode)  :  Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  I
 am  grateful  to  you  for  having  give  this
 opportunity  to  speak  on  the  Demands  of
 the  Education  Ministry.
 I6  26  brs.

 SHRI  K.  N.  TIWARY  (in  the  chair)
 Sir  None  can  deny  the  importance  of  having

 a  proper  national  policy  for  the  education
 of  the  younger  generation  at  all  levels.  For
 the  economic  dvelopment,  industrial  effici-
 ency  and  for  the  growth  of  secularism  and
 democracy,  what  we  essencially  need  is  a
 proper  educational  system.  But,  unfortunately
 we  neither  have  a  healthy  and  proper
 educational  policy  nor  is  the  allocation  of
 funds  sufficient  for  this  gigantic  task.  Even
 primary  education  has  not  been  made
 compulsory  and  free  in  many  States  in
 India,  not  to  speak  of  secondary  education,
 After  25  years  of  Independence,  only  30  per
 cent  of  the  peuple  can  just  read  and  write.
 Actnally,  our  educationalsystem  continues  to
 be  defective.  In  fact,  it  is  an  extension  and
 continuation  of  traditional  policies  of  coloni-
 al  education  formulated  by  the  British
 Government,  I  am  afraid  that  nothing
 Substantial  has  been  done  for  the  last  25
 Years  to  improve  the  pattern  of  our  educa-
 tional  system.

 Several  commissions  have  been  appointed
 for  the  Purpose  of  bringing  about  changes
 in  onr  educational  system.  As  we  know,  we
 have  had  the  Radhakrishnan  Commission,
 the  Kothari  Commission  and  then  recently
 we  had  the  Gajendragadkar  Commission.
 Their  reports  are  all  there.  But  they  are  never
 implemented.  The  plea  is  lack  of  funds
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 or  the  argument  is  that  educations  is  a
 State  subject.

 With  the  laudable  purpose  of  promoting
 communal  harmony  and  national  integration,
 the  Saiyadin  Committee  was  appointed  to
 review  the  text-books  prescribed  in  schools
 and  colleges,  because  we  have  such  text
 books  as  create  hatred  between  different
 communities  and  preseat  a  distorted  version
 of  history  and  also  give  a  wrong  account  of
 of  various  religions  and  go  against  the
 aspirit  of  secularism  in  our  country  Govern-
 ment  had  received  the  report  long  back,
 but  those  recommendations  also  have  un-
 fortunately  not  been  implemented.

 In  short,  we  have  no  purposeful  and  mea-
 nigful  educational  policy  which  would  reflect
 our  cu!tural  heritage  and  which  will  help  in
 the  healthy  growth  of  the  nation  on  sociali-
 stic  lines.  Sir,  I  feel  that  the  standard  of
 secondary  education  must  be  raised  and  must
 be  made  job-oriented  and  university  edu-
 cation  must  be  for  advanced  studies  and
 research.

 A  defective  system  of  education  creates
 frustration  among  the  younger  generations,
 which  is  dangerous  to  the  progress
 of  the  country.  Many  education  Ministers
 have  come  and  gone  and  have  made  repeated
 Promises  to  improve  the  educational  pattern
 but  nothing  has  been  done.  I  hope
 that  at  least  now  the  Congress  Govern-
 ment  which  has  such  a  big  majority  in  the
 States  as  well  as  the  Centre  would  do  some-
 thing  substantial  to  evolve  a  proper  system
 of  education  which  will  go  a  long  way  in
 solving  the  problems  facing  our  country,
 and  developing  the  personality  of  our
 youngman  add  women.

 SHRI  PILOO  MODY  (Godhra):  Edu-
 cation  Hatao  !

 SHRI  EBRAHIM  SULAIMAN  SAIT:
 Coming  to  the  problem  of  Aligarh  Muslim
 University  concerning  in  particular,  here  also
 we  have  been  fed  on  promises  and  promises
 alone  for  the  last  so  many  years  by  people
 in  authority.  As  the  House  might  remember,
 the  late-lamented  Lal  Bahadur  Shastri,  the
 present  Prime  Minister  Shrimati  Indira
 Gandhi,  the  former  Education  Ministers
 Dr:  दि  K.  R.V  Rao  Shri  Siddhartha  Shankar
 Ray  all  have  been  promising  that  the  mino-
 rity  character  of  the  Aligarh  Muslim  Uni-
 versity  would  be  retained  and  a  satisfactory
 Bill  would  be  brought  forward  as  soon  as
 possible  for  this  purpose.  But  such  a  Bill
 has  not  so  far  seen  the  light  of  the  day.



 a1  0  DG.  Min.

 {Shr  Ebrahim  Sulaiman  Sait]
 In  April,  1970,  replying  to  the  debate  on

 the  Demands  of  the  Education  Ministry,
 Dr.  द  K.  R,  V.  Rao  said  on  the  floor  of  this
 House  :

 “I  took  the  matter  to  the  Cabinet  and
 I  have  decided  to  introduce  the  Aligarh
 Muslim  University  Bill  as  early  as  possi-
 ble.  I  will  try  to  introduce  this  Bill
 during  this  session  or  otherwise  it  will  be
 introduced  definitely  in  the  next  session.”

 But  nothing  was  done  even  after  that.  Then
 came  Shri  Siddhartha  Shankar  Ray.  When
 I  pressed  the  matter  again,  he  also  said
 while  replying  to  the  debate  on  the  Demands
 of  the  Education  Ministry  last  year  :

 “With  regard  to  the  Aligarh  Muslim
 University,  Shri  Sait  has  referred  to  the
 delay  in  the  introduction  of  the  Aligarh
 Muslim  University  Bill.  While  there
 hss  been  some  delay  in  the  matter,  this
 has  been  entirely  due  to  our  of  efforts  to
 have  a  consensus  in  the  matter.  Mean-
 while,  the  Gajendragadkar  Committee
 has  submitted  its  report  on  the  govern-
 ance  of  the  universities,  which  has  been
 considered  by  the  University  Grants
 Commission.  The  recommendations  of
 the  Committee  are  under  examination  by
 the  Minisitry  and  in  no  long  time  legis-
 lative  proposals  will  be  formulated  in
 the  light  of  this  report  and  a  compre-
 hensive  Bill  on  Aligarh  Muslim  Uni-
 versity  would  be  introduced  at  the  ear-
 liest.”.
 SHRI  SHASHI  BHUSHAN  (South

 Delhi)  :  The  Bill  is  coming  this  session.
 SHRI  EBRAHIM  SULAIMAN  SAIT  :

 For  the  last  seven  years  promises  have  been
 made  by  Education  Ministers.  This  pro-
 mise  has  been  made  in  the  election  manifesto
 of  the  Conrgess  also.  I  want  to  demand
 again  that  this  Bull  be  brought  forward  as
 early  possible,  a  Bill  that  will  satisfy  the
 aspirations  of  the  Muslim  minority  in  the
 truesense  of  the  word.

 I  fail  to  understand  this  lame  excuse
 and  delay.  The  House  might  remember  that
 Shri  ्,  A.  Ahmad  was  deputed  by  the  Prime
 Niinister  to  find  asolution  about  the  future
 of  the  Aligarh  Muslim  University.  He  had
 appointed  a  committee  of  eminent  jurists
 and  educationists  known  as  the  Beg  Com
 mittee  for  examining  the  various  proposals
 and  making  recommendations.  The  Commi-
 ttee  submit  ted  its  report  in  1968.  Four  yeare
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 and  passed,  The  report  has  been  welcomed
 with  approval  by  all  important  muslim  orga-
 nisations,  the  Aligarh  Muslim  University  Old
 Boys’  Convention,  the  Aligarh  Muslim  Uni-
 versity  Union  and  The  Muslim  Members  of
 Parliment.  But  still  nothing  has  been  done.

 T  have  to  emphasis  there  that  the  Aligarh
 Muslim  University  is  an  endearing  monu-
 ment  of  the  culture  of  the  Muslims  of  the
 country,  raised,  created  and  founded  by  the
 labour  and  great  sacrifice  of  the  Muslim
 community  and  cherised  by  it  as  a  trust  and
 bequeathed  to  the  future  generations,  What
 we  demand  {s  that  its  minority  and  resi-
 dential  character  should  be  retained  and
 protected.  The  University  is  being  run
 under  an  Ordinance  which  was  later  con-
 verted  into  an  Act,  All  the  members  of
 the  Court  and  the  Council  are  appointed,
 not  elected.  Thus  the  University  is  run  i
 a  dictatorial  manner.  We  want  that  ther®
 should  be  autonomy  for  the  Universitye
 There  should  be  an  Elected  Council  and.
 Court  which  will  administer  the  affairs  of
 the  University.  I  want  to  point  out  that
 any  attempt  to  change  the  basic  Muslim
 character  of  the  Univeisity  will  only  a  create
 a  feéling  of  frustration  in  the  Muslim
 minority  and  also  shake  its  confidence  in
 democracy.  I  would  like  to  point  out  to
 the  Education  Minister  and  to  my  friends  in
 Parliament  belonging  to  the  ruling  party
 that  the  pledge  given  in  the  election  mani-
 festo  of  the  Congressat  the  time  of  the
 mid-term  poll  inw  97]  as  as  follows  :

 “Secularism  is  one  of  the  tenets  of
 the  Constitution,  In  accordance  with
 the  constitutional  imperative,  the  Cong-
 ress  will  strive  to  ensure  that  minorities
 have  full  freedom  to  establish,  manage
 and  run  educational  and  other  institu-
 tions.  The  Congress  will  strive  to  ensure
 the  democratic  functioning  and  protect
 the  autonomous  character  of  educational
 institutions  including  those  at  the
 instance  and  for  the  benefit  of  the  min-
 orities”’.
 SHRI  PILGO  MODY  :  He  got  fooled

 by  it.
 SHRI  EBRAHIM  SULAIMAN  SAIT  :

 It  is  high  time  Government  understood  that
 justice  delayed  is  justice  denied,  I  hope
 there  will  be  no  further  delay  in  acting  upto
 the  promise  made  and  pledge  given  several
 times  in  the  past,
 While  speaking  on  this  subject,  I  cannot  but

 tefer  to  the  refusal  of  the  Prime  Minister  ६०
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 meet  students  of  the  Aligarh  Muslim  University
 who  were  demonstrating  before  her  residence
 on  the  23rd  of  last  month.  Some  of  the
 students  were  also  arrested.  though  they
 conducted  themselves  in  a  very  peaceful
 manner  and  raised  no  objectionable  slogans.
 This  atttude  to  the  students  was  not  only
 unwise  and  undemocratic  but  sorrowful  and
 shameful.  Anyway  the  present  Education
 Minister,  has  once  again  given  an  ssurance
 of  the  A.M,U.  that  the  basie  character  of
 the  University  will  not  be  altered.  I  hope
 that  the  promise  would  be  kept  at  least
 this  time.

 AN  HON.  MEMBER  :  What  about
 Banaras  ?

 SHRI  EBRAHIM  SULAIMAN  SAIT  :
 That  is  a  majority  University.

 SHRI  M.  RAMGOPAL  REDDY  :  Even
 after  25  years  of  partition.  some  people  are
 talking  in  the  same  vein.  We  are  very  sorry
 about  this.

 SHRI  EBRAHIM  SULAIMAN  SAIT  :
 There  is  nothing  wrong  in  the  view.  It  is  in
 the  Constitution.  Theruling  party  has  stated
 it  in  it  selection  manifesto.  What  be  Demand
 is  just  implementation  of  that,  nothing  more,
 nothing  less,  I  hope  the  present  Education
 Minister  who  was  ridiwatch  eouncetad  with
 the  A.M.  U.  will  keep  up  the  promises
 made  by  Government  and  by  the  Prime
 Minister  and  Education  Ministers  so  that
 his  name  will  the  remembered  as  one  who
 kept  his  promise,  not  as  an  Education
 Minister  who  also  went  on  breaking  promises,
 as  has  been  done  in  the  past  by  orhers.

 SHRI  हू,  PRADHANI  (Nowrangpur):
 Mr,  Chairman,  Sir,  in  supporting  the  demands
 under  the  control  of  the  Ministry  of  Educa-
 tion  and  the  Department  of  Social  Welfare,
 T  submit  before  the  House  that  on  calcula-
 tion  }  find  that  abont  23  per  cent  of  the
 total  population  of  our  country  belongs  to
 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes.  In
 my  State  of  Orissa,  24  per  cent  of  the  total
 Population  of  the  State  belongs  to  Scheduled
 Tribes,  and  another  16  per  cent  to  the
 Scheduled  Castes,  making  up  a  total  of  40
 Per  cent,  among  whom  the  most  backward
 People,  for  example,  are  tribes  known  as
 Bonda  Paraja,  Koya,  Gadava  and  Soura.  They
 ate  so  backward  that  the  five  year  Plans
 have  brought  no  noticeable  change  in  them.
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 I  am  happy  that  during  this  period,  that
 is,  the  fourth  Plan  period,  the  Government
 have  decided  to  give  a  distinct  and  special!
 treatment  to  the  most  backward  tribes.  I
 would  like  to  put  forth  some  important
 points,  before  this  House,  which  affects  the
 economy  and  bars  the  progress  of  the  most
 backward  people  of  our  socitey.  As  most
 of  the  Scheduled  Caste  people  do  not  possess
 land,  they  are  deprived  of  any  assistance  by
 these  banks  and  co-operative  societies.  Only
 0  per  cent  of  the  population  of  Scheduled
 Castes  and  Scheduled  Tribes  are  assisted  by
 these  banks  and  co-operative  societies,  and
 that  too  after  not  during  the  agricultural
 season,  but  after  the  agricultural  season.  If
 during  the  month  of  October,  the  co-opera-
 tive  societies  give  them  loan  it  is  of  no  use
 to  the  cultivator,  and  that  is  why  many
 tribal  cultivators  approach  the  private  money-
 lenders  and  take  the  loan  at  very  high  rates
 of  interest.  When  the  repayment  time  comes,
 the  cultivator  repays  the  amount  either  by
 selling  his  landed  property  or  some  other
 property  which  he  has.  In  this  way,  the
 faulty  running  of  co-operative  societies,
 especially  in  the  Koraput  district  of  my  State
 which  is  in  the  main  Adivasi  belt  of  Orissa,
 harms  the  Scheduled  Caste  and  Scheduled
 Tribes  instead  of  helping  them.

 Money-lenders  and  liquor-vendours  are  the
 main  exploiters,  of  the  tribal  people  in  my
 state  and  these  tribals,  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes,  under  pressure,  approach
 the  private  money-lenders  and  take  the  loans
 promising  to  give  high  rates  of  interest.  At
 the  time  of  repayment,  they  have  to  pay
 several  times  more  than  the  money  they
 had  taken.  Thus,  the  money-lenders  taking
 advantage  of  the  tribal  people,  oppress  them
 at  the  time  of  realisation,  and  it  so  happened
 that  in  my  constituency,  sometime  back,-
 about  seven  years  back—one  tribal  person
 sold  two  of  his  children  for  Rs.  32  to  repay
 the  loan.

 MR.  CHAIRMAN  :  You  are  supposed
 to  speak  on  education  and  social  welfare.

 SHRI  K.  PRADHANI  :  Sir,  I  am  not
 speaking  on  education.  I  am  speaking  on
 social  welfare.  So,  I  suggest  to  the  Govern-
 ment,  to  the  Minister  in  charge  of  the  social
 welfare  department,  to  open  the  Tribal  Cor-
 poration  to  putend  to  the  explcitation  of
 the  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes
 by.  these  money-lenders,
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 I  wish  to  put  forth  another  important  po-
 int  regarding  the  pushing  up  of  the  sale  of
 liquor,  According  to  social  custom,  there
 is  no  restriction  on  the  drinking  habit
 among  the  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  and  so  this  pushing  up  of  the  sale  of
 liquor  tends  them  more  to  drinking  and  they
 get  addicted  to  it.  There  are  several  instances
 in  my  place  of  scheduled  cast  and  scheduled
 tribe  people  having  sold  their  landed  property
 either  to  repay  the  loan  or  buying  !iquor  for
 drinking.  So  it  is  my  earnest  request  to  the
 House  to  introduce  compulsory  prohibition
 through-out  the  scheduled  castes  and  tribes
 belts  in  the  country.

 As  I  said,  most  scheduled  castes  people
 do  not  possess  land  and  that  is  why  they  are
 deprived  of  financial  assistance  by  the  coop-
 perative  societies,  etc.  Those  who  do  not
 possess  land  are  in  the  habit  of  cutting  the
 forests  for  podu  cultivation  for  their
 livelihood,  The  Goverment  prosecute  them
 and  fine  them  or  put  them  in  jail.  My
 suggestion  is  that  there  is  plenty  of  cultivable
 land  available  in  jungles.  There  people  can
 be  colonised  and  established  in  colonies.  We
 will  achieve  two  objects  of  a  time.  We  can
 stop  the  destruction  of  forests  by  tribals  and
 secondly,  we  can  establish  these  landless
 people  in  colonies.

 Jt  has  been  decided  by  Government  not
 to  open  any  tribual  development  blocks
 during  the  fourth  plan  period.  But  there
 are  a  number  of  blocks  in  the  country  which
 satisfy  the  criteria  for  becomiug  tribal
 development  blocks,  They  have  more  than
 66  per  cent  of  tribal  population,  But  they
 have  not  been  declared  as  tribal  development
 blocks,  During  this  plan,  the  tribal  deviop-
 ment  blocks  are  financed  with  Rs  10,  lakhs
 each.  But  other  blocks  are  deprived  of  any
 assistance  because  they  are  not  declared  as
 tribal  development  blocks.  There  is  thus  a
 great  disparity.  I  request  the  minister  to
 make  alternative  arrangements  to  release
 funds  for  these  blocks  which  are  not  declar-
 ed  as  tribal  development  blocks.

 Coming  to  education,  I  subumit  that
 proverty  prevents  the  scheduled  castes  and
 tribes  people  from  educating  their  children
 fn  the  schools.  Their  children  are  engaged
 in  earning  their  livelihood  and  they  do  not
 attend  schools.  So,  residential  type  of
 schools  are  best  suited  to  them,  But  the
 number  of  such  schools  is  very  limited  to
 accommodate  them:  I  suggest  that  as  many
 residential  schools  as  possible  should  be
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 opened  for  the  benefit  of  the  children  of  the
 down-trodden  people  of  our  society.

 Coming  to  services,  6  and  77  per  cent
 of  Government  vacancies  are  reserved  for
 scheduled  castes  and  scheduled  tribes
 respectively  and  every  year  lakhs  of  rupees
 are  being  spent  for  the  pre-examination  year
 training  of  these  candidates,  But  actually
 only  a  few  vacancies  are  filled  by  the  SCST
 candidates,  The  explanation  given  is,
 sufficient  number  of  SCST  candidates  with
 the  reguired  minimum  qualification  did  not
 turn  up  at  the  examination  In  my  opinion,
 it  isan  admitted  fact  that  the  SCST  people
 are  not  as  efficient  as  the  general  people  and
 hence  the  reservation  system  is  there.  If
 sufficient  facilities  are  given  to  the  scheduled
 castes  and  tribes  people  having  sufficient
 academic  qualifications,  I  am  _  sure  all
 these  vacancies  can  be  filled  every  year.

 श्री  धझनन्त'  प्रभाव  घुसाया  (बस्ती)  :  सभा-
 पति  महोदय,  मैंने  अपने  पूर्व  कई  वक्ताश्रों  के
 भाषा  सुने  ।  इन्होंने  शिक्षा  के  विषय  में  अपने
 विचार  व्यक्त  किये  ,  महोदय,  हमारी  वर्तमान
 शिक्षा  पद्धति  के  विषय  में  जब  मैं  सोचता  हूँ  तो

 मुझे  बड़ी  निराशा  होती  है  ।  निराशा  इसलिए
 होती  है  कि  हम  लोग  बात  और  आवाज  बहुत
 ऊंची  करते  हे,  परन्तु  जब  काम  करने  का  समय
 भ्राता  है  तो  हम  लोग  उदासीन  हो  जाते  है  1

 सभापति  महोदय,  प्रति  वर्ष  इसी  पीलिया-
 मेट  में  शिक्षा  के  बजट  के  सम्बन्ध  में  बहस
 होती  है  |

 प्रति  वर्ष  शिक्षा  की  उन्नति  के  विषय  पर

 यहां  बहस  होती  है  और  सुझाव  दिये  जाते  हैं
 सुझाव  के  साथ  साथ  कमेटियां  शौर  सब  कमेटियां
 बनती  हैं  तथा  कमीशनों  की  रिपोर्ट्स  भी  जाती
 है  |  परन्तु  शासन  और  शिक्षा  विभाग  के  भ्र धि-
 कारियों  की  तरफ  से  क्‍या  किया  जाता  है?
 उनको  सुन  लिया  जाता  है  कौर  सुनकर  उत्तर
 दे  दिया  जाता  है  और  यही  से  मामला  खत्म  हो
 जाता  है  1

 प्रति  ब  शिक्षा  सम्बन्धी  रिपोर्ट  अथवा

 सुझाव  जो  दिये  जाते  हैं  इनके  विषय  में  क्या
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 विचार  किया  जाता  है।  साइकालोजिस्ट्स  और

 एजुकेशनिस्टस  की  इसके  विषय  में  क्या  राय  है,
 उन  पर  कौन  कौन  से  एक्सपेरीमेंट  किये  गये,
 क्या  सुझाव  इस  पर  मांगे  गये  और  कितने
 कार्यान्वित  हुए,  प्रॉस्पेक्ट्स  सिस्टम  और

 सब्जेक्ट्स  में  क्या  परिवर्तन  और  परिबद्ध न
 हुए,  इन  सब्र  विषयों  पर  कुछ  भी  नहीं  किया
 गया  ।  शिक्षा  को  किस  तरह  से  डाइनेमिक
 बनाया  जाय,  इस  पर  कुछ  नहीं  किया  गया  i

 art  शिक्षा  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  है  हि  वे

 इस  पर  घ्यान  दें।

 शासन  और  शिक्षा  विभाग  की  इस  प्रकार
 की  उपेक्षा  क ेकारण  जन-साधारणी  में  शिक्षा
 के  प्रति  कोई  जागरूकता  नहीं  झाई  कौर  देश
 की  शिक्षा  चौपट  हो  गई  ।  शिक्षा  विभाग  में

 विद्वानों  की  कमी  नहीं  है।  वहां  पर  बड़े  बड़े
 विद्वान,  रिसर्च  स्कालसें,  ऐडमिनिस्ट्रेटिव,

 साइकालोजिस्ट्स  और  एजुकेशनिस्ट्स  रहते  हैं,

 परन्तु  इन  विद्वानों  ने  शिक्षा  विभाग  को  क्‍या

 दिया ?  क्‍या  उन्होंने  अपनी  विद्वता  से  अपने

 जीव कोपा जन  के  अलावा  समाज  के  लिये  कोई

 कल्याणकारी  कार्य  किया  ?  इस  चीज  को  शासन

 और  शिक्षा  विभाग  को  देखना  चाहिए  1

 प्रभी  तक  जो  परम्परा  यहां  पर  कायम

 रही  है  उससे  तो  बड़ी  ही  निराशा  हो  रही  है  1

 जब  हम  दूसरे  मुल्कों  दी  शिक्षा  के  विषय  में,
 'विशेषकर  जर्मनी,  जापान  शौर  स्विटजरलैंड  के

 विषय  में  पढ़ते  है  तो  हमारे  हृदय  मे  एक  टीस
 ना  पैदा  होती  है।  मन  में  यह  प्रश्न  उठता  है
 कि  कौन  सा  वह  सौभाग्यवाली  दिन  होगा  जब

 जैसी  शिक्षा  वहां  पर  दी  जाती  है  वैसी  शिक्षा
 यहां  के समाज  के  अनुरूप  दी  जायेगी  ।  वहां  के

 एजुकेशनिस्द्स  और  साइकालोजिस्ट्स  की  निगाह
 हमेशा  समाज  की  शिक्षा  के  ऊपर  रहती  है।
 वह  वहां  के  विचारशील  सुझाव  शर  वहां  की

 एजुकेशन  की  बुराइयों  का  भनोवेशञानिक

 विश्लेषण  करके  एक्सपेरीमेंट  करते  हैं  कौर  भाने
 वाले  समय  के  लिए  किस  तरह  से  उसको  मोह
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 कर  ठोक  किया  जाये,  किस'  तरह  से  शिक्षा  का
 समाज  के  अनुकूल  बनाया  जाय,  इसको  देखते

 हैं।  विल्कुल  उसी  तरह  से  जब  तक  हमारे  देश
 में  शिक्षा  नहीं  दी  जायेगी  तब  तक  हमारे  देश
 का  निर्माण  नहीं  हो  सकता  ।

 हमारे  देश  में  सोशलिज्म  लाने  की  बात

 की  जा  रही  है,  परन्तु  अब  तक  शिक्षा  में  परि-
 वर्तन  नहीं  होगा  तब  तक  देश  में  सोशलिज्म

 नहीं  जायेगा  कौर  उस  समय  तक  देश  के  निर्माण
 की  बात  सोचना  व्यर्थ  है।

 इसके  अलावा  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हू
 कि  सन्‌  946  के  पहले  हमारे  विद्यालयों  में

 या  हमारे  शिक्षा  विभाग  में  शअ्रनैतिकता  और

 रिश्वतखोरी  नहीं  थी  1

 परन्तु  इस  जमाने  में  क्‍या  चीज  चल  रही
 है  इसको  सुन  लीजिये  ।  रिश्वतखोरी,  बेईमानी,

 जातीयता,  ग्रुटबन्दी  शादी  का  बोलबाला  है  इन

 इंस्टीट्यूजंज  में  :  इतना  ही  नहीं,  जो  आंइस
 इन  विद्यालयों  को  और  लोकल  बाडीज  को  और
 आटो नो मस  बाडीज  को  दी  जा  रही  है  उनका

 खच  भी  बड़े  अनैतिक  ढंग  से  हो  रहा  है।
 परिणाम  यह  हो  रहा  है  कि  हर  जगह  अशांति

 है  1  मैं  इसकी  एक  मिसाल  आपको  दिल्ली

 यूनिवर्सिटी  की  दे  रहा  हु  जो  हमारी  नाक  के

 तीचे  है।  यहां  पर  शिक्षा  विभाग  में  सफेद  हाथी
 भी  पाले  जा  रहे  हैं।  इन  सफेद  हाथियों  में  से

 एक  सफेद  हाथी  है  काउंसिल  आफ  सोशल

 साइंसिस  एंड  'रिसने।  साठ  लाख  रुपया  सालाना

 इस  इंस्टीट्यूशन  पर  खर्च  हो  रहा  है  भौर  यह
 रुपया  बिल्कुल  थाना  की  तरह  बहाया  जा  रहा  है  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  इस  खच  को  रिव्यू  किया  जाए
 और  वहां  जितनी  भी  डिसक्रिपेंसीज  हैं,  उनको

 देखा  जाय  और  गड़बड़ी  पर  रोक  लगाई  जाए।
 जबतक  इस  वजह  के  चीजों  पर  रोक  नहीं  लगेगी

 तब  तक  शिक्षा  का  असली  प्रसार  होना  असम्भव

 है।  यही  कारण  है  कि  देश के  विद्यालयों में
 इतनी  अशान्ति  है  कौर  पैसों  की  चोरी,  गुटबन्दी
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 तथा  जातीयता  चलती  है।  बनारस,  लखनऊ,
 इलाहाबाद,  कलकत्ता  और  पटना  विश्वविद्यालय
 की  हालत  बिगड़ती  चली  जा  रही  है  |  अरब  आप
 इसके  मूल  कारण  को  देखें  तो  शनाप  पाएंगे  कि

 यही  बुराइयां  हैं  जिनकी  वजह  से  इनकी  हालत
 बिगड़ती  चली  जा  रही  है।  इस  वास्ते  इन

 बुराइयों  की  तत्काल  रोका  जाना  चाहिये  ।

 शिक्षा  के  क्षेत्र  में  कुछ  उपलब्धिया  भी  हुई

 हैं।  लिट्रेसी  कुछ  बढी  है  और  साथ-ही-साथ
 साइंस  की  रिलीज  भी  हुई  है  और  इसके  लिए
 शासन  ध्रौर  शिक्षा  मंत्रालय  धन्यवाद  का  पात्र  है  t

 अब  मैं  सोशल  वेलफेयर  के  बारे  मे  कुछ
 निवेदन  करना  चाहता  हूं।  भारतवर्ष  मैं  ऐसा
 कोई  गांव  नही  हैं  जिसमें  दीडयूल्य  कास्ट  शौर
 शेड्यूल  ट्राइव  के  लोग  नहों।  हर  गांव  में
 करीब-करीब  ये  लोग  पाए  जाते  हैं  कौर  शायद
 संसार  की  सतह  पर  इतनी  दुर्दशा  किसी  की  नहीं
 होती  है  जितनी  इनकी  होती  है।  मैंने  स्वयं  छः
 गांवों  का  सर्वे  किया  था।  उस  सर्वे  में  मुझे  एक
 ऐसी  घटना  देखने  को  मिली  जो  कि  शायद  बहुत
 ही  कम  लोगो  को  मालूम  है।  जिस  बर्तन  मे

 सूअर  पानी  पीता  है  उसी  बर्तन  में  इसान  भी

 पानी  पीता  है।  शायद  ऐसी  चीज  संसार  के
 किसी  कोने  में  नही  हुई  होगी।  जब  उनको  ऐसी
 हालत  है  तो  उन  बेचारों  को  शिक्षा  देने  का  क्या

 गधे  है  ?  उनको  शिक्षा  देने  के  लिए  चार  खाने,
 आठ  आने,  एक  रुपया,  दो  रुपये  का  बेट

 दिया  जाता  है  और  उनको  स्कूल  भेजा  जाता

 है।  उनको  जितनी  फैसिलिटी  दी  गई  हैं  वह
 सब  पोलिटिकल  वेट  है  1  इसमें  कोई  स्पौंटेनियटी

 नहीं  है।  भ्रमर  यह  पोलिटिकल  बेट  न  होती  तो

 शायद  26  साल  हो  गए  हैं,  अब  तक  उसकी

 हालत  सुधर  जाती।  मुझे  तो  ऐसा  लग

 रहा  है  कि  उनकी  हालत  बद  से  बदतर  होती

 बड़ी  जा  रही  है।  कोई  गांव  आज  ऐसा  नहीं  है

 जहां  पर  शेड्यूल  कास्ट  और  ट्राइव्ज  के  लोगों

 के  पास  अगर  दो  प्रंगुल  जमात  है  तो  गांव  भर

 लिपटकर  उन  लोगों  को  गांव  से  उजाड़ने  की

 कोशिश  मैं  न  हो।  इसका  सबूत  हू  हैं  कि  यहां
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 पर  हर  रोज  अखबारों  में  ऐशी  खबरें  छपती  हैं
 कि  कहीं  दोइयूल्ड  कास्ट  की  औरतों  को,  बहनों
 को  और  लड़कियों  को  कोई  नंगा  नचा  रहा  है।
 कोई  उनको  गोली  से  मार  रहा  है,  कोई  उजाड़
 रहा  है,  कोई  निकाल  रहा  है।  लेकिन  स्वरन  मेट
 कुछ  नहीं  कर  रही  है  और  अगर  कर  भी  रही  है,
 तो  वहू  दिखाने  के  लिए  है।  इसका  कारण  क्या

 है?  गवर्नमेंट  की  मशीनरी  में  ज्यादातर  वही
 लोग  है,  जो  शिड्यूल्ड  काइट्स  के  विरुद्ध  है,  जो
 उनसे  घृणा  करते  हैं।  ये  सब  लोग  मिलकर

 छशिड्यूल्ड  कास्ट  के  लोगों  के  विरुद्ध  हीनस  क्राइम
 करते  हैं,  उन  गरीबों  को  विक्टिमाइज  करते  है  1
 क्या  यही  समाज  कल्याण  की  निशानी  है  ?

 भ्र भी  एक  माननीय  सदस्य  ने  शिडयूल्ड
 काइट्स  की  नौकरियों  के  विषय  में  कहा  है।
 मैं  खुद  भी  एक  एजुकेशन  अाफिसर  रहा  हूं  1
 जब  कभी  इन  गरीबों  के  लिए  किसी  नौकरी  का,
 एक  चपरासी  की  नौकरी  का  भी,  मौका  प्राता

 है,  तो  जैसे  लोगों  पर  पहाड  टूट  पड़ता  है।
 पचास  हिम्मतें  की  जाती  है  कि  किसी  को
 चपरासी  की  नौकरी  भी  न  मिले।  शिडयूह्ड
 काइट्स  के  लोगें  के  प्रति  एक  प्रेजुडिस  हैं।  उनके
 बारे  में  सोचा  जाता  है  कि  वैसी  व  ही  रहें,  जैसे
 किये  हैं।

 मैं  आपको  अपना  एक  इनस्टांस  बताना

 चाहता  हूं।  मेरे  यहां  चपरासियों  की  दो  जगहें
 खाली  थीं।  मैंने  सोच  लिया  था  कि  मैं  उन  दोनों

 जगहों  पर  शिड्यूल  काइट्स  के  आदमियों  को

 रखूंगा  -  लेकिन  एक  मिनिस्टर  ने  मुझे  लिखा--
 शायद  जमी  भी  वह  चिट्ठी  मेरे  पास  हो--कि
 उस  जगह  पर  अमुक  व्यक्ति  को  रख  लिया  जाय
 इस  स्थिति  मैं  इन  गरीओं  को  नौकरी  कैसे
 मिलेगी  ?

 मैं  यूनियन  पिलक  सर्विस  कमीशन  के  एक
 मेम्बर  की  बात  मापकों  बताना  भीरुता  हूं  t  मैं

 उसका  नाम  नहीं  बताना  चाहता  हूं  |  प्राय  देखिये
 कि  किस  तरह  होशो  गरीबों  को  प्रेमराज

 करते  हैं।  पृ नियत  वस्ति  शक्ति  कभीकभी  का
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 वह  मेम्बर  खुद  शिड्यूल्ड  काइट्स  का  झ्रादमी
 था  |  जब  कोई  शिड्यूल  कास्ट  करा  उम्मीदवार

 वहां  पर  इन्टरव्यू  क ेलिए  जाता  था,  तो  दूसरे
 मेम्बर  उससे  कुछ  क्वेश्चन  करते  थे  और  कहते
 थे,  “ओह,  ही  इज  ए  शिड्यूल्ड  काइट्स  मैन”
 लेकिन  शिड्यूल्ड  काइट्स  का  मेम्बर  वही
 क्वेश्चन  दूसरे  उमीदवारों  से  पूछता  था  भ्र ौर

 कहता  था,  “आर  दे  शिड्यूल  काइट्स  मन 7”
 जब  टाप  से  बाटम  तक  शिड्यूल  काइट्स  के

 लोगों  के  प्रति  प्रेजुडिस  भरा  पड़ा  है,  तो  फिर

 इन  गरीबों  का  कल्याण  कैसे  होगा  ?

 7.00  brs

 पिछले  वर्षों  में  इसी  गवर्नमेंट  में  यह  तय

 हुआ  था  कि  शिड्यूल  काइट्स  या  शिड्यूल्ड
 ट्राइबल  का  आदमी  ही  कमिश्नर  के  पद  पर

 नियुक्त  किया  जायेगा।  शिड्यूल्ड  कास्ट  के
 बेस्ट  पासिवल  कैंडिडेट्स,  वाइस चांसलर  तक,
 मौजूद  थे,  लेकिन  यह  जगह  उनमें  से  किसी  को
 न  दे  कर  एक  दूसरे  आदमी  को  दे  दी  गई,
 जिसको  विश्यूल्ड  काइट्स  के  साथ  कोई  हमदर्दी
 नही  है  t

 इतना  ही  नहीं,  सोशल  वेलफेयर  डिपार्टमेंट
 में  सिड्यूल्ड  काइट्स  के  कितने  आदमी  हैं  ?  उस

 में  एक  हो  प्रोफेसर  है  और  मुल्क  मालुम  हुआ
 है  कि  उसको  भी  निकालने  की  कोशिश  की  जा

 रही  है  क्या  यही  समाज  कल्याण  के  लक्षण  हैं  ?

 एक  निवेदन  मुझे  और  करना  है  कि  जब
 तक  सेंटर  में  सोशल  एजुकेशन  की  अलग

 मिनिस्ट्री  नहीं  होगी  और  जब  तक  फोसिबली
 दम्पा्टेट  प्वाइंट्स  पर  शिड्यूल  काइट्स  कौर

 शिड्यूल्ड  ट्राइब्ज  के  आदमी  नहीं  रखे  जाएगे  तब
 तक  इन  लोगों  का  कल्याण  नहों  होगा  ।  इसके

 लिए  एक  सबूत  मैं  दे  रहा  हूं  7  देखिए,  अगरचे-
 बिलिटी  जापान  में  भी  था,  भ्र मे रिका  में  भी  थी,
 और  मारीशस  में  भी  थी।  लेकिन  इन  तीनों  में
 कैसे  प्रनःचेबिलिटी  खत्म  हुई  इसका  एक  थोड़ा
 सा  उदाहरण  देता  हैं।  जापान  में  वहां  के  किंग

 यह  माइक  किया  था  कि  बगर  कोई  आदमी

 CHATRA  23,  1894  (SAKA)  Absence  —Report  242

 किसी  के  साथ  डिस्किमिनेशन  करता  है  तो

 शूट  हिम  डाउन  ।  मैं  यही  निवेदन  करूंगा  कि

 वहां  कि  अनटचेबिलिटी  एक  हफ्ते  में  खत्म  हो
 गई  ।  अमेरिका  की  जो  नीग्रों  प्राब्लम  है,  वहां
 पर  इस  वक्‍त  कितनी  अच्छी  नीरज  की  प्रोग्रेस

 हो  रही  है  जिसके  कारण  में  मैं  जाऊं  तो  ज्यादा
 समय  लग  जायगा  |  वही  केस  मारीशस  का  है  1
 मारीशस  में  लोकप्रिय  स्ट्रेट  के  ही  आदमी  ज्यादा-
 तर  हैं।  उनमें  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  विहार,  तामील-

 नाडु  वगैरह  के  दमी हैं।  लेकिन  वहां  की
 अनटचेबिलिटी  खत्म  हो  गई।  मगर  हिल्हुस्तात
 की  अनटचेबिलिटी  जो  हजारों  वर्षों  से  चली  श्री

 रही  है  कभी  तक  वैसी  की  वैसी  ही  है  कौर  बदे
 से  बदतर  होती  चली  जा  रही  है।  मेरा  यही
 श्राप  से  निवेदन  है  कि  यह  जितनी  जल्दी  खत्म

 हो  सके  अनटचेबिलिटी,  प्रीजुडिसेज  और  जितने

 खराब  सोशल  कस् टम्स  हैं,  इनको  खत्म  करें ।

 इनको  खत्म  करने  में  ही  देश  का  कल्याण  है।
 SHRI  KARTIK  ORAON  (Lohardaga)  :

 Mr.  Chairman,  Sir,  ?  rise  to  support  the
 Demands  for  Grants  of  the  Ministry  of
 Education  and  Social  welfare.  But  I  would
 like  to  say  something  which  perhaps  not
 many  members  have  said.  Because  you  are
 very  particular  about  time,  may  I  request
 that  you  may  not  press  the  bell  in  my  case
 very  often...

 MR.  CHAIRMAN  :  I  am  giving  the
 hon.  Member  only  ten  minutes.

 SHRI  KARTIK  ORAON:  I  do  not
 knowwhat  I  can  say  within  these  ten  minu-
 tes;  I  am  feeling  nervous,  what  I  should  say
 and  what  I  should  not.

 Whenever  we  discuss  the  department  of
 Social  Welfare,  we  think  that  itis  only  a
 question  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes.  this  question  is  being  discussed  and
 in  that  context  the  welfare  of  Schedules
 Castes  and  Scheduled  Tribes  for  the  last
 25  years,

 Jn  this  very  House  we  have  discussed  on
 many  occasions  about  the  injustice  done  to

 the  Scheduled  Castes  ande  Scheduled  Tribes—~
 burning,  looting  and  exploitation.  In  the
 case  of  Scheduled  Castes,  it  is  the  stigma  of
 untouchability.  In  the  case  of  Scheduled
 Tribes,  it  is  4  question  of  economi¢  exploitas
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 tion,  As  you  know,  in  the  case  of  but
 Scheduled  Tribes,  they  had  landed  properties
 they  have  been  robbed  of  all  lands  legally  all
 over  the  country.  Even  now  we  are  getting
 reports  from  here  and  there  that  their  lands
 are  still  being  exploited;  they  are  illegally
 alienated  by  nontribals

 It  is  not  a  question  of  Scheduled  Castes
 and  Scheduled  Tribes.  It  is  a  national  issue,
 and  we  should  have  taken  this  in  that
 spirit.  Therefore,  whatever  we  are  supposed
 to  get,  we  must  get.  We  must  get  all  that
 is  due.  My  point  is  that  these  lootings,
 burnings  and  exploitation  of  Scheduled
 Castes  and  Scheduled  Tribes  should  become
 things  of  the  past.  Why  do  I  say,  Sir,  that
 they  should  become  things  of  the  past?  We
 have  solved  much  bigger  problems  in,
 perhaps,  a  very  smart  way  and  in  a  very
 short  time.

 Now,  due  io  the  unique  popularity  of  our
 Prime  Minister  and  the  heavy  mandate  from
 the  people  in  this  country  and  an  able
 steward  like  Babuji  Shri  Jagjivan  Ram
 heading  the  Defence  Ministry.  we  have  been
 able  to  create  a  history,  a  history  that  is  not
 to  be  found  anywhere  in  the  world,  that  a
 war  has  been  fought  and  a  country  liberated
 in  fourteen  days.  I  don’t  think  the  problem
 of  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes
 is  bigger  than  the  problem  of  Bangla  Desh.
 But  it  has  not  been  sorted  out.  Why  हम
 personally  think  that  a  ruthless  decision
 with  determmmation  and  good  intention  is
 lacking  in  the  case  of  the  Scheduled  Castes
 and  the  Scheduled  Tribes.  I  must  say
 ‘lacking’,  Otherwise,  there  is  no  problem.
 I  don’t  think  there  can  be  any  problem  like
 the  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes
 anywhere  in  the  world.  There  are  also  other
 people  who  are  exploited.  Sir,  I  hate  to
 be  called  a  Scheduled  Caste  or  a  Scheduled
 Tribe;  !  wish  to  be  called  only  as  an  Indian
 citizen.  Those  who  exploit  them,  those,
 who  burn  them,  those  who  perpetrate
 atrocities  egainst  them,  must  be  severely
 punished.  3  would  like  to  ask  one  thing:
 When  we  can  solve  the  problem  like  Bangla
 Desh  in  8  months  and  we  have  spent  Rs.
 530  croes,  where  did  this  money  come  from?
 it  is  a  good  intention  on  the  part  of  our
 Governmernt  to  find  this  sum  of  Rs.  530
 crores  for  one  crore  of  refugees.  If  I  work
 it  emt  at  that  sate,  then,  in  that  case,  for
 eleven  crores

 ors
 Scheduled  Castes  and

 Scheduled  Tribes,  Gaveroment  ‘hive  to  thikke
 an  allotment  of  Ra,  0000  rors,  You
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 have  to  get  it.  I  don't  believe  that  you
 cannot  get  the  money.  Only  thing  that  is
 wanting  is  @  good  intention  to  help  these
 people.  Now,  Baagla  Desh  is  liberated.
 You  are  putting  an  extra  five  paise  refugee
 relief  stamp  over  and  above  the  normal
 postage.  Is  it  impossible  for  this  Government
 to  come  forward  with  similar  measures?
 With  measures  like  this,  you  have  to  sort
 this  out.  I  don’t  know  how  you  get  it.  If  the
 Government  really  have  some  good  inten-
 tion  to  solve  the  problem  of  the  Scheduled
 Castes  and  the  scheduled  Tribes  in  a  very
 short  time—according  to  our  promise,  this
 is  to  be  done  within  three  years  and  this  is
 a  very  heavy  task—you  have  to  get  Rs  10,000
 crores-help  the  tribals  to  retain  their  land.
 Otherwise,  merely  allocating  a  hundred  or
 fifty  crores  of  ruppees  in  tewnty  years  and
 thinking  that  you  are  theteby  helping  the
 tribes,  will  not  solve  the  problem.  I  will
 urge  upon  the  Government  to  bring  some
 radical  measures  to  wipe  out  the  Scheduled
 Cast  and  Scheduled  Tribe  terminology
 itself  from  the  surface  of  India.  That  is
 what  is  required  to-day,

 In  this  context,  I  want  to  say  that  there
 are  other  types  of  exploitation  also  which
 most  people  do  not  know.  4  would  like  to
 say  one  thing.  So  far  as  the  Scheduled
 Castes  are  concerned,  Art.  34]  of  the  Cons-
 titution  has  expressly  defined  who  is  a
 Scheduled  Caste,  ‘Such  castes,  races  or
 tribes  or  part  of  or  groups  within  such  castes
 or  races  or  tribes.”*

 Again,  “‘Notwithstanding  anything  con-
 tained  in  para  2,  no  person  who  professes
 a  religion  different  from  the  Hindu  and
 Sikh  religion  shall  be  deemed  to  be  a  mem-
 ber  of  a  Scheduled  Caste.”  In  the  case
 of  Scheduled  Tribes  who  are  the  Scheduled
 Tribes  ?  According  to  article  342  of  the
 constitution  “Tribes  or  tribal  communities,
 parts  of  or  groups  within  such  tribes  or
 tribal  communities”.  So  it  is  defined.
 According  to  the  Constitution,  you  will
 appreciate  that  nobody  has  the  authority  to
 make  or  unmake  Scheduled  Castes  or
 Scheduled  Tribes  In  order  to  determine
 whether  or  not  a  particular  tribe  is  a  tribe
 under  Art.  342  it  shall  be  necessary  to
 look  to  the  public  hotification  issned  by
 the  President  as  provided  in  clause  a  of

 peri
 Now,  it  shall  not  be  open  for

 to  teat  Svitionss  to  estéblish  if
 one  is  a  Scheduled  Caste  of  Scheduled
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 Tribe  or  not.  It  is  not  within  the  competence
 of  any  court  of  law  te  pronounce  judgment
 as  to  whether  one  is  a  Scheduled  Tribe  or
 not.  It  is  even  outside  the  competence  of
 the  Supreme  Court  or  any  Court  of  law,
 but  things  of  this  nature  have  been  done,
 particularly,  in  the  case  of  Scheduled  Tribes.
 It  is  only  Parliament  which  Is  competent  to
 pronounce  a  judgment  or  to  say  who  should
 be  included  or  who  should  be  excluded,  who
 should  be  treated  as  a  scheduled  caste  or  a
 scheduled  tribe;  by  amending  of  the  Scheduled
 Caste  and  Scheduled  Tribe  Order  they  can  say,
 this  is  a  scheduled  tribe,  this  is  not  a  schedu-
 led  tribe,  etc.  For  becoming  a  scheduled  tribe,
 one  must  be  a  tribe,  l00  per  cent  tribes  are
 not  necessarily  scheduled  tribes.  We  know
 that  all  tribes  are  not  scheduled  tribes.
 What  is  happening  is  this.  Some  people
 have  taken  upon  themselves  the  right  to
 say  that  they  are  scheduled  tribes.  If
 necessary  they  go  to  the  court  of  law.  You
 can  produce  any  number  of  false  and
 fabricated  affidavits  if  you  have  got  plenty
 of  money.  That  sort  of  thing  is  happening.
 In  practice  we  have  seen  this.

 Sir,  a  non-tribal  woman  marrying  a
 tribal  man  becomes  a  scheduled  tribe.  A
 tribal  woman  marries  a  non-tribal  and
 still  remains  a  scheduled  tribe.  A
 non-tribal  man  marrying  a  tribal  woman
 becomes  a  scheduled  tribe.  A  Scheduled
 Caste  Christian  is  also  a  Scheduled  Tribe
 because  he  is  not  allowed  to  enjoy  the  pri-
 vileges  meant  for  the  scheduled  castes.  An
 Anglo-Indian,  marrying  or  keeping  a
 scheduled  tribe  woman  becomes  a  scheduled
 tribe.  That  is  the  position.  Thus  every-
 body  is  presumed  to  be  a  scheduled  tribe,
 unless  ‘otherwise  proved.’  That  is  what  is
 happening.  But  that  is  not  correct,  that  is
 entirely  wrong.  This  isa  thing  on  which
 the  Government  should  keep  a  vigilant
 eye.  4  know  there  is  a  matriarchal  society
 in  tribes.  There  is  also  a  patriarchal
 society.  But  I  have  never  come  across

 a  “husbandiarchal”  or  a  ‘‘wifearchal”
 society.  Tribal  characteristics  cannot  be
 acquired  by  the  above  processes  and  there-
 fore  this  is  a  wrong  way  of  thrusting  them-
 selves  as  scheduled  tribes  by  backdoor
 methods  and  take  undue  advantage  as  mem-
 bers  of  the  scheduled  tribes.  I  would
 Suggest  that  the  Government  should  bring
 about  some  sort  of  legislation  to  stop  this
 sort  of  circumventive  designs  to  exploit  the
 scheduled  tribes,
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 This  problem  of  the  scheduled  castes
 and  scheduled  tribes  must  be  fought  on  a
 war  footing.  Then  only  Government  can
 solve  the  problem.  This  problem  of  the
 scheduled  castes  and  scheduled  tribes  shou'd
 not  be  allowed  to  linger  on  for  an  indefinite
 period.  The  Prime  Minister  said  that  we
 should  take  about  three  years  or  so  to  cradi-
 cate  poverty  and  unemployment.  What  I
 wish  to  submit  is  that  we  should  be  able  to

 do  it  within  that  period.

 Now,  I  want  to  come  to  Education.
 There  ace  huge  statistics  on  each  and  every
 item,  But,  we  should  not  go  by  the  statis-
 tics  alone,  but,  we  should  go  by  the  human
 problems  involved.  So,  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes  should  not  be  taken  as
 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  but
 as  one  section  of  society,  namely  a  weaker
 section  of  saciety  in  our  country,  that  is,  as  a
 weaker  section  of  Indian  citizens,  and  they
 should  be  liberated  just  like  Bangla  Desh.

 I  personally  think  that  education  is  the
 most  important  factor  in  our  country.  This
 is  a  great  moving  force  and  education  alone
 can  bring  about  a  revolutionary  change  in
 our  country,  and  if  we  neglect  education,  we
 neglect  everything,  and  all  that  we  say  just
 does  not  mean  anything  and  it  is  all  nega
 tive  in  character.  Therefore,  I  personally
 think  that  the  system  of  education  in  our
 country  needs  reorientation  and  it  needs  a
 very  serious  thinking  on  the  subject.

 When  we  talk  of  self-reliance,  it  should
 not  be  confind  to  the  big  projects  and  things
 like  that  only.  According  to  me,  self-re
 liance  not  only  means  cutting  down  imports
 and  increase  exports,  but  it  can  also  be  ex-
 tended  to  the  field  of  education.  We  must
 be  self-reliant  and  self-sufficient  so  far  as
 education  is  concerned  as  well.  We  must
 have  the  technical  know-how,  and  we  must
 have  all  the  talented  chaps  in  different  dis-
 ciplines  in  our  country.

 MR.  CHAIRMAN  :  Now,  the  hon.
 Member  should  conclude.  He  has  already
 taken  more  than  3  minutes.

 SHRI  KARTIK  ORAON  :  I  hope  you
 will  give  me  some  time  at  least  to  highlight
 certain  points

 What  I  mean  to  say  हद  that  education
 in  our  country  must  be  nationalised.  At
 present,  there  are  so  many  dificronces  in
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 educational  standard  in  our  country  ;  for
 instance,  some  students  are  not  able  to  have
 even  Rs  5  per  month  for  expenditure,  but
 some  students  have  Rs.  200  to  300  per
 month  for  their  expenditure

 AN  HON  MEMBER:  Rs.  200  to  300
 per  day.

 SHRI  KARTIK  ORAON:  The  latter
 type  of  students  has  achieved  a  certain
 standard  When  we  ask  them  to  sit  fora
 common  examination  for  recruitment,  how
 can  we  expect  all  the  students  to  perform
 equally  well?  What  type  of  socialism  this
 is  ?  Certainly,  there  would  be  an  alarming
 difference  between  the  standards  of  the  two
 types  of  students,  and  nobody  can  deny  this
 Therefore,  there  must  be  nationalisation  of
 the  educational  system  in  our  country.  J
 say  that  the  standard  of  education  must  be
 uniform,  and  everywhere  it  must  be  uniform.
 At  present,  what  we  find  is  that  when  the
 students  ge  to  the  examination  hall,  they  go
 with  knives  in  their  hands,  and  at  the  point
 of  the  knife,  they  pass  the  examinations.
 This  is  a  very  serious  problem.  So,  if
 we  wantto  bring  about  8  revolutionary
 social  change  in  the  country,  then  we  must
 attach  sufficient  importance  to  the  system  of
 education.  The  system  of  education  should
 be  such  that  through  one  gate  we  shall  be
 sending  Hindus,  Muslims,  Stkhs  and  Chri-
 stians  etc  and  through  the  other  gate
 Indians  will  come  out.  That  is  the  only
 type  of  education  which  will  bring  about  a
 change  in  the  country,

 For  this,  we  must  have  a  net  work  of
 educational  institutions.  In  every  village,
 there  mux  be  a  primary  school  or  schools.
 Every  gram  panchayat  must  have  a  middle
 school  ;  in  every  block,  thcre  must  be  high
 school  or  schvols,  and  at  the  district  level
 there  should  be  colleges,  and  in  the  commis-
 sioner’s  divisions,  there  must  be  a  university,
 There  is  no  point  in  having  mushtoom
 growth  of  schools  and  colleges  and  uni-
 versities  because  that  would  lead  to  an
 enormous  difference  in  standards.  In  Bihar,
 one  chap  had  come  for  au  interview.  At
 the  interview,  he  was  asked  ‘you  have
 secured  93  per  cent  marks,  and  so,  you  have
 got  a  very  good  position  ;  I  think  you  mus¢
 be  the  first’,  and  the  chap  replied  ‘No,  Sir,
 I  am  the  last’.  He  had  secured  93  per  cent
 and  yet  he  was  the  last.  How  can  we  expect
 uniformity  with  sucha  system?  Another
 point  which  has  struck  me  just  now  is  this,
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 and  this  is  in  regard  to  the  demand  by  some
 people  for  having  PSC  examinations
 through  the  media  of  segional  languages.
 I  do  not  see  any  wisdom  in  that.  Possibly,
 I  may  be  wrong,  but  I  personally  do  not  see
 any  wisdom  in  this  for  the  following  reason:

 If  we  conduct  UPSC  Examinations  through  the
 media  of  regional  languages,  then  what  will
 happen  is  this.  The  answer  papers  in  Bengali
 would  have  to  be  sent  to  a  professer  of
 Bengali.  similarly  those  of  Madrasi  students
 would  have  to  be  sent  to  a  Madrasi  professor,
 those  of  Punjabi  students  would  have  to  be
 examined  by  a  Punjabi  professor  and  so  on.
 Every  Professor  will  compete  to  try  and  get
 the  maximum  benefit  for  students  of  his
 State.  It  will  be  Madrasis,  Bengalis,  Biharis
 and  soon.  This  will  bring  about  alarming
 differences  in  the  standard  of  education.  Not
 only  that.  It  will  bring  adout  the  Balkani-
 sation  of  the  country.  All  states  like  Madras,
 Punjab,  Bihar,  Bengal,  etc.  will  be  small
 countries  like  France,  Germany.  Switzerland,
 Itlay.  etc  and  the  East  European  countries.
 This  is  a  veay  dangerous  move  on  the  part
 of  Government.  I  may  be  wrong.  But  I
 foresee  in  this  the  seeds  of  disintegration  of
 the  country.  If  we  persists  in  this  move,
 the  Balkanisation  process  will  start,  each
 State  thinking  in  terms  of  its  own  interest
 on  the  basis  of  language  Therefore,  this  is
 a  dangerous  move  and  Government  should
 seriously  rethink  about  the  repercussions  is
 likely  to  have  on  our  national  unity  and
 integrity.

 SHRI  M.M  JOSEPH  (Peermade)  ;  Mr.
 Chairman,  Sir,  I  will  speak  ia  my  mother
 tongue—Malayalain.  After  attainment  of
 Independence  India  has  made  tremendous
 progress  in  the  field  of  education.  In  the
 matter  of  number  of  students  studying  and
 the  number  of  educational  institutions  in
 existence  India  has  the  third  place  in  the
 world,

 Both  in  the  villages  and  cities  of  India
 there  are  six  crores  of  students  studying  in
 primary  and  secondary  schools.  We  can  see
 the  same  progress  made  in  the  field  of
 higher  education  also.  There  are  altogether
 94  universities  and  3200  colleges  in  this
 country  and  30  lakh  students  are  studying  in
 these  colleges.

 We  have  the  University  Grants  Commi-
 ssion  in  Delhi  to  supervise  the  functioning
 of  these  educational  institutions.  To  quote
 the  words  of  the  Vice-Chancellor  of  Cochin

 The  original  speech  was  delivered  in  Malayalam,
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 this  is  ‘‘almost  an  expansion  explosion”.
 What  we  need  today  is  not  quantitative
 expansion  but  qualitative  expansion.

 The  main  objective  of  the  Fourth  Fi  ve
 Year  Plan  is  the  over  all  development  of
 higher  education  By  giving  scholarships  and
 freeships  the  Government  is  trying  to  impro-
 ve  education  in  the  country.  88  per  cent  of
 the  students  are  studying  in  affiliated  and
 private  colleges.  There  is  provision  in  the
 Fourth  Five  Year  Plan  to  give  financial
 assistance  to  them.

 We  should  see  what  progress  has  been
 made  in  achieving  these  objectives.  The
 University  Grants  Commission  was  modelled
 on  the  lives  of  the  British  University  Grants
 Commission.  In  Britain  they  have  only  ten
 unfversities  and  300  colleges,  whereas  we
 have  a  hundred  universities,  threc  thousand
 colleges  and  thirty  lakh  students,  Therefore,
 the  set-up  of  our  University  Grants  Commi-
 ssion  has  to  be  changed  thoroughly.  Sir,  it
 isa  pitiable  sight  to  see  teachers  and
 principals  from  far-off  States  like  Kerala
 coming  to  Delhi  and  going  from  pillar  to
 post  to  get  their  things  done.  I  have  seen
 it  with  my  own  eyes.  Asin  the  case  of  the
 Food  Corporation  and  the  Department  of
 Railways  the  University  Grants  Commission
 also  should  have  its  branches  in  the  States.
 It  is  high  time  that  such  branches  are  es-
 tablished  as  otherwise  the  work  in  the
 University  Grants  Commission  will  get
 confused  and  no  progress  will  be  made.  As
 they  say  :  “something  is  rotten  in  Denmark”
 people  in  the  States  says:  ‘something  is
 rotten  in  the  UniversityGrants  Commission”.
 Even  emineet  scholars  and  educationists  like
 Dr.  Kothari  who  has  headed  this  Commiss-
 ion  are  not  satisfied  with  the  working  of  the
 Commission.  Is  it  not  a  fact  that  Dr.
 Kothari,  out  of  trustration,  expressed  his
 desire  to  resign  ?  We  have  seen  reports  to
 this  effect  in  our  Press.

 In  this  connection,  Sir,  I  want  to  bring
 one  specific  point  to  the  notice  of  the  hon.
 Minster.  According  to  the  U.G.C.  Report
 of  |  969-70,  47  colleges  in  Delhi  were  given
 Rs.  3  crores  by  way  of  grants  and  only  Rs.
 3.5  crores  were  given  to  the  remaining  3200
 colleges.  This  is  a  strange  thing  to  be  done
 ina  socialist  country.  These  are  some
 black  panthers  sitting  in  the  Commission
 who  aremanipulating  things  as  they  like.

 I  would,  therefore,  request  the  hon.
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 Minister  to  institute,  a  thorough  probe  into
 these  matters,

 For  buildings,  equipments  and  laborato-
 ries  the  educational  institutions  are  given
 grants.  It  is  a  good  thing,  But  along  with
 that  our  standard  »f  education  also  hasto
 progress.  The  teachers  should  be  given  all
 possible  facilities  to  improve  their  know-
 ledge.  Science  is  makink  rapid  progress.
 Great  progress  has  been  made  in_  technical
 education  in  the  world.  Yesterday  knowledge
 becomes  old  today.  Today’s  technique  will
 become  outmoded  tomorrow,  The  teachers
 who  got  their  education  ten  or  twenty  years
 ago  will  not  be  able  to  coach  the  students  of
 the  modern  world.  If  a  battery  is  not  ree
 charged  you  canaot  get  light  out  of  it.  Just
 like  that  to  bring  the  teachers  up-to-date  in
 their  knowledge  of  technical  matters  the
 Government  should  hold  country  wide
 seminars  and  refresher  cources.  Also,  I
 would  request  that  at  least  Rs.  500  should
 be  given  to  the  teachers  every  years  to
 purchase  new  books  so  that  they  can  keep
 themselves  up-to-date  with  the  developments
 that  are  taking  place.

 The  University  Grants  Commission  in
 the  Fourth  Plan  lays  stress  on  standardi-
 sation  of  education.  Why  is  it  that  each
 State  wants  to  introduce  its  regional
 language  as  the  medium  of  instruction  ?
 This  move  will  entail  the  decline  of  stand-
 ard  of  education,  This  will  weaken  the  very
 fabric  of  national  unity  and  preclude  the
 standardisation  of  education.  Either  English
 should  be  allowed  to  continue  or  our
 national  language  Hindi  should  be  the
 medium  of  education  in  all  the  colleges.  To
 achieve  this,  Sir,  primary  and  secondary
 education  should  be  kept  under  State
 Governments  and  higher  education  should
 be  brought  under  the  complete  control  of
 Central  Government.  The  States  do  not
 have  the  resources  for  taking  up  higher
 education  also.

 Finally,  before  I  conclude,  I  would  like
 to  say  that  art  and  culture  should  be  given
 encouragement.  An  attempt  is  sought  to  be
 made  in  the  Fourth  Plan.  As  for  as  Malaya+
 lam  is  concerned  the  attitude  of  the  Central
 Government  is  one  of  neglect  and  indiffer-
 ence.  In  the  National  Book  Trust  you  can
 see  many  books  that  are  yet  to  be  translated
 into  Malayalam.  Several  posts  connected
 with  translation  work  in  Malayalam  are
 not  filled  up  so  for.  Is  not  that  a  proof  of
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 neglect  of  Kerala  by  the  Central  Govern-
 ment  ?

 Archaeological  excavations  are  done  in
 many  States.  Kerala  which  is  considered  to
 be  the  home  of  Dravidian  culture  has  not
 been  touched.  Sir,  India  is  a  socialist
 country.  The  educational  set  up  should  be
 reorganised  in  conformity  with  the  socialist
 ideals.  I  hope  in  the  field  of  education  and
 culture  th  Ministry  will  make  every  attempt
 to  keep  the  country  together.

 SHRI  DHARAMRAO  AFZALPURKAR
 (Gulbarga)  :  Sir,  I  am  greatful  to  you  for
 giving  me  an  opportunity  to  express  my
 views  on  the  Demands  of  the  Education
 Ministry.  First.  I  want  to  welcome  and
 cangratulate  the  Minister,  who  has  dedicated
 his  life  to  the  cause  of  education.  I  hope
 education  is  safe  in  his  hands  and  I  expect
 he  will  bring  many  reforms  and  rectify  many
 drawbacks  and  improve  the  quality  of
 education.

 We  take  pride  in  calling  ourselves  a
 democratic  country  where  adults  above  2I
 years  have  got  the  right  to  vote  and  elect
 their  represetatives  to  form  government
 in  the  Centre  andthe  States,  We  have  to
 consider  whether  democsacy  and  _  illiteracy
 can  go  together.  Similarly,  we  have  to
 consider  whether  illiteracy  and  progress  can
 go  together.  Only  when  illiteracy  is  removed,
 Progress  is  possible  and  our  democracy  can
 be  based  on  literacy.  Unless  our  people
 are  literate,  it  is  difficult  to  achieve  our  goal
 of  social  development,  agricultural  develop-
 ment,  industrial  development,  economic
 development  and  also  self-reliance.

 Illiteracy  has  reached  such  an  extent
 that  it  has  created  an  awful  scene.  It  is
 now  7!  per  cent.  According  to  the  mid-term
 appraisal  of  the  fourth  plan.  in  1969,  our
 literacy  percentage  was  33.  In  1971  it
 came  down  to  29  per  cent  with  the  growth
 of  population,  The  Planning  Commission
 must  realise  that  our  population  is  growing
 and  the  plan  must  be  prepared  in  such  a
 way  that  in  spite  of  the  growing  population,
 we  must  eradicate  illiteracy  and  achieve  our
 goal.  I  390l  the  literacy  percentage  was  6.2,
 in  969  we  reached  33  per  cent.  In  95]  we
 had  498  milion  illiterates.  In  972  we  have
 386  million  illiterates.  In  the  interim  report,

 _about  adult  education,  it  is  clearly  mentioned
 part-time  teachers  on  an  honorarium  of wey
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 Rs,  60  per  month  should  be  appointed  to
 teach  a  class  of  35  illiterates.  The  course
 will  be  of  a  duration  of  6  months.  Thus,
 each  teacher  will  cover  70  illiterates  in  a  year
 In  other  words  I  can  say  that  he  can  produce
 70  literates  every  year.

 In  the  same  paragraph  it  is  stated.
 “This  modest  programme  should  be

 able  to  cover  during  the  next  two  year
 about  four  million  illiterates.”

 In  the  year  of  97i  the  number  of  ifiterates
 is  about  386  million.  So,  at  this  rate,  in
 order  to  achieve  complete  literacy  we  will
 take  about  93  years.  Comparing  this  with
 our  neghbouring  countries,  Thailand  reached
 &  perentage  of  70.8  within  ten  years.  Burma
 attained  57  per  cent  within  ten  years.  So
 far  as  we  are  concerned,  within  25  years  we
 have  come  down  from  33  per  cent  to  29  per
 cent.  This  is  our  progress.

 We  have  promised  our  voters  that  we
 will  bring  socialism,  we  will  have  a  secular
 State,  we  will  establish  democracy  and
 nationalism.  Is  it  possible  under  the  existing
 circumstances  with  the  present  rate  of
 literacy  ?  Under  the  decentralisation  theory
 every  village  which  has  got  a  population  of
 1,500,  or  a  group  of  villages  which  have  got
 a  population  of  1,500,  must  have  one  gram
 panchayat,  one  co-operative  society  and  also
 a  primary  school.  The  primary  school  will
 come  under  the  supervision  of  the  panchayat.
 In  the  magazine  Yojana  there  appeared  a
 story  on  the  24th  November,  968  that  out
 of  the  3  members  of  the  village  panchayat
 committee  I2  members  were  illiterate  and
 only  the  Chairman  knew  how  to  sign  his
 name,  The  secretary  was  all  in  all  and  he
 manipulated  the  proceedings  of  the  Pan-
 chayat  according  to  his  sweet  will  and  plea-
 sure.  So,  we  have  given  powers  to  pan-
 chayat  under  decentralisation  of  power  theory
 without  imparting  education  to  the
 members  of  the  panchayat  as  to  how  to  run
 the  village  administration  and  develop  the
 economy  of  the  village  or  run  the  primary
 school.  Hence  weare  not  getting  any  fruit-
 ful  results.

 The  present  system  of  education,  which
 is  known  as  the  Macaulay  system  of  edu-
 cation,  which  was  introduced  by  the  Briti-
 shers  to  serve  their  own  purpose,  should  80
 because  this  will  only  produce  millions  of
 clerks  evry  year,  adding  to  our  unemployment
 Problem,  especially  of  the  educated  un-
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 employed.  We  have  already  65,000  un-
 employed  engineers  and  the  problem  will  be
 aggravated  if  we  continue  this  system  of
 education.

 Also,  how  can  we  achieve  socialism  and
 secularism  with  the  present  system  of  edu-
 cation  ?  The  objeet  of  education  is  to  deve-
 lop  the  attlide,  approach  and  personality  of
 the  student  to  enable  him  to  earn  his  _liveli-
 hood  on  his  own  so  that  he  will  not  be  a
 drag  on  the  society  and  knock  at  the  door  of
 the  Government.  The  teaching  must  fully
 algn  to  our  object  ives  to  which  we  stand
 and  are  dedicated.  The  money  that  we
 have  spent  on  education  will  be  a  waste
 unless  we  change  our  methods  of  education.
 The  Midterm  Appraisal  on  the  Fouth  Plan
 has  revealed  a  great  shortfall  in  expenditure.
 We  have  spent  so  far  only  37.7  per  cent  of
 the  total  outlay  Icaving  147  crores  for  the
 remaining  two  years  of  the  fourth  plan.
 Whether  it  is  possible  to  spend  it,  is  now
 the  question.  But  that  is  not  peculiar  to  one
 department.  In  almost  all  the  departments
 the  allotted  amount  was  not  spent  so  far.
 The  reason  is  simple  that  the  officers  would
 not  take  interest  and  spend  the  amount
 allocated  to  the  departments.  Therefore  we
 will  not  reach  our  goal.  This  must  be
 considered  at  all  levels  and  seen  that  the
 amount  to  spent  for  the  cause.

 Regarding  medical  and  technical  edu-
 cation,  I  would  request,  through  you,  Sir,  to
 the  hon.  Minister  that  it  should  not  be
 given  to  private  agencies  under  any  circums-
 tances  at  any  cost.

 DR.  KAILAS  (Bombay  South):  Medi-
 cal  education  is  not  under  Education  Minis-
 try.

 SHRI  DHARAMRAO  AFZALPUR-
 KAR  :  I  know,  medical  educatson  is  under
 the  Health  Ministry  but  the  Education
 Minister  has  to  have  a  say.  Technical  edu-
 cation  and  medical  education  have  become
 commercial  education.  Those  persons  who
 are  ruoning  the  colleges  have  opened  the
 Commission  agents’  shops.  The  UGC  is  not
 atall  having  any  supervision  and  is  not
 taking  any  effective  steps  about  monsy  ic.
 aid  given  to  the  colleges,  whether  it  was  pro-
 Perly  used  or  not.  That  is  why  my  sub-
 Mission  ig  that  technical  eafudation  aad

 H
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 medical  education  should  not  be  given  to
 private  agencies,

 Regarding  the  Sapru  House  Library,  the
 Reddy  Committee's  recommendations  were
 submitted  in  969  when  Dr.  V.K.  R.  दि  Rao
 was  the  Minister.  He  had  given  the  assu-
 rance  that  the  Sapru  House  Library  would
 not  be  partitioned.  When  there  is  an  agita-
 tion  and  all  the  students  are  making  efforts
 to  see  that  there  is  no  division  of  the
 library..  (Interruption)

 eh  आकार  लाल  बैरवा  :  सभापति  महोदय,
 सदन  में  कोरम  होना  चाहिये।  शिक्षा  भौर

 समाज  वल् पाण  में  क्‍या  सदस्यों  की  इतनी  भी
 रूचि  नहीं  है  ।

 MR.  CHAIRMAN  :  The  bell  is  being
 rung....  Now  there  is  quorum.  He  may
 continue  his  speech.

 SHRI  DHARAMRAO  AFZALPUR-
 KAR  :  Regarding  the  Sapru  House  Library,
 when  a  delegation  had  met  the  then  Minis-
 ter,  Dr.  V.  K.  R.  द  Rao,  “Dr.  Rao  had
 agreed  with  the  Reddy  Committee's  recom-
 mendation  that  to  maintain  the  integrity  of
 the  joint  library  of  the  School  of  Inter.

 national  Studies  and  the  Indian  Council  of
 World  Affairs,  the  joint  library  at  Sapra
 House  should  not  be  divided”  So,  my
 submission  is  that  when  there  is  an  agitation
 and  all  the  students  are  making  efforts  that
 they  want  to  study  at  one  place,  the  Library
 should  not  be  divided.  This  cry  from  the
 people  that,“our  boys  have  eyes,  but  they
 are  blind,“‘is  the  real  picture  of  our  country.

 MR.  CHAIRMAN  :  You  need  not  repeat
 it;  you  have  said  that,

 SHRI  DHARAMRAO  AFZALPUR-
 KAR  :  With  these  words,  I  request  the  hon.
 Minister  to  consider  all  the  points  that  I
 have  made.

 थी  घरधित्द  चेतन  (कांकेर):  सभापति

 महोदय,  मैं  समाज  कल्याण  मंत्री  से  केवल  ध्रफ्ते
 ज़िले  के  सम्बन्ध  से  थोड़ा  बहुत  कहना  चाहूंगा ।
 मैं  समय  प्रदेश  के  प्राधिकारी  ॥1... ल  कुत्ता  z

 om
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 जाता  हूं  जहां  पर  90  प्रतिशत  श्रादिवासी

 रहते  हैं।  राज  वहां  की  बन  सम्पदा  के  कारण
 भविष्य  में  श्रौद्योगिक  विकास  की  बहुत  कुछ
 सम्भावनायें  हैं।  इस  औद्योगिक  विकास  की
 सम्भावना  के  कारण  उस  जिले  में  ग्रा दिवा सी
 समाज  को  जो  कृ परिणाम  भुगतना  पड़  रहा  है
 उसके  सम्बन्ध  में  मैं  थोड़ा  बहुत  कहना

 चाहेगा।  केन्द्रीय  सरकार  ने  बेलाडीला  शायरात-
 ओर  प्रोजेक्ट  दिया  जो  एशिया  का  सबसे  बड़ा
 आ्रायरन-ग्रोर  प्रोजेक्ट  है।  उसके  कारण  वहां
 पर  कितनी  बडो  समस्या  आज  आदिवासी

 समाज  के  लिए  खडी  हो  गई  है  वह  मैं  कहना

 चाहूंगा  राज  बेलाडीला  प्रोजेक्ट  में  करीब  0

 हजार  कमंचारी  है।  झपको  सुनकर  ताज्जुब

 होगा  कि  उस  प्रोजेक्ट  के  खुलन  क॑  बाद  से  उन

 कर्मचारियों  का  करीब  500  आदिवासी

 लड़कियों  से  अनैतिक  सम्बन्ध  रहा  |

 सभापति  महोदय  :  क्‍या  बाप  एजुकेशन
 पर  बोल  रहे  हैं  ?'*'(व्यवधान)'**

 श्री  प्ररविन्द  नेताम  :  मैं  ने  पहले  ही  कहा
 था  कि  मैं  सोशल  वेलफेयर  के  बारे  में

 बोला गा  i  (व्यवधान)

 तो  आज  500  लडकियां  गर  भ्रादिवासियों

 की  वासना  का  शिकार  हुई  जिसका  परिणाम

 बस्तर  के  भ्रादिवासी  समाज  को  भुगतना  पड़

 रहा  है।  उनमे  से  अधिकांश  के  प्रबंध  बच्चे  हुए

 हैं  -  उन  वैघ  बच्चों  47  कौन  जिम्मेदार  होगा।

 यह  भारत  सरकार  के  लिए  एक  बहुत  महत्त्वपूर्ण
 प्रदान  है।  200  लड़किया  अभी  भी  बस्टर  जिले

 से  लापता  हैं।  उनका  कोई  भी  पता  नहीं  है।

 दिक्कत  तो  यह  है  कि  उघर  तो  कहते  हैं  कि

 कानून  रक्षा  करेगा  संविधान  में  भी  उल्लेख  है

 पर  राज  वहां  के  आदिवासी  पुलिस  थाने  भी

 नहीं  जा  सकते  इसलिए  कि  वहां  भी  जायें  तो

 कितने  फरियाद  करें?  उन्हें  उनपर  डाइ  पढ़ती
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 है  इस  स्थिति  को  देखते  हुए  वहां  के  आदिवासी

 समाज  ने  उन  गैर--भ्रादिवासियों  से  शादी

 करने  को  कहा  और  वहां  की  पंचायत  ने  करीब
 52  लड़कियों  की  उनसे  शादी  कराई।  मैं

 भूतपूर्व  कलक्टर  डा०  ब्रह्मदेव  शर्मा  को  घन्यवाद

 देता  हुं  कि  इस  मामले  में  उन्होंने  महत्त्वपूर्ण
 योगदान  दिया  ।  यह  भी  आपको  जानकर

 ताज्जुब  होगा  कि  उनमें  से  दस  लड़कियां  ऐसी
 भी  हैं  जो  दस  साल  से  भी  कम  हैं,  जिनके  अवैध
 बच्चे  हुए  और  राज  बस्तर  में  घूम  रहे  हैं  ।

 इनकी  देखरेख  के  लिए  न  राज्य  सरकार  ने  कोई

 इतजाम  किया  और  न  केन्द्र  सरकार  ने।  मुझे

 ताज्जुब  होता  है  कि  राज्य  सरकार  के  एक  भी

 अधिकारी  या  सार्वजनिक  नेता  ने  यह  नहीं  कहा
 कि  न्याय  हो  रहा  है  आदिवासियों  के  प्रति

 वहां  आदिवासी  पंचायत  आश्रम  खुला,  वहां  पर
 श्रमी  भी  24  लड़कियां  रहती  है।  प्रापको  यह्‌
 जानकर  ताज्जुब  होगा,  सभापति  महोदय,  कि

 भूतपूर्व  कलक्टर  डा०  ब्रह्मदेव  शर्मा  ने  थोड़ा

 बहुत  किया  तो  वहा  के  गरेरी-आदिवासी  उसके
 खिलाफ  हो  गये  ।  जिस  दिन  उनका  तबादला

 हुआ,  5  नवम्बर  को,  उस  दिन  l2  साल  की
 एक  लड़की  से  बलात्कार  किया  गया  और  आज
 उसकी  स्थिति  यह  है  कि  वह  अपनी  याददाश्त
 खो  बैठी  और  पागल  हो  गई  कौर  गर्भवती  है
 प्रौढ़  अस्पताल  में  पड़ी  हुई  है।  मैं  केन्द्र  सरकार
 का  ध्यान  इस  जोर  झ्राकषित  करना  चाहता  हूँ
 कि  बस्तर  मे  आज  यह  स्थिति  हैं,  उसको
 देखें  ।

 दूसरी  बात,  सभापति  महोदय,  मैं  कहना

 चाहूंगा  कि  वहां  जितने  भी  बाहर  से  लोग  कराये,
 सब  का  एकमात्र  लक्ष्य  रहा  शोषण  करना  |
 बस्तर  में  प्राय  देखेंगे  कि  सब  बाहर  के  लोग
 बसे  प्रौढ़  आदिवासियों  का  शोषण  किया  गया।
 इसलिए  आदिवासी  सड़कों  को  छोड़कर  दूर
 जंगलों  में  जा  बसे  ।  वहां  भी  उनको  नहीं  छोड़ा
 गया,  उनकी  जमीन  खरीदी  गई,  लकड़ी  खरीदी

 गई,  इमारती  लड़की  के  नाम  से  उनकी  जमीन
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 खरीदी  गई  कौर  इस  प्रकार  से  उनका

 शोषण  हो  रहा  है।  कर्पेत्ेशन  भी  उनको  नहीं
 देते  हैं।

 एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  कि  केन्द्र
 सरकार  ने  प्रा दि वासियों  के  बृहत  विकास  के

 लिए  तीन  करोड़  की  योजना,  पाइरेट  प्रोजेक्ट
 की  स्वीकृति  दी  है।  उसके  लिए  हम  केन्द्रीय

 सरकार  को  धन्यवाद  देते  है  शरीर  यह  तीन

 करोड़  दो  साल  में खचे  होता  है।  यह  भी  आप
 को  जानकर  ताज्जुब  होगा  कि  अभी  तक  प्रोजेक्ट
 आफिसर  एक  ही  नियुक्त  किया  गया  है  7  न

 उसके  पास  कोई  स्टाफ  है,  न  अाफिसर  है,  न

 कोई  वहां  पर  व्यवस्था  है।  यह  मेरी  समझ  मे

 नही  जाता  कि  यह  झग्रादिवासियों  का  विकास
 दो  साल  में  किस  ढ़ंग  से  होगा  ।  एक  आई.  ए.

 एस.  आफिसर  जो  नये-नये  हैं,  वह  समझ  नदी
 पा  रहे  हैं  कि  यह  पाइलेट  प्रोजेक्ट  क्या  है  '  न

 उनको  राज्य  शासन  से  कोई  सहयोग  मिल

 रहा  है,  न  केन्द्र  शासन  से  ।  इसके  लिए  मैं

 केन्द्रीय  शासन  को  झा गाह  कर  देना  चाहता

 हूं  कि  तीन  करोड़  रुपये  का  दुऋपयोग  होगा
 पौर  भ्र भी  से  केन्द्रीय  सरकार  इसकी  तरफ

 ध्यान  दे  ।

 सभापति  महोदय,  मध्य  प्रदेश  में  ट्राइबल
 कोआपरेटिव  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  है  जो  कि

 झ्रादिवासियों  की  वन  उपज  की  खरीद  करता

 है।  इसमें  ढाई  करोड़  रुपया  लगा  है,  केंद्रीय

 सरकार  के  समाज  कल्याण  विभाग  का  इसमे
 भाषा  हिस्सा  है।  सन्‌  969-70  में  करीब

 डेढ़  करोड़  रुपये  का  घाटा  हुआ  कौर  मुझे;  राज
 तक  समझ  में  नहीं  आया  कि  राज्य  सरकार
 अभी  तक  किसी  प्रकार  के  ऊपर  जिम्मेदारी
 थोप  नहीं  पायी  है  1  कोन  जिम्मेदार  है,  इसका
 भ्र भी  तक  फैसला  नहीं  हो  सका  ।  तो  जनता  के
 पैसे  का  इस  तरह  से  दुर्योग  हो  रहा  है,  यह

 बहुत  गलत  बात  है

 दूसरी  बात  में  कारपोरेशन  के  बारे  सें
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 कहना  चाहता  हु  कि  स्वय  भोपाल  केन्द्र  है
 इस  कारपोरेशन  का  और  वहा  भी  घाटा  हा
 है।  अरब  तो  पौने  दो  करोड  पये  का  घाटा

 होने  जा  रहा  है।  इसके  पहले  चार  महीने  के
 लिये  करीब  700  ह  महीने  किराये  पर  जो
 झ्राफिसर  रक्खा  गया  उसके  लिये  बगला  लिया
 गया  ,  बाद  में  900  ह  का  अलग  अाफिसर
 लिया  गया।  इस  तरह  से  कारपोरेशन  दिवालिया
 होता  रहा।  जब  मार्च  के  महीने  मे  इस  कार
 पोरेशन  के  लिये  1500  रु०  महीने  किराये  पर
 बिल्डिंग  ली  गई  है  7  आप  तो  ताज्जुब  होगा  कि

 ट्राइबल  विभाग  के  अाफिसर  के  बगलों  को
 ,5°0  रु०  के  क्रियायें  पर  लिया  गया  है।  इस

 तरह  में  आदिवासियों  के  नाम  से  पैसा  बरामद
 किया  जा  रहा  है।  यह  बहुत  गलत  बात  है।
 मैं  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  ओर
 ध्यान  दे।

 श्री  रामाबतार  शास्त्री  (247)  :  सभापति
 महोदय,  मैं  केवल  एक  वार्ता  की  ओर  स्त्री
 महोदय  का  ध्यान  श्रावित  करना  चाहता  हूं
 ग्रोवर  वह  है  पना  विश्वविद्यालय  की  दुविधा
 और  दयनीय  स्थिति  के  सम्बन्ध  म।  जा  भी
 लोग  वहा  के  अखबार  पढते  हँ  उन्हे  यह  मालूम
 हीरा  कि  वहा  के  विद्यार्थियों,  भ्रध्याप।  ज़ोर

 उप-कुलपति  से  किसी  भी  प्रकार  का  सत्याग
 या  सेल  नहीं  है,  जिसकी  वजह  से  वहा  कभी-
 कभी  बड़े  हंगामे  भी  हो  जाते  हैं।  भाप  ने  यह
 भी  सुना  होगा  कि  वहां  के  छात्रों  कौर  उप

 कुलपति  के  बीच  मे  भी  कुछ  दृव्येवहार  ह्  ज़ोर
 इस  को  लेकर  वहां  की  शिक्षा  के  स्तर  में
 गिरावट  आई  है  द्र  लिखाई  पढ़ाई  नहीं  हो

 पाती  है।  जो  सघर्ष  हो  रहा  है  उसमें  जन-न  का

 कोई  भी  फायदा  नहीं  हो  पा  रहा  है  ny

 यह  स्थिति  राज  उस  पटना  विश्वविद्यालय

 की  है  जिस  का  उस  पांच  विश्वविद्यालयों  मे

 बडा  महत्त्वपूर्ण  स्थान  था  जो  सब  से  पहले  देश

 में  कायम  किये  गये  थे  ।  आज  वहां  हर  मामले  मे,
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 चाहे  विशाल  की  पढ़ाई  हो  चाहे  कला  की

 पढाई  हो,  विश्वविद्यालय  का  स्तर  गिरता  जा

 रहा  है।  वहा  पर  जो  साहस  कॉलेज  है  जो
 दौर  बडे  पुराने  कॉलेजों  में  से  है,  वहा  पर

 बेमानी  झापरेट्स  तक  नहीं  है  जिससे  प्रयोग-

 शालाओ  में  विद्यार्थी जा कर  अध्ययन  कर  सके  |

 वहा  के  पुस्तकालय  के  इन्दर  किताबों  की  भी

 बडी  कमी  है  और  छात्रावासों  की  भी  कमी  है,
 जब  कि  छात्रों  की  सख्या'  बराबर  बढ़ती  जा

 रही  है।  लेकिन  उनकी  समस्याओ्रो  के  ऊपर

 ध्यान  नही  दिया  जा  रहा  है  जिससे  सतोष
 का  बढ़ना  स्वाभाविक  है।  शौर  कालिजों  के
 जो  मकान  है  उनकी  मरम्मत  तक  नहीं  होती  |

 कहने  का  मतलब  यह  है  कि  वहा  बढा  हो
 गम्भीर  स्थिति  है  कौर  इस  ग्रम्भीर  स्थिति

 को  वहा  के  मुख्य  स्त्री  ने  भी  बिहार  विधान

 सभा  में  स्वीकार  किया  है।  इसके  कारण  बहा
 पर  स्थिति  बडी  तनावपूर्ण  होती  जा  रहा  है  ।

 मेरा  तो  यही  निवेदन  होगा  कि  इतना  बडा

 यूनिवर्सिटी  की  रक्षा  केन्द्रीय  सरकार  को  करनी

 चाहिये  ।

 वहा  का  जो  शिक्षक  सध  है  उसके  प्रवीन
 निधि  कौर  वहा  के  छात्र  जो  पहले  मुख्य  मत्रा
 श्री  दारोगा  प्रसाद  राय  थे  उनसे  मिले  थे  ।

 उसके  बाद  उन्होने  केन्द्रीय  सरकार  से  निवेदन
 किया  था  कि  वहू  विश्वविद्यालय  बरामद  हो
 रहा  है  कौर  भारत  सरकार  उसको  अपन  हाथ
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 में  ने  ल ेताकि  उसकी  दुबेस्था  को  सुधार  कर

 सही  मानो  में  उसका  काम  सूचना  रूप  से  चल
 सके  द्रोह  बिहार  की  मदद  हो  सके  ।  लेकिन
 इस  पर  भी  सरकार  ने  ध्यान  नहीं  दिया।  मैं

 पुनः  एस  बात  का  निवेदन  करूंगा  कि  सरकार
 उनको  अपने  हाथ  में  ले  ले  ।  अगर  किसी  बजह
 से  उनको  न  ले  सके  तो  ज्यादा  से  ज्यादा
 अवदान  दे  कर  झपने  पाव  पर  खड़ा  कर  वहा
 पर  जो  भ्रष्टाचार  शोर  जातिवाद  है,  धूसरित
 परिस्थिति  है,  उसको  समाप्त  करके  सही  मानो
 में  उसको  बढ।ने  का  काम  करे।

 मुझे  विश्वास  है  कि  स्त्री  महोदय  का
 ध्यान  पटना  विश्वविद्यालय  की  इस  दुरवस्था  को

 सुधारने  की  तरफ  विलम्ब  जायेगा  ।

 थी  परना लाल  बारूपाल  (गंगानगर)  :

 सभापति  महोदय,  धाप  ने  मुझ  को  शिक्षा  तथा

 समज-किनारा  मंत्रालय  के  अनुदानों  पर  बोलने
 का  जो  प्रचार  दिया  उसके  लिये  श्राप  को

 धन्यवाद  देता  हु

 MR.  CHAIRMAN  :  The  hon.  Member
 may  continue  tomorrow.

 ?  00  hrs,

 The  tok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven
 of  the  Clock  cn  Thursday,  April  1,  792
 Chaura  24,  4894  (Saka).


